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 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  के  पर्वतीय  और  जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंविभिन्न  स्थानों  पर  छोटे
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  :  जी  सरकार  की

 नीति  के  देश  के  पहाड़ी  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  छोटे  इलेक्ट्रानिक

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
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 दस  अथवा  इससे  अधिक  टेलीफोनों  के  लिए  हो  और  साथ-ही  यह  भी  शर्त  है  कि  ऐसा  करना  तकनीकी
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 :  अध्यक्ष  आज  के  समय  में  सर्वांगीण  विकास  के  लिये

 टेलीफोन  का  होना  बहुत  आवश्यक  यह  एक  आवश्यक  सुविधा  मानी  जाती  है  और  टेलीफोन  की

 मांग  भी  इतनी  बढ़  रही  है  कि  हम  कितनी  भी  जल्दी  आवश्यकता  की  पूर्ति  नहीं  कर  मंत्री

 जी  ने  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  जो  आंकड़े  दिये  हैं  उसमें  बताया  गया  है  कि  जनजातीय  और  पर्वतीय  क्षेत्रों

 में  टेलीफोन  उपलब्ध  कराने  के  लिये  सरकार  ने  गुजरात  के  लिये  जो  टार्गेट  रखा  है  वह  40327  है

 जिसके  अगेन्स्ट  31.12.1993  तक  मात्र  7594  की  ही  उपलब्धि  हो  पायी  इसी  तरह  यदि  केरल

 और  उड़ीसा  को  भी  देखा  जाये  तो  वहां  भी  टार्गेट  के  अगेन्स्ट  बहुत  कम  उपलब्धि  हुई  यदि  इसी
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 es  मम  कक -_-्----_-त_-तत--न्‍--/]जत्फसफ------््--_नत् ै

 गति  से  सरकार  टेलीफोन  उपलब्ध  कराती  है  तो  किसी  भी  हालत  में  1997  तक  आप  अपना  टार्गेट

 पूरा  नहीं  कर  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगी  कि  यदि  इसी  गति  से  काम

 चलता  रहा  तो  1997  तक  आप  कैसे  टार्गेट  पूरा  कर  सकेंगे  ?

 श्री  जी«  रंगय्या  नायडू  :  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  की  प्राप्ति

 के  लिए  प्रयास  किये  आरंभिक॑  अव॑स्थाओं  में  हमें  उपस्कर  की  कुछ  समस्या  थी  क्योंकि  एम«»

 ए५  आर»  आर»  प्रणाली  उपलब्ध  नहीं  अब  हमें  एम«  ए०  आर»  आर»  प्रणाली  की  निरंतर  आपूर्ति

 मिल  रही  गुजरात  के  बारे  में  मुझे  विश्वास  है  कि  यथानिर्धारित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  जाएगा

 और  इस  संबंध  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होनी

 ह
 श्रीमती  भावना  चसिखलिया  :  हमारे  देश  में  सबसे  ज्यादा  आबादी  गांवों  में  निवास  करती

 जिस  समय  राजेश  पायलट  जी  संघार  मंत्री  उन्होंने  19  1992  को  यहां  आयोजित  ग्रामीण

 दूरसंचार  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  कहा  था  कि  1995  तक  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध

 करा  दी  जायेगी  लेकिन  जिस  गति  से  काम  चल  रहा  उससे  1995  तक  सरकार  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त

 कदापि  नहीं  कर  अभी  भी  अनेक  ग्राम  पंचायतों  को  यह  सुविधा  पूरी  तरह  सरकार  द्वारा  उपलब्ध

 नहीं  करायी  गयी  हमारे  गांवों  की  स्थिति  यह  है  कि  न  तो  वहां  पक्की  सड़कें  हैं  और  न  आने-जाने

 की  सुविधा  यदि  हर  गांव  में  टेलीफोन  सुविधा  उपलब्ध  करा  दी  जाती  है  तो  गांव  पंचायतें  अपना

 विकास  का  काम  अच्छी  तरह  से  कर  सकती  हैं  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहती
 "

 हूं  कि  गुजरात  और  सौराष्ट्र  क ेजनजातीय  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों  मे ंक्या  1995  तक  सभी  ग्राम  पंचायतों

 को  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ?

 श्री  पी०  वी०  रंगय्या  नायडू  :  वास्तव  में  यह  परिकल्पना  की  गई  थी  कि  सभी  ग्राम  पंचायत

 मुख्यालयों  में  31  1995  तक  टेलीफोन  उपलब्ध  करा  दिये  जैसा  इस  सभा  में  मैंने

 पहले  भी  निवेदन  किया  था  कि  यह  कार्य  1995-96  तक  भी  चल  सकता  है  क्योंकि  अभी  लगभग

 एक  लाख  पंचायतों  में  टेलीफोन  लगाये  जाने

 हम  एक  वर्ष  में  औसतन  लगभग  40,000  से  50,000  पंचायतों  में  टेलीफोन  उपलब्ध  करा

 सकते  मुझे  विश्वास  है  कि  1996  के  अंत  तक  देश  में  सभी  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन

 उपलब्ध  करा  दिये  हमारे  पास  5,80,000  गांव  हैं  और  इस  समय  हमारा  लक्ष्य  वर्ष  199

 तक  1.5  लाख  गांबों  में  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  उपलब्ध  कराना  वर्ष  1997  तक  सभी

 गांवों  में  टेलीफोन  उपलब्ध  कराना  संभव  नहीं  शताब्दी  के  अंत  तक  हम  वहां  ये  सुविधाएं
 उपलब्ध  करा  पाएंगे  |  फिर  भी  हम  इस  प्रक्रिया  को  तेज  करने  की  कोशिश  कर  रहे  यदि  संभव
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 हुआ  तो  वर्ष  1997  तक  सभी  गांवों  में  टेलीफोन  सुविधाएं  दे  दी  जाएंगी

 श्री  याइमा  सिंह  युमनाम  :  पूर्वोत्तर  विशेषकर  मणिपुर  में  कई  जनजातीय  क्षेत्र  कुल  क्षेत्र

 के  दो-तिहाई  भाग  में  जनजातियां  हाल  में  हुए  जातीय  दंगों  को  देखते  हुए  लघु  इलेक्ट्रॉनिक  केन्द्र

 स्थापित  करने  की  अत्यधिक  आवश्यकता  इस  बात  को  देखते  हुए  कया  मैं  माननीय  मंत्री  से  य

 पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  मंत्रालय  मणिपुर  में  उन  पर्वतीय  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  लघु  इलेक्ट्रॉनिक  केन्द्रों

 की  स्थापना  के  लिए  कोई  विशेष  कार्यक्रम  शुरू  कर  रहा

 श्री  वी०  रंगय्या  नायडू  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  जहां  तक  दूरसंचार  का

 संबंध  है  पूर्वोत्तर  विशेषरूप  से  मणिपुर  पर  विशेष  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  हम  संचार  प्रणाली

 में  सुधार  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  कर  रहे  मेरे  विचार  से  इस  वर्ष  के  अंत  तक  कम  से  कम

 मणिपुर  में  सभी  उपविभागीय  मुख्यालयों  तथा  कुछ  तहसील  मुख्यालयों  में  भी  यह  सुविधा  उपलब्ध

 करा
 ह

 श्री  लाईता  उम्हे  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  से  उन  विचाराधीन  स्थानों  के

 बारे  में  जानना  चाहंगा  जहां  वर्तमान  केन्द्रों  को  इलेक्ट्रॉनिक  केन्द्रों  में परिवर्तित  किया  जाना  यदि

 कोई  प्रस्ताव  है  तो  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  पूर्वोत्तर  राज्यों  विशेषरूप  से  अरूणाचल  प्रदेश  में  पर्बतीय

 और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  कितने  केन्द्रों  को  परिवर्तित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?  यदि  तो  कब

 तक  ?

 श्री  जी«  र॑गय्या  नायडू  :  महोदय  इस  देश  में  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंमानव  चालित

 केन्द्रों  को  इलेक्ट्रॉनिक  केन्द्रों  मे ंपरिवर्तित  करने  का  एक  कार्यक्रम  है  क्योंकि  ये  बहुत  छोटे

 केन्द्र  हैं  और  इन्हें  इलेक्ट्रॉनिक  केन्द्रों  मे ंबदलना  सरल  और  .....

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  विशिष्ट  प्रश्न  आप  लिखित  में  अपना  उत्तर  इन्हें  भेज  सकते

 श्री  वी०  रंगय्या  नायडू  :  इस  समय  मेरे  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  मैं  लिखित

 में  भेज

 हा

 प्रोन  प्रेम  घूमल  :  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  जी  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  उन्होंने  मार्च

 1995  तक  सभी  ग्राम  पंचायतों  में  दूरभाष  की  सुविधा  उपलब्ध  करामे  की  जो  घोषणा  की  शायद

 उसमें  ये  सफल  नहीं  हो  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  वर्तमान  में  यह  काम  विभाग  ने  ठेकेदारों  को  दिया  हुआ  है  और  एक-एक  सर्किल

 में  एक-एक  ठेकेदार  ने  तीत-तीत  आदमी  लगाए  हुए  जहां  जोर  ज्यादा  पड़ता  है  वहां  पर

 थे  थोड़ी  सी  केबल  ब्रिछाते  हैं  और  फिर  दूसरी  जगह  शुरू  कर  देते  तो क्या  विभाग  कोई  ऐसा  कदम

 उठाएगा  कि  विभाग  या  तो  ज्यादा  ठेकेदार  लगाए  या  इस  काम  को  विभागीय  लोगों  को  डिप्लॉय  करके
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 क्योंकि  अभी  तो  इस  वित्त  वर्ष  में  11  महीने  शेष  हैं  और  इतने  समय  में  यह  काम  आसानी

 से  हो  सकता  है  ?  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  मेरे  अपने  प्रदेश  से  ही  सम्बन्धित  बहुत  सी

 जगह  पर  विभाग  ने  बताया  कि  कम  से  कम  इतने  लोग  टेलीफोन  के  लिए  पैसे  जमा  करवा  तो  वहां

 पर  छोटा  इलैक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  लगवा  दिया  तो  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से
 यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  जिन  लोगों  ने  1990  तक  जहां  पैसे  जमा  करवा  दिए  क्या  वहां  मार्च  1995  तक  आप  दूरभाष

 की  सुविधा  उपलब्ध  करवा  देंगे  ?

 श्री  पी०  रंगय्या  नायडू  :  जी  मैंने  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  है  कि  जहां

 दत्त  पंजीकृत  मांग  दस  अथवा  उससे  अधिक  वहां  हम  टेलीफोन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  बाध्य

 हैं  और  हम  निश्चित  रूप  से  वहां  टेलीफोन  केन्द्र  कि  क्‍या  इन्हें  इनमें  सुविधाएं

 उपलब्ध  कराई  जाएगी  अथवा  एक  अलग  मुद्दा  ग्राम  अथवा  गांव  के  सः  पह  के  भीतर  यदि

 दस  से  अधिक  लोगों  ने  इसके  लिए  पंजीकरण  करवाया  है  तो  वहां  कम  क्षमता  वाला  दूरभाष  केन्द्र

 जहां  तक  पहले  प्रश्न  का  संबंध  यदि  विशेष  मामले  हमारे  ध्यान  में  लाए  जाते  तो  हम

 कार्यवाही  हमारा  प्रयास  रहता  है  कि  जब  कभी  कोई  काम  ठेकेदार  को  सौंपा  तो  विभागीय

 निरीक्षण  होना  चाहिए  और  ऐसा  यहां

 प्रत्येक  जिले  तथा  राज्य  के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गए  हमें  लक्ष्यों

 को  पूरा  करना  लक्ष्य  पूरा  न  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 प्रो  प्रेम  धूमल  :  अध्यक्ष  ऐसा  नहीं  मंत्री  जी  और  पीज  के  रिकमैंड  किए

 हुए  टेलीफोन  भी  नहीं  जो  एम०  पीज  ने  अपने  कोटे  से  रिकमैंड  किए  हैं  और  हमारे  स्टेट  के  मंत्री

 जी  ने  खुद  सैंक्शन  किए  वे  भी अभी  तक  नहीं  .....  इसको  आप  पता

 श्री  पी०  जी०  रंगय्या  नायडू  :  मैं  अपने  श्री  सुखराम  जी  के  ध्यान
 में  यह  बात

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  मंत्री  जी  कहां  हैं  ?  क्‍या  वे  छुट्टी  पर  हैं  अथवा  विदेश  गए

 हैं  ?  इनके  वरिष्ठ  मंत्री  जी  कहां  हैं  ?

 श्री  अन्ना  जोशी  :  वह  कनिष्ठ  भी  नहीं

 श्री  राम  विलास  पासवान
 :  अध्यक्ष  सबसे  ज्यादा  शिकायतें  टेलीफोन  के  मंत्री  जी

 से  हैं  और  उनका  कहीं  पता  नहीं  रहता  वे  कभी  एम०  पी०  से  नहीं  मिलते  देश  में  न  ही  टेलीफोन
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 मैखिफक  तत्तू  काम करता है और न ही  ऑं्फवए----एणए-ए-ए उत्तर

 काम  करता  है  और  न  ही  मिनिस्ट्री  काम  कर  रही

 कहे श्री  अहमद  :  समस्या.यह  है  कि  जब  मंत्री  जी  न  हों  तो  हम  कहां  जाएं  और  किससे

 हम  किससे  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ?

 श्री  राम  निहोर  राय  :  अधिकारियों  के  लिखने  का  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता  भेश्  टलीफीच

 भी  अभी  तक  नहीं  लगा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  मुझे  मंत्रीजी  का  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  ज़िसमें

 उन्होंने  कहा  है  कि  वह  हिमाचल  प्रदेश  को  सरकारी  दौरे  घर  मैं  समझ  झकता  हूं

 श्री  अहमद  :  जब  संसद  का  सत्र  चल  रहा  हो  तो  उस  समय  ऐसे  सरकारी  दौरों  पर  जाना

 क्या  उनके  लिए  सही  है  ?  यह  सही  नहीं  जब  संसद  का  सत्र  चल  रहा  हो  उत्त  समय  हस  तत्त

 के  दौरे  पर  जाना  सही  नहीं  यह  मंत्री  का  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  सरकारी  कर्ताण्म  संसद  सबसे

 महत्त्वपूर्ण

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  हम  यह  समझ  रहे  थे  कि  वे  विदैश  गए  हुए  चिरेश

 में  सम्मेलन  लेकिन  यह  सही  नहीं  .....  इसको  निन्‍्दा  की  जानी

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  मैं  मामले  को  तूल  नहीं  देषा  चाहता  लेकित

 आप  यह  स्वीकार  करेंगे  कि जब  लोक  सभा  की  बैठक  हो  रही  है  तो  किसी  मंत्री  क्रा  ऑफिशिवल

 टूर  पर  देश  के  किसी  हिस्से  में  जाना  उचित  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यह  पत्र  प्राप्त  हुआ  मैं  मंत्रीपरिषद्‌  के  सदस्यों  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  जब  संसद  का  सत्र  चल  रहा  तो  वे  सरकारी  दौरे  पर  न  जाएं  जब  तक  फ्ि  नितांत  आक्षरपक

 न  हम  उनकी  कठिनाइयां  समझ  सकते  ये  कार्यकारिणी  के  सदस्य  हैं  और  यि  थह  भित्तांत

 आवश्यक  तो  ये  ऐसा  कर  सकते  मैं  मंत्रियों  स ेआने  घाले  पत्रों  की  भी  सराहना  नहीं  करता  जिमसें

 कहा  गया  है  कि  प्रश्न  के  संबंध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हो  पाएगी  और  इसके  लिए  म्रमय  दिया

 जाना  मैं  उनसे  भी  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  मुझे  ऐसे  पत्र  न  लिखें  और  यदि  मैं  ऐसे  पन्नों  क्रा

 उत्तर  नहीं  तो  उन्हें  दु:खी  नहीं  होना
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 विद्युत  क्षेत्र  में  विदेशी  पूंजी  निवेश

 क॑  503.  +डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 श्री  नीतिश  कुमार  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  देश  में  विदेशी  कंपनियों  से  प्राप्त  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  संबंधी  प्रस्तावों

 की  स्वीकृति  के  लिए  क्‍या  मानदंडਂ  अपनाये  जाते

 वर्ष  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  कुल  कितने  पूंजी  निवेश

 का  प्रस्ताव  किया  गया  और  सरक़ार  ने  इसमें  से  निवेश  की  कितनी  राशि  स्वीकार

 क्‍या  सरकार  ने  अपेक्षित  प्रयोजन  हेतु  धनराशि  का  उपयोग  कर  लिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  किन-किन  परियोजनाओं  में  उक्त  राशि  व्यय  की

 गई

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  नहीं  हो  सका  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  राशि  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  कारण  सरकार  द्वारा  बचनबद्धता  प्रभार  के  रूप

 में  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया  ?  गा

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  रंगय्या  :  से  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  अनुबंध  में  दिए  गए  जहां  तक  राज्य  परियोजनाओं  का

 संबंध  परियोजनाओं  को  निजी  क्षेत्र  की  कंपनियों  को  देना  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता

 अब  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  लगभग  73,386  करोड़  की  लागत  से  22,432  मेगावाट

 की  क्षमता  वाली  35  विद्युत  परियोजनाएं  अधिष्ठापित  किए  जाने  के  लिए  विदेशी  कंपनियों

 भारतीय  एवं  संयुक्त  उद्यम  प्रस्तावों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  परियोजना  प्रस्तावों  की  वित्तीय
 *

 स्थिति  के  समापन  के  पश्यात्‌  ही  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  निवेश  संबंधी  ब्यौरे  की  जानकारी  प्राप्त  हो

 तक  कोई  भी  प्रस्ताव  वित्तीय  समापन  की  स्थिति  में  नहीं

 से  :  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 निजी  विद्युत  परियोजनाओं  में  निवेश  हेतु  अपेक्षित  निधियों  की  व्यवस्था  प्रवर्तकों  द्वारा  ही

 की  जाती  इसलिए  ऐसी  निधियों  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  आश्वस्त  प्रभारों  क ेलिए  किसी  प्रकार

 '  7
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 की  राशि  का  भुगतान  नहीं  करना  पड़ता

 विद्युत  उत्पादन  और  वितरण  हेतु  अतिरिक्त  संसाधन  जुटाए  जाने  के  लिए  अधिकाधिक  भिजी

 निवेश  को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  से  संबंधित  प्रोत्साहन/मार्गदर्शी

 विद्युत  सप्लाई  और  वितरण  में  निजी  क्षेत्र  की अधिकाधिक  भागौदारी  को  प्रौत्साहन

 देने  से  संबंधित  स्कीम  का  ब्यौरा  निम्नवत  है  :-

 क्षेत्र  मे ंनिजी  उद्यम्रियों  हेतु  नया  विधि  प्रशासनिक  और  वित्तीय  घाताबरण  घनाने

 के  लिए  भारतीय  बिजली  1910  और  विद्युत  1948  में  संशोधन  किथा

 गया

 निजी  क्षेत्र  किसी  भी  आकार  की  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  (कोयला/शैस)  और  जल  चि्युत

 परियोजनाएं  तथा  पवन/सौर  ऊर्जा  परियोजना  अधिष्ठापित  कर  सकते

 विद्युत  परियोजनाएं  जिनकी  कुल  मिलाकर  परिष्यय  की  राशि  25  करोड़  से  अधिक

 नहीं  होती  इन  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधकरण  की  सहमति  के  लिए  प्रस्तुत  करणा  आवश्यक

 नहीं

 क्षेत्र  की  कंपनियां  लाइसेंसधारी  अथवा  विद्युत  उत्पादन  कंपनी  के  रूप  में  प्रद्यालम  हेतु
 उद्यम  अधिष्ठापित  कर  सकती

 निजी  कंपनियां  जो  अब  विद्युत  क्षेत्र  में  प्रवेश  करेंगी  इनको  ऋण-ईक्विटी  4:1  के  अमृपात

 हेतु  अनुमति  दी

 परिष्यय  की  राशि  की  न्यूनतम  20%  राशि  ईषिवटी  घटक  के  रूप  में  होगी

 के  अंशदान  की  न्यूनतम  राशि  समग्र  परिव्यय  की  राशि  का  11%  होनी

 सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  से  जुटाई  गई  राशि  समग्र  परिष्यव  की  राशि  कौ  मात्रा

 का  40%  से  अधिक  नहीं  होनी

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  क्षेत्र  हेतु  निजी  उद्यमियों  द्वारा  अतिरिक्त  संसाधन  जुदाए
 जाने  में  परियोजना  की  समग्र  परिव्यय  की  राशि  की  मात्रा  की  कम  से  कम  60%  राशि  निश्चय  ही

 सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  से  भिन्‍न  स्रोतों  से  जुटाई  जानी

 निजी  निवेशकों  द्वारा  परियोजनाएं  अधिष्ठापित  किए  जाने  के  मामले  में  शत्त-प्रातिशत

 (100%)  विदेशी  ईक्विटी  भागीदारी  कौ  अनुमति  दी  जा  सकती

 अर्जन  के  जरिए  तुलन  लाभाश  की  शर्त  जोकि  51%  तक  के  विदेशी  निवेश  के  मामलीौं

 में  लागू  होती  है  विद्युत  क्षेत्र  मे ंविदेशी  निजी  निवेशकों  पर  लागू  नहीं

 परिसंपत्तियों  से  संबंधित  मूल्यह्यास  की  दरों  को  उदार  बनाया  गया

 मामले  जिनमें  विदेशी  सप्लाईकर्ता  अथया  एजेंसी  हारा  रिपायत्ी
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 चर  पर  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाता  सरकार  के  अमुमोदन  से  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  उपस्कर

 के  आयात  की  अनुमति  भी  दी

 उपस्कर  के  आयात  हेतु  सीमा  शुल्क  की  राशि  में  20%  की  कटौतो  की  गई  है  तथा

 विद्युत  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण  एवं  नवीकरण  के  लिए  अपेक्षित  मशीनरी  हेतु  भो  इस  दर  की  सुविधा

 प्रदान  को  गई

 उत्पादन  अथवा  विद्युत  उत्पादन  एवं  वितरण  हेतु  भारत  में  किसी  भी  स्थान  पर  नए

 औद्योगिक  उपक्रम  अधिष्ठापित  करने  पर  लाभांश  के  बारे  में  पांच  धर्ष  तक  कर  की  छूट  की  अनुमति

 दी  पांच  वर्ष  की  अवधि  की  शुरूआत  वह  बर्ष  माना  जाएगा  जिस  बर्ष  में  विद्युत  का  उत्पादन

 किया
 ।

 विद्युत  क्षेत्र  के अधिकांश  पूंजीगत  सामग्री  और  यंत्रों  पर  उत्पादन  शुल्क  को  घटा  कर  समान

 निम्न  दर  5%  रखी  गई

 में  शामिल  विदेशी  ईक्विटी  पर  16%  लाभांश  की  राशि  संबंधित  विदेशी  मुद्रा  में  उपलब्ध

 कराई  जा  सकती

 निर्धारित  लागतें  68.5%  के  संयंत्र  भार  अनुपात  पर  बसूल  की  जा  इससे  अधिक  संयंत्र

 भार  अनपात  पर  कार्य  निष्पादन  किए  जाने  के  लिए  आकर्तित  प्रोत्साहन  का  प्राबधान  किया  गया

 लागत  में  बीमा  की  राशि  शामिल  किए  जाने  के  लिए  नम्यता  प्रदान  की  गई  है

 विद्युत  उत्पादन  कंपनियों  के  लिए  निम्न  प्रोत्साहनों  के  प्रस्ताव  रखे  गए  हैं  :-

 मानदंड  जिनके  अधीन  विद्युत  उत्पादन  कंपनियां  प्रचालन  कार्य  करेंगी  इनको  अधिसूचित

 क्रर  दिया  गया  है  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  प्रावधान  है  कि  प्रदत्त  एबं  निर्धारित  ईक्विटी

 पर  16%  लाभांश  अर्जित  किया

 उत्पादन  कंपनियां  जिनका  प्रचालन  गैस  पर  आधारित  है  और  जल  विद्युत
 परियोजनाएं  समुचित  निर्धारित  टू-पार्ट-टैरिप  के  आधार  पर  विद्युत  बेच

 विद्युत  कंपनियों  को  राज्य  ब्रिजली  बोर्डों  द्वारा  किए  जाने  वाले  भुगतान  से  संबंधित  दायित्व

 के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकार  के  विशेष  अनुरोध  पर  भारत  सरकार  द्वारा  प्रति  गारंटी  दिए  जाने  के

 माप्तले  पर  विचार  किया  जा  सकता

 लाइसेंसधारिद्यो ंके  लिए  विशेष  प्रोत्साहन  निम्नवत  हैं  :-

 के  लाइसेंस  पहली  बार  30  वर्ष  के  लिए  जारी  किया  जाएगा  तथा  अनुवर्ती  नवीकरणों

 की  अवधि  20  वर्ष  होगी  जबकि  पहले  यह  अवधि  20  वर्ष  और  10  वर्ष

 बी०  आई०  की  दर  से  2%  अधिक  पहले  की  दर  के  स्थान  पर  5%  उच्च  लाभांश  की
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 बी०  आई०  की  दर  से  के  अधिक  पहले  वाली  दर  की  अपेक्षा  वास्तविक  लागत

 परियोजनाओं  हेतु  पर  निर्माण  के  दौरान  ब्याज  की  राशि  का

 विमोचन  दायित्वों  की  पूर्ति  के  लिए  विशेष

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  जिन  35  विद्युत  परियोजनाओं  के  बारे  में  कहा  गया  उनकी

 वित्तीय  स्थिति  के  समाधान  की  कोई  स्थिति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  और  उसके  कारण  अभी  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  जा  सका  क्‍या  यह  भी  सही  है  कि  नैशनल  वर्क  ऑन  पावर  के  गुर्प॑  द्वारा  इस  प्रकार

 की  परियोजनाओं  के  बारे  में  आपत्ति  की  गई  है  और  कहा  गया  है  कि  बाहर  से  निवेश  करने  की  जो

 बात  की  गई  वह  बहुत  महंगी  होगी  और  हमारी  वर्तमान  में  जो  कीमत  है  बह  हमें  प्रतिशत  बढ़

 जाएगी  ?  क्या  इस  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही  है  ताकि  कम  से  कम  लागत  पर  हमें  विद्युत  प्राप्त

 हो  सके  ?

 विद्युत  मंत्री  के०  पी०  :  इस  बात  की  सराहना  करनी  पड़ेगी  कि

 निजी  क्षेत्र  में  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  करना  एक  लम्बी  प्रक्रिया  यू०  के०  तथा  यू०  एस०

 ए०  का  भी  यह  अनुभव

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  एक  स्थतन्त्र  निजी  परियोजना  लगाने  में  आठ  वंर्ष  का  समय  लगा

 जहां  तक  विद्युत  परियोजनाओं  का  संबंध  है  इसमें  कुछ  अधिक  समय  लगा  है  इसके  कई

 कारण  हैं  जिनमें  अधिक  परिपक्वन  अवधि  तथा  हजारों  करोड़ों  रुपये  का  पूंजी  निवेश  शामिल  उन

 संयमित  35  परियोजनाओं  में  से  एफ०  आई०  द्वारा  528  मेगावाट  की  सात  परियोजनाओं

 स्वीकार  किया  गया  है  जिन  पर  करोड़  रुपये  की  लागत  जहां  तक  उनकी  आपत्ति

 का  संबंध  है  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  कि  उन्होंने  क्या  आपत्ति  उठाई  यदि  वह  स्वयं  संस्था

 विशेष  का  संदर्भ  दिए  बिना  आपत्ति  जाहिर  करें  तो  मैं  निपटारा  कर  सकता

 डा«  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्या  यह  सही  है  कि  सैंट्रल  इलेक्ट्रीसिटी  अथॉरिटी  और आपकी

 मिनिस्ट्री  ने कुछ  परियोजनाओं  के  बारे  में  जो लागत  कीमत  बतायी  उनका  आपस  में  बहुत  अन्तर

 उसके  कारण  बाहर  के  बिडर्स  द्वारा  दिये  गये  बिड्डस  में  और  अनुमानित  लागत  में  अन्तर  है  वे  एक

 दूसरे  से  मेल  नहीं  इसके  कारण  परियोजनाओं  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  जा

 सका

 श्री  के  पी०  साल्ले  :  जहां  तक  किसी  परियोजना  की  पूंजी  लागत  का  संबंध

 यह ऐसा मामला नहीं है जो मंत्रालय द्वारा निपटाया विधिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
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 समस्त  वित्तीय  पैकेज  का  निर्धारण  करने  के  लिए  अतिप्त  भिर्णयक्कर्ता  प्राधिकारी  और  फिर  यदि  यह

 किया  जाता  तो  इस  मामले  में  अंतिम  निर्णय  देना  क्रैदद्रीोय  विद्युत  प्राधिकरण  का  कार्य  महोदय

 समाचार  पत्रों  में  मैंने  यह  पढ़ा  है  कि  कई  संगठभों  जे  घह  प्रश्णभ  उठाया  है  कि  यह  पूंजी  लागत  जो

 अधिक  लेकिन  स्थयं  विधि  में  भी  एक  उच्चबन्ध  है  और  थह  इसे  स्पष्ट  करता  यदि  किसी  को

 पूंजी  लागत  के  संबंध  में  कोई  आपत्ति  हो  वे  यह  प्रश्न  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 के  साथ  उठा  सकते  एक  अन्त:निर्हित  प्रक्रिया  कोई  कचित  शिकायत  हो  तो  उसके  बारे

 में  निर्णय  लिया  जा  सकता  क्योंकि  इस  संबंध  में  उपबंध  स्पच्ट  है और  साथ  ही  एक  निर्हित

 प्रक्रिया  भी  मौजूदा  सामान्यतया  यह  कहना  ठीक  नहीँ  है  कि  यह  बहुत  अधिक  है  अथवा  बहुत

 कम

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्‍या  यह  सही  है  कि  जहां  आप  विदेशी  सहायता  से  विदेशी

 कम्पनियों  को  बुलाकर  अपने  पावर  जैनरेशन  को  बढ़ाना  चाहते  हैं  वहीं  दूसरी  तरफ  प्रधानमंत्री  कार्यालय

 और  स्टैडिंग  कमेटी  ने  इस  बारे  में  आपत्ति  की  कि  आपने  विदेशी  सहाघता  से  प्राप्त  धन  को  पूरा  खर्च

 नहीं  किया  ?  यहां  तक  कि  वह  आधा  भी  खर्च  नहीं  इसके  कारण  बहुत  सी  परियोजनायें  लम्बित

 यदि  यह  बात  सही  है  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ताकि  उसका  पूरा  उपयोग

 हो  सके  और  योजनाएं  जल्दी  पूरी  हो

 श्री  के०  पी०  साल्यणे  :  इसका  जवाब  मूल  प्रश्न  के  जवाब  में  दिया  गया

 त्रिजी  विद्युत  परियोजनाओं  में  निवेश  हेतु  अपेक्षित  विधियों  की  व्यवस्था  प्रवर्तकों  द्वारा  ही

 की  जाती  इसलिए  ऐसी  निधियों  के  बारे  में  भारत  सरकार  कौ  आश्वस्त  प्रभाव  कै  लिए  किसी  प्रकार

 की  राशि  का  भुगतान  नहीं  करना  पड़ता

 प्राईबेट  सैक्टर  में  जो  कम्पनियां  आ  रही  हैं  इनको  कोई  फंड  ऐलोकेशन  नहीं  होता

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  मैंने  पूछा  था  कि  स्टैडिंग  कमैटी  ने  भी  स्वयं  आपत्ति  को  कि

 वह  राशि  व्यय  नहीं

 श्री  एलन  साल्ले  :  मेरा  अपना  ख्याल  था  कि  माननीय  सदस्य  का  सवाल  प्राइबेट

 सैक्टर  से  ताल्लुक  रखता  जो  बायलैटरल  और  मल्टीलैटरल  एग्रीमैंटस  में  फंडस  आते  उनका

 इस  सवाल  से  कोई  ताल्लुक  नहीं

 श्री  निर्मल  कान्ति  घटर्जी  :  मार्ग  निर्देशों  मे ंकई  रियायतें  प्रदान  कौ  गई  मैं  तीन
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 पर  ध्यान  केन्द्रित  उनमें  से  एक  यह  है  कि  विद्युत  परियोजनाओं  को  ऐसे  मामलों  में  भी  अनुमति

 प्रदान  की  जायेगी  जिनमें  विदेशी  आपूर्तिकर्ता  अथवा  ऐजेन्सियां  रियायती  ऋण  प्रदान  करती  अर्थात

 उपस्कर  को  स्वतन्त्र  आयात  की  अनुमति  प्रदान  की  जानी  चाहिए  और  फिर  सीमा  शुल्क  कम  किया

 गया  है  और  फिर  स्थानीय  वस्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  को  कम  करके  पाँच  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 और  टैरिफ  में  शामिल  की  गई  विदेशी  इक्विटी  पर  16  प्रतिशत  राशि  संबद्ध  विदेशी  मुद्रा  में  प्रदान  की

 जा  सकती  अब  विद्युत  उपस्करों  के  स्थानीय  विनिर्माताओं  पर  कया  प्रभाव  मुम्बई  क्लब  और

 अब  सभी  चैम्बर  ऑफ  कॉमर्स  संस्थाओं  ने  लेवल  पलेइंग  फील्ड  बारे  में  बात  करना  प्रारम्भ  कर

 दिया  एक  अन्य  मत  भी  है  कि  यह  लेबल  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  भारतीय  उत्पादकों  के  पक्ष

 में  होना

 इस  मामले  में  इस  तरह  के  उपबन्ध  सीमा  शुल्क  तथा  अन्य  की  का  क्‍या  प्रभाव

 होगा  ?  उदाहरण  के  लिए  क्या  वे  अपनी  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ?  वे  अपने  क्षमता  उपयोग

 में  बंधे  यह  संबद्ध  भाग  आप  ये  सभी  ये  सभी  रियायतें  लेबल  प्लेइंग  की  दृष्टि
 से  16  प्रतिशत  हों  ऐसा  होना  आवश्यक  नहीं  है  भारतीय  निजी  क्षेत्र  उत्पादकों  को  क्‍यों  नहीं  प्रदान

 करते  ?

 श्री  एन०  के०  पी०  साल्वे  :  हमने  वे  रियायतें  प्रदान  कर  दी  यहां  एक  भारतीय  अथवा

 किसी  को  भी  इक्विटी  पर  16%  लाभ  उपलब्ध  इस  नीति  में  एक  विदेशी  पूंजी  निवेशक  अथबा

 भारतीय  पूंजी  निवेशक  में  कोई  अन्तर  नहीं  किया  गया  यह  एक  समान

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  एक  बार  निजी  क्षेत्र  को शामिल  कर  किया  जाय  तो  निजी  क्षेत्र  यह

 बेहतर  ढंग  से  निर्धारित  कर  सकेगा  कि  उपस्कर  कहां  से  लेकिन  यदि  हम  सीमाशुल्क  के

 संबंध  में  सुविधाएं  प्रदान  न  करें  और  यदि  विद्युत  क्षेत्र  के  उपस्करों  पर  उत्पाद  शुल्क  कम  न  करें

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  गैट  का  भाग  ?  हमें  यह  नहीं  भूलना

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  एक  तरफ  वह  सामान्य  बातों  का  उल्लेख  कर  रहे

 श्री  पी०  साल्खले  :  मैं  सही  मार्ग  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  हाँ  आप  सही  मार्ग  पर  आप  अपने  मार्ग  पर  चलो  क्योंकि  आप  सही

 मार्ग  पर  2

 श्री  के  पी०  साल्वे  :  वह  मेरा  पुराना  मित्र  यह  उनकी  आदत  है  कि  जब  वे  यह

 देखते  हैं  कि  उत्तर  थोड़ा  स्पष्ट  नहीं  है  तो  मंत्री  महोदय  भ्रम  में  पड़  जाते

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  वे  सफल  हुये

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  चाहे  उन्हें  भ्रमित  करना  कठिन  ही  क्‍यों  न  हो  ?
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 श्री  एन  के  पी०  साल्ले  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  रियायतें  यह  आस्वासन  देने  के  लिए

 प्रदान  की  गई  है  कि  पूंजीगत  लागत  अधिक  न  हो  क्योंकि  हमें  उपभोक्ताओं  के  हितों  को  भी  ध्यान

 में  रखना  हो

 श्री  निर्मल  कान्ति  अटर्जी  :  उन्होंने  £स  भाग  का  उत्तर  नहीं  दिया  भारतीय  पूंजी  पाल

 उत्पादकों  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 श्री  सी०  आाक्को  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  केरल

 के  कायमकुलम  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन  के  लिए  कोई  वित्तीय  समझौता  किया  जा  रहा  इस  सदन

 में  ही  माननीय  मंत्री  ने  यह  उत्तर  दिया  था  कि  सरकार  जापान  की  ओ«  ई०  एफ०  के  साथ  बातचीत

 कर  रही  यह  एफ  या  निजी  क्षेत्र  में  कोई  अन्य  वित्तीय  कम्पनी  हो  सकती

 सरकार  ने  कायमकुलम  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  समझौते  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  विशेष  बात  यदि  आपके  पास  जानकारी  है  तो  प्रदान  करें  अथवा

 लिखित  में

 श्री  एन०  के०  पी०  सालथे  :  मैं  लिखित  में  भेज

 श्री  पी०  सी०  चाक्को  :  यह  परियोजना  को  वित्त  पोषित  करने  के  संबंध  में

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  एक  तो  मुझे  पहली  आपत्ति  है  कि  रगरकार  ने  जो  नई  नीति

 बनाई  इस  पर  सदन  को  कभी  विश्वास  में  लिया  नहीं  आज  यह  प्रश्न  है  एउसलिए  यह  मामला

 यहां  पर  आ  रहा  हम  चाहेंगे  कि  इस  पर  एक  विशेष  तौर  पर  सदन  में  बहस  ः्राई  चंकि

 इस  पर  देश  में  बहुत  कुछ  चर्चा  हो  रही

 मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  आप  एक  तरफ  5  ईयर  टैक्स  होलाडे  दे  रहे

 दूसरी  ओर  मंत्री  परसेण्ट  आप  उस  68.5  पर  रिटर्न  गारण्टी  दे  रहे  और  अगर  उससे  0.5  भी

 बढ़  गया  तो  फिर  आप  उसको  उस  प्रतिशत  या  हो  सकता  है  कि  उससे  अधिक  बोनस  देने  के  लिए  भी

 तैयार  जो  भी  पूंछी  उसमें  उसको  5  साल  के  अन्दर  उसके  हाथ  में  वापस  जाने  का  इन्तजाम

 आप  करते  फिर  लगातार  उसको  उसको  परसेण्ट  पर  रखने  का  काम  या  उससे  ज्यादा  पर  रखने  का

 काम  आप  करते  हम  जानना  चाहेंगे  कि  इसका  असर  देश  में  जिस  दाम  में  ब्रिजली  को  आप  बेचमे

 जा  रहे  वह  क्‍या  होता  है  ?  चूंकि  इसपर  आपने  यह  भी  कहा  है  कि  उनको  यहां  तक  सुविधा  देने

 को  तैयार  है  कि

 विस्तार  परियोजनाओं  के  लिए  वास्तविक  लागत  पर  निर्माण  के  दौरान  ब्याज  तथा  यथापूर्व  रूप

 रूप



 मौखिक  उत्तर
 मश्विक  उत्तर ्््ण

 में  भारतीय  रिर्जव  बैंक  के  1  प्रतिशत  का  पूँजीकरण  जैसाकि  पहले  होता

 2  मई  1994

 कौन  इसको  तय  करने  घाला  है  कि  एक्चुअल  कास्ट  क्या  हन्श्थौरेंसे  को  आपने  इसमें  जोड़ा

 है  तो  कोन  इस  चीज  को  तय  करने  जाला  आपके  पास  मोनेह्रिंग  कौन  सी  है  कि  यह  लोग  ईमानदारी

 से  आपके  पास  कास्टिंग  दे  रहे  हैं  या  चूंकि  आपने  सारौ  जिम्मेदारी  को  अंब  छोड़  दिया

 इसी  के  साथ  जो  प्रश्न  मुझे  अभी  मंत्री  जौ  कक  मंत्रीलंय  से  एक  दस्तावेज  मिला  है  कि  ज़ो

 एनरॉन  बिजली  घर  बनाया  जा  रहा  डशषणें  40  हजार  करोड़  रुपया  अगले  दस  सालों  में  देश  से  बाहर

 जाने  की  बात  यह  बात  एक  समूह  ने  लिख  कर  दस्तावेज  के  माध्यम  से  देश  के  सामने  रखी

 इसमें  देश  के  भूतपूर्ण  वित्त  सचिव  हैं  और  पावर  सैक्टर  के  बड़े  अधिकारी  जिन  लोगों  ने  दैश  की  सबसे

 बड़ी  जिम्मेदारी  को  संभाला  वे  लोग  मुझे  मंत्री  जी  के  कार्यालय  से  आणं  हो  चिंदूठी  मिली

 अभी  यहां  बैठने  के  उसमें  यह  कहा  गया

 प्रथम  10  थर्षों  के  लिए  प्रथम  चरण  हेतु  चिदेशौ  पुंद्रा  को  गिर्गम  40,000  करोड़  रु  से  बहुत
 कम

 मैं  यह  जानना  चाहता  कितना  पैसा  एनरॉन  प्रोजैक्ट  के  ऊपर  विदेश  जाता  है  और  कितना

 दाम  बिजली  का  है
 तथा

 किसानों  की  हालत  इसमें  क्‍या  होती  है  ?

 श्री  एन०  पी  सास्ले  :  जहाँ  तक  चर्चा  का  संबंध  मैं  चर्चा  से  बेहतर  कुछ  नहीं

 मैं  सभा  को  एक  बात  के  लिए  आश्वस्त  करना  चाहता  हूँ  कि  इस  नीति  में  हम  चाहते  हैं  कि  पूर्ण  स्पष्टता

 इसमें  ऐश्शा  कुछ  भी  नहीं  जिसे  हम  छिपाना  हमारी  अवधारणा  में  भिन्‍नता  हो  सकती

 है  लेकिन  शाति  पर  किसी  भी  समय  चर्चा  की  ही  जानी  चाहिए  जिस  पर  नि:सदिह  प्रश्नकाल  में  चर्चा

 नहीं  की

 के  संबंध  में  यदि  माननीय  सदस्य  और  अधिक  असंदिग्ध  हिसाब  चाहें  तो  मैं  मंत्रालय

 से  जानकारी  एकत्र  करके  उन्हें  भेज  सकता  मैं  यहाँ  यह  बताना  कि  बहुत  सी  गलत  जानकारियाँ

 फैलायी  जा  रही  इसके  बजाय  यदि  माननीय  सदस्य  ने  विशिष्ट  परियोजना  के  बारे  में  मुझे  लिखा

 होता  ते  मुझे  उन  विशिष्ट  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  में  अधिक  प्रसन्नता

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  ये  अपना  बचाव  करने  में  माहिर

 श्री  के०  पी०  साल्ले  :  इस  बात  का  निर्णय  कौन  करेगा  कि  इसका  ब्याज  आदि  क्‍या

 मैं  मामले  में  स्पष्ट  उन्होंने  एक  अन्य  प्रश्न  उठाया  है  जो  सौभाग्यवश  लेखे  पे  संबंधित
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 निर्माण  के  दौरान  ब्याज  का  क्‍या  होता  है  ?  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  अनेक  मामलों  में  यह  निर्धारित

 किया  है  कि  निर्माण  के  दौरान  समग्र  राजस्व  व्यय  का  पूँजीकरण  किया  जाए  तथा  इसे  परियोजना  की

 पूँजी  लागत  में  जोड़ा  यह  एक  सर्वविदित  लेखा  सिद्धांत  भारतीय  चार्टड  अकाउण्टेंट्स  संस्थान

 ने  भी  अपने  मार्ग  निर्देशों  मे ंसही  बताया  इस  मामले  के  संबंध  में  हमारी  नीति  पूर्णतः  मान्यता  प्राप्त

 लेखा  सिद्धांत  के  अनुरूप

 एक  अन्य  प्रश्न  उन्होंने  कुछ  विशेष  अवसरों  पर  कर  न  लगाए  जाने  आदि  के  बारे  में  पूछा

 नीति  में  हमने  इक्विटी  पर  16  प्रतिशत  लाभ  का  प्रावधान  किया  है  जो  कि  टैरिफ  में  एक  निर्धारित

 प्रभार  होगा  और  जिसे  68.5%  संयंत्र  भार  फैक्टर  में  शामिल  करना  विद्यमान  निजी  कंपनियों

 को  दिए  जाने  वाले  लाभ  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जोकि  हगभग  57  प्रतिशत  संयंत्र  भार  फैक्टर

 लगभग  40  प्रतिशत  यह  16  प्रतिशत  लाभ  काफी  अच्छा  जहाँ  जोखिम  पूँजी  के  संबंध

 में  ब्याज  18  प्रतिशत  तथा  170  प्रतिशत  होता  नीति  मामले  के  रूप  में  16  प्रतिशत  काफी  उचित

 तथा  न्यायसंगत

 श्री  जार्ज  फर्मान्डीज  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  आया  बिजली  को  बेचने

 का  जो  दाम  का  मामला  उसके  बारे  में  मंत्री  जी  का  कया  कहना  है  ?

 श्री  के०  पी  साल्ले  :  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  पूरे  वित्तीय  पैकेज  का  निर्धारण

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ट्वारा  किया  जाना  है  जोकि  उच्चतम  प्राधिकरण  है  तथा  जो  कानून  को  लागू
 करता  इसमें  वरिष्टतम  व्यक्ति  सर्पोत्तम  तकनीकी  तथा  वित्तीय  उयक्ति  होते  यही  लोग  मूल्य

 निर्धारण  करते  हैं  न  कि  यह  उत्पादक  कंपनियों  तथा  केन्द्रीय  चिद्युत  प्रधिकरण  वे

 लिए  विद्युत  की  कीमत  अलग-अलग  परियोजना  में  अलग-अलग

 श्री  ई  अहमद  :  विद्युत  उत्पादन  तथा  वितरण  दोनों  के  लिए  नए  औद्योगिक  उपक्रमों

 के  लाभ  तथा  मुनाफे  के  संबंध  में  पांच  वर्ष  के  लिए  कर-मुक्ति  की  अनुमति  दी  गई  क्‍या  सरकार

 इन  गैर  सरकारी  उपक्रमों  पर  विद्युत  वितरण  की  दरों  के  संबंध  में  कोई  प्रतिबंध  लगाना  चाहेगी  अथवा

 यह  उन  कंपनियों  की  स्वेच्छा  पर  निर्भर

 श्री  के  पी०  साल्ले  :  टैरिफ  के  संबंध  बहुत  गलत  धारणा  विद्युत  मंत्रालय  टैरिफ

 का  निर्धारण  नहीं  टैरिफ  उत्पदक  कंपनी  तथा  क्रय  बोर्ड  के  बीच  तय  किया  जाता  इसका

 निर्णय  इन  दोनों  के  बीच  में  होता  थे  पूर्ण  वित्तीय  पैकेज  के  साथ  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  पास

 जाते  यदि  यह  अनुमोदित  हो  जाता  तो  वही  टैरिफ

 श्री  संदीपान  भगवान  थोरात  :  अध्यक्ष  ये  जो  पावर  जेनरेशन  प्राइवेट  सैक्टर  में  दे
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 रहे  अब  स्टेट  में  जो  पावर  जेनरेट  होती  है  वह  मेशनल  प्रिड  से  जाती  है  तो  यह  पावर  सैक्टर  में

 जैनरेट  होने  वाली  पावर  नेशनल  ग्रिड  में  जाने  वाली  है  या  गहौं  ?  अगर  जाने  वाली  है  तो  एग्रीकल्चर

 सैक्टर  में  या  रूरल  सैक्टर  में  इसके  लिए  कुछ  रिजर्वेशन  करने  के  लिंगै  गवर्ममेंट  ने  तय  किया  है  या

 नहीं  ?

 श्री  के  पी  साल्‍्खे  :  नेशनल  प्रिडड  है  ही  हमारी  पांच  ग्रिड  हैं

 ईस्ट  एंड  नार्थ  और  एगजिस्टिंग  घिंजली  जौ  स्टेट  इलैक्ट्रिसिटी  बोर्ड  बनाते  हैं  वे  अपने

 सूबे  को  देते  हम  सैंट्रल  सैक्टर  में  जो  बिजली  बनाते  हैं  उसका  वितरण  अलग-अलग  सूबों  में  करते

 हैं  जो  उस  ग्रिड  के  उस  रीजन  के  जहां  तक  प्राइवेट  प्रोजेक्ट  का  सवाल  है  इसकी  पूरी  शत-प्रतिशत

 बिजली  स्टेट  को  दे  दी
 |

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  सभापति  मेरे  विच्वार  से  मंत्रालय  द्वारा  घनाई  गई  मीति

 को  अवश्य  ही  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  का  अनुमोदन  अथवा  कम  से  कम  उसकी  अनुशारित्र  अवश्य

 प्राप्त  होनी  चाहिए  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वे  नीति  के  संबंध  में  निर्णय  लेते  हैं  तथां

 प्रा  इस  बात  का  मूल्यांकन  करता  है  कि  अंतिम  कीमत  क्या  मंत्रालघ  गैर-सश्कारी  क्षेत्र  को  जितनी

 भी  वित्तीय  सहायता  ऋण  इक्विटी  अनुपात  4:1  ऋण॑  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध  होता  है  किन्तु

 इक्विटी  व्यवहारिक  रूप  से  एक  प्रतिशत  ऐसी  स्थिति  में  आप  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 साथ  ऐसा  पक्षपात  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 दूसरे  आपने  उल्लेख  किया  है  कि  प्रति  मेगावाट  उत्पादन  लागत  लगभग  5  करोड़  रु»  आती

 विद्युत  को  लागत  लगभग  4  २  प्रति  यूनिट  मुझे  इस  बात  की  चिंता  है  कि  उस  बिजली

 को  कौन  खरीदेगा  इसे  देखते  हुए  राष्ट्रीय  ताप  ऊर्जा  निगम  को  विदेशी  बैंकों  से  कुछ  ऋण  लेने  की

 अनुमति  क्यों  नहीं  दी  जा  सकती  ?  मंत्रालय  ऊ०  नि०  की  इक्यविटी  में  और  अधिक  धन  दे  सकता

 है  ताकि  वह  विभिन्न  बैंकों  से-ऋण  प्राप्त  करके  इस  प्रकार  की  परियोजना  को  कार्यान्वित  कर  सके

 सभापति  महोदय  :  कृपया  इसे  प्रश्न  ही  बना  रहने

 श्री  श्रीकांत  जेना  :  यह  मेरा  प्रश्न  ही  मंत्रालय  अपने  अभिकरण  अर्थात्‌
 रा०  ता०  ऊ०  लि०  की  इक्विटी  के  मामले  में  सहायता  क्‍यों  नहीं  कर  रहा  है  ताकि  यह  पुूँजी  लागत  बनाने

 की  बजाय  विभिन्न  बैंकों  स ेकुछ  ऋण  ला  सके  और  वह  ऐसी  लागत  पर  पहुँच  सके  जो  पूर्णत

 अलाभकारी  होगी  ?

 श्री  के०  साल्ले  :  पहली  बात  तो  यह  कि  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  वि०

 ने  नीति  बनाई  नीति  सरकार  द्वारा  बनाई  गई

 जहां  तक  निजी  क्षेत्र  में  प्रति  मेगावाट  लागत  का  संबंध  जैसाकि  मैंने  पहले  निवेदन  किया

 है  कि  यह  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ई०  द्वारा  समीक्षा  की  विषय  वस्तु  थे  निर्णय  करते
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 हैं  कि  लागत  क्‍या  होगी  चाहिए  और  धदे  किसी  को  भी  इसमें  आपत्ति  है  तो  वहां  अंत:निर्हित  तंत्र

 कोई  भी  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  अथवा  राज्य  के  पास  जा  सकता  है  और  यह  आपत्ति  उठा  सकता

 है  कि  लागत  थोड़ी  बढ़ी  हुई  मूल्यद्यास  तथा  ब्याज  आदि  केवल  स्वीकृत  लागत  से  ही  नहीं  है

 घरन्‌  वास्तविक  लागत  से  भी  संबद्ध  कर  प्रयोजनों  के लिए  कई  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालय  ने

 वास्तविक  लागत  की  व्याख्या  की  है  जहां  तक  वास्तविक  लागत  का  संबंध  है  यदि  यह  पाया  गया

 कि  यह  बढ़ी  हुई  लागत  है  न  कि  वास्तविक  लागत  नहीं  है  तो  राज्य  विद्युत  बोर्ड  बास्तविक  लागत

 का  पता  लगाने  के  लिए  हमेशा  स्वतंत्र

 जहाँ  तक  विद्युत  की  अधिक  लागत  का  संबंध  है  चाहे  राष्ट्रीय  ताप  ऊर्जा  निगम  अथवा  कोई

 और  लागत  विद्युत  की  लागत  वही  रहेगी  क्योंकि  पूंजीगत  लागत  करीब-करीब  समान  यहां-वहां

 कुछ  नाम  मात्र  का  अंतर  हो  सकता  माननीय  सदस्य  गलत  आधार  या  धारणा  पर  प्रश्न  जारी  रख

 रहे  हैं  कि  राष्ट्रीय  ताप  ऊर्जा  निगम  बाजार  में  जा सकता  है  और  जितना  चाहे  उतना  वाणिज्यिक  ऋण

 जुटा  सकता

 जिस  तरह  की  राशि  हमें  चाहिए  बह  राष्ट्रीय  ताप  ऊर्जा  निगम  टी०  पी०  को  वाणिज्यिक

 बाजार  से  नहीं  मिल  सकती  इसलिए  हम  निजी  क्षेत्र  के  पास  गए  यदि  हमारे  लिए  यह  धनराशि

 देना  संभव  होता  तो  ऐसा  करने  में  हमें  प्रसन्‍नता  ई०  पी०  एस०  के  15  वर्षों  में  हमें  1,42,000

 मे०  बिजली  आवश्यकता  क्‍या  इस  बात  की  कल्पना  की  जा  सकती  है  कि  राष्ट्रीय  ताप

 ऊर्जा  निगम  कभी  1,42,000  मे०  वा०  बिजली  पैदा  कर  इस  समय  यह  मुश्किल  से  15,000

 मे०  बिजली  पैदा  कर  रहा  इसलिए  यह  एक  अव्यावहारिक  अनुपात  नहीं  मैं  सभा

 को  आश्वस्त  करना  चाहता  हूँ  कि  जितनी  क्षमता  बढ़ाने  के  बारे  में  हम  योजना  बना  रहे  हम  उसे

 पूरा  कर  रहे  केवल  सरकारी  क्षेत्र  में  हम  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  कर  पाए

 हम  इससे  अधिक  नहीं  कर  सकते  क्‍योंकि  उस  लक्ष्य  तक  पहुंचना  भी  हमारे  लिए  अत्यधिक  कठिन

 इसलिए  जहां  तक  टैरिफ  का  संब्रंध  है  मैं  केवल  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पहले  जो

 टैरिफ  निर्धारित  किये  गए  थे  उनकी  आज  के  टैरिफ  से  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  ताप  संयंत्र  के

 लिए  निर्माण  अवधि  पांच  से  सात  जल  संयंत्र  के लिए  यह  अवधि  7  से  9  वर्ष  आप  देख

 सकते  हैं  कि  आज  जो  लागत  लगभग  2.25  अथवा  2.40  रुपये  है  वह  अगले  पांच  से  सात  बर्षों  में

 उसी  प्रकार  उचित  लगेगी  जैसी  कि  आज  पांच  या  सात  वर्ष  पूर्व  की  1.20  रुपये  की  लागत  उचित

 लगती

 हर  बार  लागत  बढ़  रही  इसलिए  तुलनात्मक  लागत  का  मूल्यांकन  करते  समय  कृपया  निर्माण

 अवधि  की  भी  परिकल्पना  करें  जोकि  इस  मामले  में  बहुत  अधिक  यह  मेरा  निवेदन
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 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड

 *  506.  श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भिलाई-विशाखापत्तनम  रेल  लाइन  पर  विशेष  रूप  से  रेलगाड़ियों  के आवागमन  में

 बाधा  आने  के  कारण  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  उत्पादन  और  निर्यात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  दे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  1994-95  का  निर्यात  लक्ष्य  क्या  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  अब  कितने  मूल्य  के  कितने  निर्यात  क्रयादेश  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 प्रश्न  नहीं

 वर्ष  1994-95  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य  6.0  लाख  टन  निर्धारित  किया  गया

 वर्ष  1994-95  के  लिए  मृदु  इस्पात  के  निर्यात  हेतु  अब  तक  57  आर्डर  बुक  कर

 चुका  इन  आर्डरों  का  मूल्य  बताना  के  वाणिज्यिक  हित  में  नहीं

 श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :  अध्यक्ष  जहां  तक  आयात-निर्यात  का  मामला  सरकारी

 उपक्रम  में  जो  स्टील  की  कंपनियां  ये  बहुत  खर्चा  करती  हैं  और  आखिर  में  भाव  बढ़ा  देती  हैं  और

 घाटे  की  भरपाई  करती  हैं  और  स्टील  महंगा  हो  जाता  स्टील  के  भाव  कम  करने  के  लिए  और

 कीमतों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  क्‍या  सरकार  कोई  कार्रवाई  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देख  :  वर्तमान  विनियमन  समाप्त  करने  की  प्रणाली  के  अंतर्गत  सरकार

 मूल्यों  पर  नियंत्रण  नहीं  रखती  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखता

 परंतु  वे  अपने  मूल्य  इस  तरह  निर्धारित  करते  हैं  कि  वे  अपने  उत्पाद  को  बाजार  में  बेच  सकें  और

 उपभोक्ता  उसे  खरीद  कतिपय  आदानों  जैसे  रेल  विद्युत  कोयला  आदि  की  लागत

 में  प्रतिवर्ष  वृद्धि  हो  रही  वे  हमारे  नियंत्रण  से  बाहर  इस  केवल  आवश्यक  वस्तुओं  की

 कीमतें  ही  बढ़  रही  हैं  और  बाजार  इस  लागत  को  यहन  कर  रहा  इस  वर्ष  भी  हमने  लगभग  440

 क्रोड़  रुपये  का  मुनाफा  परंतु  हम  अनावश्यक  रूप  से  मूल्यों  को  बढ़ाना  नहीं  चाहते  हमारा

 यह  इरादा  नहीं  है
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 श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :  अध्यक्ष  जो  सरकारी  उपक्रम  उनके  अंदर  एक  तिहाई

 कर्मचारी  काम  नहीं  करते  इस  बारे  में  कई  रिपोर्ट्स  आ  चुकी  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कदम

 उठाने  जा  रही  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देख  :  मैं  यह  बात  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  कि  जिन  कामगारों

 को  संयंत्र  में  नियुक्त  किया  गया  है  वह  काम  नहीं  कर  रहे  निसंदेह  ही  सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन

 लगभग  6  प्रतिशत  बढ़ा  हसलिए  कामगार  काम  कर  रहे  वे  अच्छा  काम  कर  रहे  यदि  वहां

 अतिरिक्‍त  श्रमिक  हैं  तो  हम  इसकी  जांच  परंतु  यह  संभव  नहीं  आज  के  परिपेक्ष्य  यहां

 कई  संघ  यदि  वे  काम  करते  हैं  तो  आपको  उन्हें  प्रोत्साहन  देना  आप  उनकी  छंटनी  नहीं

 कर

 महानगर  टेलीफोन  निगम  ल्नमिटेड

 *  507.  श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  :

 श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  ने  आयातित  आधुनिक  दूरसंचार  प्रौद्योगिकी  का

 उपयोग  करना  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या

 इस  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  शुरू  किया  गया  और

 सभी  एक्सचेंजों  में  इस  प्रौष्योशिकों  का  उपयोग  कब  तक  शुरू  कर  दिया  जायेगा  ?

 विद्युत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थरी०  रंगय्था  :  जी

 और  :  -  आयातित  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  दिल्‍ली  के  18  एक्सचेंजों  तथा  ग्रंथई  के

 7  एक्सचेंजों  में  चालू  की  जा  चुकी

 फिलहाल  शेष  सभी  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  आयातित  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  शुरू  करने  की

 कोई  योजना  नहीं  भविष्य  में  चालू  किए  जाने  वाले  योजनाबद्ध  नए  केबल  डिजिटल

 इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  ही  होंगे  पुराने  मौजूदा  इलेक्ट्रो-मेकेनिकल  एक्सचेंज  भी  शामिल  हैं  जिन्हें

 उनकी  मियाद  समाप्ति  पर  बदला

 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  :  इसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?  अब  तक  सरकार  ने  कया  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  महानगर  टेलीफोन  निगम  होने  से  सरकार  को  इस  संबंध  में  क्या  उपलब्धि

 हुई  है  ?

 श्री  पी  ली०  रंगय्या  नायडू  :  जैसाकि  मैंने  हमने  दिल्ली  में  18  तथा  मुम्बई  में  7  दूरभाष

 केन्द्र  स्थापित  किये  जहां  तक  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  का  संबंध  है  हमने  भारत  के  अन्य

 शहरों  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  अपनायी  है  तथा  अन्य  केन्द्र  खोले

 श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  :  वर्ष  1993-94  के  दौरान  कितने  दूरभाष  केन्द्रों  को  स्थापित  किया

 गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपके  पास  यह  जानकारी  है  तो  दे  दें  अन्यथा  आप  इसे  लिखित  में

 भी  भेज  सकते

 श्री  पी  वी०  रंगय्या  नायडू  :  मैं  इसे  लिखित  में  भेज

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  लिखित  में  भेज  सकते

 इस्पात  के  मूल्य
 *  508.*  श्री  लाल  बाबू  राय  :

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पाद  शुल्क  तथा  रेल  टैरिफ  में  हाल  ही  में  की  गई  वृद्धि  और  इस्पात  उद्योग  द्वारा

 प्रयोग  किए  जाने  वाले  कच्चे  माल  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी  किए  जाने  के  कारण  इस्पात  के  मूल्यों
 में  अत्यधिक  बुद्धि  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  क्‍या  प्रभाव  और

 इस्पात  के  अनुकूलतम  मूल्य  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोध  मोहन  :  से  :  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  वर्ष  1994-95  के  रेल  बजट  में  रेल-माल  भाड़े  में  वद्धि  और  1994-95  के

 बजट  में  इस्पात  की  सभी  मदों  पर  उत्पाद  शुल्क  में  15%  यथा  मूल्य  की  वृद्धि  होने  के  कारण  इस्पात

 के  मुख्य  उत्पादकों  ने  मूल्य  बढ़ा  दिए  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  के कारण  इस्पात  की  कुछ  प्रतिनिधि

 मर्दों  के  संबंध  में  स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  कारखाना-बाहय  मूल्यों  में  हुई  ब॒द्धि  नीचे

 दी  गई  है  ;-
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 क्रम  मद  वृद्धि  प्रति

 1.  बिलेट्स  (100  82

 2.  ब्लूम्स  (150x150  49

 3.  तार  छड़  (8  )  349

 4.  टील  (10  358
 "

 5.  एंगल  (100x100x8  554

 6.  जाइस्ट  (300x140  547

 7.  चैनल  (100x50  389

 8.  प्लेट  (6
 मी

 312

 9,  क्वायल  (2  294

 10.  क्वायल  (0.63  355

 11.  शीट्स  (0.63  मि.,मी  हि  454

 रेल-माल  भाड़े  में  वृद्धि  के कारण  स्टाकयार्ड-बाह्य-मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  भिन्‍न-भिन्‍न  स्टाकयाडों

 में  भिन्‍न-भिन्‍न  है  जो अधिकतम  200  रु  प्रति  टन  इस्पात  गलन  अयस्क  और  सान्द्रण  जैसे

 आदानों  पर  से  सीमा-शुल्क  को  कम  करने  में  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  होगी  बल्कि  इससे  इस्पात  की  उत्पादन

 लागत  कम

 नियन्त्रण  समाप्त  कर  दिए  जाने  के  बाद  सरकार  का  इस्पात  के  मूल्यों  पर  कोई  नियन्त्रण

 नहीं  मूल्य  बाजार  शक्तियों  द्वारा  नियन्त्रित

 देश  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  सरकार  ने  कई  कदम  उठाए  सरकारी  क्षेत्र  के

 इस्पात  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण  और  विस्तार  कार्य  शुरू  किया  गया  निजी  क्षेत्र  में  इस्पात  की

 अतिरिक्‍त  क्षमता  सृजित  करने  की  सुविधा  के  लिए  तथा  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  सरकार  ने  विभिन्न  नीतिगत

 उपाय  किए  हैं  जैसे  सरकारी  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सूची  से  लोहा  और  इस्पात  को

 अनिवार्य  लाहसेंसिंग  के  प्रावधानों  से  छूट  देना

 इस्पात  की  सभी  मदों  को  आयात  करने  की  अनुमति  है  और  इस्पात  की  अधिकांश  मदों  पर  से

 सीमा-शुल्क  में  कमी  की  गई

 इस्पात  के  घरेलू  उत्पादन  और  उपलब्धता  वृद्धि  तथा  कम  मूल्यों  पर  आयात  से  घरेलू  इस्पात

 मूल्यों  पर  नियन्त्रणात्मक  प्रभाव



 मौखिक  उत्तर  2h  ..  2  मई  1954

 श्री  लात  खाबू  राय  :  माननीय  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्त  के  उत्तर  में  सरकार  मेंस  ब्ीकार

 किया  है  कि  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  इस्पात  के  मूल्य  बहुत  बढ़े  मैंने  अपने  प्रश्न  में

 पूछा  है  कि  इसका  क्‍या  प्रभाव  माननीय  मंत्री  जी  ने  इसके  बारे  में  नहीं  बताया  मेरे  प्रश्न

 के  के  उत्तर  में  भी  सही  नहीं  बताया  यह  कहा  गया  है  कि  मूल्य  बाजार  शक्तियों  द्वारा  नियन्त्रित

 होता  सरकार  ने  प्रश्न  को  गंभीरता  से  नहीं  लिया  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानमा  चाहता  हूं  कि

 इस्पात  के  मूल्य  के  संबंध  में  सरकार  को  संसद  की  स्थाई  समिति  या  अन्य  समितियों  की  सिफारिश

 मिली  है  और  सरकार  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  इस्पात  संबंधी  स्थायी  समिति  ने  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  और  उनके  बन्द

 होने  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इसका  विस्तारपूर्वक  अध्ययन  करने  और  तत्सम्बन्धी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  मैंने  अपने  मंत्रालय  में  एक  विशेष  समिति  गठित.की  है  जिससे  कि  हम  उन्हें

 पुनः  शुरू  कर  हमने  यह  कार्यवाही  की

 श्री  लाल  बायू  राय  :  अध्यक्ष  इस्पात  के  मूल्य  बढ़ने  से  कितने-किसमे  छोटे  उद्योग

 बन्द  हो  गए  हैं  और  कितने  प्रभावित  हुए  हैं  ?

 े
 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  संयंत्रों  को  बंद  नहीं  किया  गया  उन्हें  स्क्रैप

 पर  लगने  वाले  सीमा-शुल्क  में  बढ़ोत्तरी  क ेकारण  बन्द  किया  गया  अनेक  इस्पात  संयंत्रों  मे ंकाफौ

 कठिन  स्थिति  उत्पन्त  हो  गई  उनमें  से  कुछ  को  बन्द  कर  दिया  गया

 हाल  वित्त  मंत्री  न ेबजट  में  इस  शुल्क  में  कटौती  की  घोषणा  की  इसे  12  1/2  प्रतिशत

 से  घटाकर  10  प्रतिशत  कर  दिया  गया  अब  इसे  5  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इसका  अधिकांश

 इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  स्वागत  किया  गया  है  तथा  मुझे  उम्मीद  है  कि  उनकी  कठिनाइयां  अब  समाप्त  हो

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  अनेक  इस्पात  सयंत्रों  द्वारा  सामना  की  जा  रही  एक  अन्य  ऋठिभाई

 विद्युत  मूल्यों  को  लेकर  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  को  यह  अमुरोध  करते  हुए  पत्र  लिखे  हैं  कि-जैसा

 कि  यह  एक  कार्योन्मुखी  उद्योग  है-कि  वे  इस्पात  संयंत्रों  को  दी  जाने  वाली  बिजली  पर  विशेष  छूट

 देने  का  विचार

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेक  :  निजी  क्षेत्र  मे ंऐसा  महसूस  किया  जा  रहा  है  कि  हाल  में  बजट

 में  भारतीय  इस्पात  उद्योग  के  साथ  न्याय  नहीं  किया  गया  आदि  जैसी  कंपनियां  पहले  ही  कार्य

 की  धीमी  प्रगति  तथा  उत्पादन  में  कटौती  करने  की  नीति  अपना  चुकी

 22



 12  वैशाख  1916  मौखिक  उत्तर प्र

 सरकारी  क्षेत्र  में  इसको  का  मामला  भी  कई  वर्षों  से लटका  पड़ा  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  जानना  चाहंगा  कि  उपरोक्त  निजी  और  सरकारी  क्षेत्र  दोनों  क ेलिए  सरकार  की  क्‍या  संक्षिप्त

 «  योजनाएं  सरकार  का  देश  में  इस्पात  उत्पादन  में  किस  तरह  वृद्धि  करने  का  इरादा  है  और  क्या  सरकार

 °

 इस्पात  के  आयात  का  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  इस  प्रणाली  का  एक  हिस्सा  मैं  वित्त  मंत्रालय  की  आलोचना

 नहीं  कर  लेकिन  मैंने  कई  बार  वाद-विवाद  में  बता  दिया  है  कि  किए  गए  उपायों  को  हमने

 वित्त  मंत्रालय  के  पास  भेज  दिया  है  क्योंकि  उन्होंने  इस  पर  विचार  किया  घोषणा  के  बाद  मुझे

 मंत्री  जी  द्वारा  बताया  गया  है  कि  वह  इसकी  और  जांच  कर  रहे  हमें  आशा  करनी  चाहिए

 भविष्य  में  कुछ  और  राहत  प्रदान  की

 जहां  तक  लाइसेन्स  प्रणाली  समाप्त  करने  और  विनियन्त्रण  का  संबंध  हम  निजी  क्षेत्र  के  उद्यमियों

 से  अच्छी  प्रतिक्रियाएं  प्राप्त  कर  रहे  अभी  कल  ही  में  हजीरा  में  था  जहां  मैंने  3  मिलीयन  टन  की

 क्षमता  वाला  एक  इस्पात  संयंत्र  तीन  महीने  पहले  मैं  महाराष्ट्र  गया  था  जहां  मित्तलूस  एक  इस्पात

 संयंत्र  लगा  रहे  लगभग  8  मिलियन  टन  की  क्षमता  वाला  यह  इस्पात  संयंत्र  इस  शताब्दी  के  अंत

 तक  स्थापित  कर  लिया  सरकार  अंतर  समाप्त  करने  का  प्रयास  कर  रही  लेकिन  कुल  मिलाकर

 पूरे  विश्व  में  इस्पात  बाजार  में  मंदी  का  दौर  चल  रहा  उस  प्ररिप्रेक्ष्य  में  हमारे  उद्योग  का  अच्छा

 निष्पादन  रहा  हैं

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  सभी  तरह  की  स्टील  बाहर  से

 मंगाने  को  छूट  दे  दी  यह  क्‍यों  किया  गया  ?  जो  स्टील  हम  बना  रहे  हैं  जिसका  हम  उपयोग  कर

 सकते  वह  प्रतियोगिता  में  कैसे  ठहरेंगे  ?  केवल  बाहर  से  मंगाने  की  छूट  नहीं  दी  कस्टम  ड्यूटी
 भी  घटा  दी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हमारे  यहां  स्टील  पैदा  करने  वाली  कम्पनीज  मुश्किल  में  पड़

 गई  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  पर  प्रकाश  क्या  यह  भी  गैट  के  अंतर्गत  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  का  भय  हर  जगह  यदि  मुझे  ठीक  से  याद  है  तो  जब  हम

 1991  में  सरकार  में  आए  तो  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  अपने  अभिभाषण  में  कहा  था  कि  इस्पात  उद्योग
 *  को  प्रतियोगी  होना  पड़ेगा  क्योंकि  आज  हम  54  मिलियन  टन  लौह  अयस्क  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं

 है

 और  30  मिलियन  टन  का  निर्यात  कर  रहे  मूल्य  वर्द्धित  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जाना

 अपने  आपको  और  अधिक  प्रतिस्पर्धी  बनाने  के  लिए  आपको  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगिता  करनी

 जब  हमने  1990-1991  में  निर्यात  शुरू  किया  तो  हमारे  पास  केवल  181  करोड़  रुपए

 आज  हमने  1688  करोड़  कमा  लिए  आपको  हमारे  इस्पात  उद्योग  को  कम  नहीं  आंकना
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 वह  क्षमतावान  कतिपय  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  कुछ  दबाव  जैसे  एथ  आर  कॉइल  और

 सी  आर  सीमा  शुल्क  के  कारण  उसे  कम  कर  दिया  गया  है  हमारे  देश  में  उत्पादन  लागत  500

 करोड़  से  600  करोड़  रू  के  बीच

 जैसा  कि  मैंने  कहा  मैं  इस  उद्योग  और  वित्त  मंत्रालय  के  बीच  एक  पोस्ट  धॉक्स  कैसे  इस

 सारे  मुद्दों  को  लिया  मेरी  सभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  साथ  सहानुभूति  है  और  यह  देखने  कौ

 कोशिश  करूंगा  कि  इस  बारे  में  क्या  अच्छा  किया  जा  सकता  है  मैं  कोई  निर्णय  नहीं  ले सकता  लैकिन

 हम  प्रतियोगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  मंत्री  जी  अपने  वजन  को  कम  आँक  रहे

 श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह

 बात  सही  है  कि  भारत  से  कच्चा  इस्पात  विदेश  में  जा  रहा  है  और  वहां  से  पक्‍का  माल  बनकर

 यहां  आ  रहा  है  ?  इसमें  भारत  को  कितना  घाटा  हुआ  है  और  क्‍या  सरकार  इसको  जानकारी  है

 सकती  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  जैसा  कि  मैंने  बताया  कि  लौह  अयस्क  का  निर्यात  हो  रहा  है  और

 सरकार  ने  निजी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  का  निर्णय  लिया  लेकिन  1993-94  में  किया  गया  आयात

 1992-93  में  किए  गए  आयात  के  मुकाबले  कम  यह  सही  नहीं  है  कि  बाहर  से  अधिक

 उत्पाद  मंगाए  जा  रहे  हम  अंतर्गष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतियोगिता  करने  में  सक्षम

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  उत्तर  में  देश  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  वद्धि  करने  की  महत्ता

 को  बताया  गया  है  और  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  क ेआधुनिकीकरण  और  विस्तारण

 का  कार्य  शुरू  किया  गया  मैं  जानना  चाहतो  हूं  कि  उस  मामले  में  मंत्रालय  ट्वारा  इसको  के  लिए

 स्वीकृत  आधुनिकीकरण  योजना  को  क्‍यों  नहीं  शुरू  किया  गया  है  और  हस्को  द्वारा  प्राप्त  की  गई  उपलब्धि

 पर  मंत्रालय  की  निष्क्रियता  के  जरिए  क्‍यों  पानी  फेरा  जा  रहा  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  यह  सही  नहीं  है  कि  हम  इसको  का  आधुनिकौकरण  महों

 कर  रहे  कुछ  सदस्यों  के  दरम्यान  पहले  से  ही  मतभेद  है  कि  हम  यह  आधुनिकीकरण  कार्य  भिजीक्षप्र

 के  साथ  शुरू  कर  रहे

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  कार्यक्रम  पर  पहले  ही  सहमति  हो  गई  मैं  1988-89

 में  पहले  ही  आधुनिकौकरण  कार्यक्रम  पर  जताई  गई  सहमति  के  बारे  में  बात  कर  रही  उसके  बारे

 में  आपको  क्‍या  कहना  है  ?
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 श्री  संतोष  प्रोहन  देख  :  मैं  इतना  हो  कह  सकता  हूं  कि जब  हम  योजना  आयोग  के  पास

 गए  हमने  कौ  300  करौड़  रुपए  तक  आवंटित  किए  पूरी  धन  राशि  नहीं  दी  थी  क्‍योंकि

 हम  भी  इसको  का  कुछ  आधुनिकीकरण  करने  का  प्रयास  कर  रहे  अब  हमारा  मंत्रालय  स्थायी

 समिति  ट्वारा  दी  गई  एक  रिपोर्ट  का  मूल्यांकन  कर  रही  है  जिसमें  इसको  के  आधुनिकीकरण  के  लिए

 अनेक  तरीके  सुझाए  गए  और  मैं  उनमें  से  अनेक  के  बारे  में  अभी  अपने  प्रतिक्रिया  नहीं  दे  सकूंगा

 क्योंकि  उनमें  से अधिकांश  को  अभी  विधि  मंत्रालय  के  पास  उसका  मत  जानने  के  लिए  भेजा  जाना

 श्रीमती  मालिनी  भडट्डाचार्य  :  यह  पहले  ही  को  भेजी  जा  चुकी  है  क्योंकि

 आप  स्थायी  समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  कर  रहे

 श्री  संतोध  मोहन  देव  :  जब  तक  विधि  मंत्रालय  की  राय  नहीं  प्राप्त  हो  जाती  मैं  यह  कहने

 की  स्थिति  में  नहीं  होऊंगा  कि  अंतिम  परिणाम  क्‍या  जैसा  कि  मैंने  आपको  बताया  हम  स्थायी

 समिति  द्वारा  दिए  गए  हर  एक  प्रस्ताव  का  मूल्यांकन  कर  रहे

 विद्युत  उत्पादन

 *  510.  श्री  कथीन्द्र  पुरकायस्थ  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  ब्रिद्युत  उत्पादन  के  लिये  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध

 हाइड्रो  और  प्राकृतिक  गैस  संसाधनों  के  प्रयोग  की  कोई  रूपरेखा  तैयार  की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्युत  उत्पादन  और  वितरण  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 की  भागीदारी  के  लिये  कोई  नये  तरीके  दूंढ  निकालने  का  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वौ०  रंगय्या  :  से  विषघरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 कैन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  60  प्रतिशत  भार  अनुपात  पर  31,857

 की  कुल  जल  विद्युत  आधारित  विद्युत  शकक्‍्यता  का  मूल्यांकन  किया  विभिन्न  समुपयोजनों

 के  लिए  प्राकृतिक  गैस  का  समुपयोजित  प्राकृतिक  गैस  के  अंतर्निहित  आर्थिक  मूल्यों

 पर  आधारित  बशर्ते  कि  उर्वरक  और  विद्युत  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  अब  तक

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  14  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  गैस  आवंटन  के  लिए  सहमति  दी  जा  चुकी

 भारत  सरकार  की  1991  में  आरंभ  हुई  निजी  विद्युत  नीति  यह  अपेक्षा  करती  है  कि  विद्युत
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 के  उत्पादन  और  बितरण  के  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी
 के  साथ  बढ़ाया  जोकि  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र

 समेत  देश  के  सभी  भागों  में  लागू  होती

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  छः  परियोजनाओं  के  अनुबंध  में  दिए  गए  ब्यौरे  के  अनुसार  निजी

 प्रवर्तकों  ट्वारा  रुचि  प्रकट  किए  जाने  को  सूचना  प्राप्त  हुई

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  अभिव्यक्त  की  गई  रुचि  का  ब्यौरा  निम्नवत

 छे*<*
 |  अभय  जज  1. att एनईपी/अरूणाचल प्रदेश 600.00 1800.00 इन्टरकोर्प

 परियोजना/राज्य  का  नाम  अंतिम  लागत  कम्पनी  का  नाम
 डा

 अनुमान

 कामेंग  एनईपी/अरूणाचल  प्रदेश  600.00..  .  इन्टरकोर्प  इण्इस्ट्रीज

 सस्‍्नोवी  माउटेंस  इंजीनीयरिंग

 2.  खारसांग  जीबीपीपी/अरूणाचल  प्रदेश  48.00  इन्टरकोर्प  इण्स्ट्रीज

 लि./स्नोवी  माउटेंस

 इंजीनीयरिंग

 3.  कारबी  लांग्पी  300.00  भारत त  हाइड्रो  पाकर

 असम  सुभाष  प्रोजैक्ट्स  एण्ड  मार्केटिंग

 लि

 4.  अम्गुरी  जीबीपीपी/असम  श्री कबीन्द्र पुरकायस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा  नार्दर्न  इंजीनीयरिंग  यू  एस

 आगरा  इण्डस्ट्रीज

 5.  आदामटिल्ला  ओपन  52.50.  डीएलएफ  पावर

 साइकिल/असम  कम्पनी  लि

 6.  बाशखण्डी  ओपन  साइकिल/असम  22.50  78.75  डीएलएफ  पावर  कम्पनी

 श्री  कबीन्द्र  पुरकायस्य  :  माननीय  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार

 ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिये  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध  हाइड्रों  और  प्राकृतिक  गैस  संसाधनों
 के

 प्रयोग  की  कोई  रूपरेखा  तैयार  की  परन्तु  महोदय  माननीय  मंत्रीजी  के  उत्तर  में  रूपरेखा  के  निबंध

 में  कुछ

 भी नहीं कहा गया मेरा कहना है कि हाइड्रोकार्यबत संसाधनों कि संबंध में रोगर्स का पूर्वानुमान तेल का 4 बिलियन टन और तटीय ऊपर असम और असम अराकन बैल्ट में तेल 26
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 के  बराबर  गैस  है  :  इसका  कुल  हाइड़ो  विद्युत  सम्भावयता  60  प्रतिशत  भार  घटक  पर  लगभग  35,000

 मेगावाट  निकाली  गई  वित्तीय  संसाधनों  और  संस्थागत  अनुबन्ध  की  कमी  के  कारण  संसाधनों  के

 एक  बड़े  हिस्से  का  इष्टतम  उपयोग  किया  जाना

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  वित्तीय  संसाधनों  और  संस्थागत  अनुबन्धों  की

 अनुपलब्धता  को  दूर  करने  हेतु  सरकार  ने  क्‍या  उपाय  किये  हैं  और  क्या  उपाय  करना  चाहती  है  ?

 श्री  पी  रंगय्यानायड्ू  :  यह  सच  है  कि  पूर्वोतर  में  हमारे  यहां  काफी

 अधिक  हाइड्रो  विद्युत  सम्भावयता  जैसा  कि  मैंने  उत्तर  में  बताया  है  कि  यह  60  प्रतिशत  भार  अनुपात

 पर  लगभग  31,857  मेगावाट  परन्तु  हम  इसकी  पर्याप्त  मात्रा  नहीं  कर  सके  हैं  इसके  लिये

 हाइड़ो  विद्युत  परियोजनाओं  से  संबंधित  विभिन्‍न  समस्‍्याऐं  जैसे  कि  जल  सभस्या  आप्लाबन

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  व्याप्त  आप्लावन  उत्तरदायी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की सबसे  बड़ी  परियोजना

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  वित्तीथ  कोष  के  बारे  में  है आप  इस  उद्देश्य  हेतु  धनराशि  कहां  से

 लायेंगे  ?

 श्री  पी०  वी०  रंगय्या  नायडू  :  धनराशि  भी  एक  समस्या

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  उद्देश्य  हेतु  धन  कहां  से  लायेंगे  ?

 श्री  वी०  रंगय्या  नायडू  :  हमें  योजना  आयोग  के  माध्यम  से  धन  एकत्र  करना  योजना

 आयोग़  को  धनराशि  देनी  इस  योजना  आयोग  हाइड्रो-विद्युत  परियोजनाओं  को  इतनी  बड़ी

 धन  राशि  देने  की  स्थिति  में  नहीं  और  हम  इन्हें  उचित  समय  में  निजी  क्षेत्र  को  सौंप  सकते

 इससे  मैं  बता  रहा  हूँ  कि  .....

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  है  क्या  आप  धनराशि  की  व्यवस्था  कर  सकते

 हैं  और

 विद्युत  म्रंत्री  एन  पी  :  यह  हमारे  लिये  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  क्षेत्र

 है  और  हमें  सम्पूर्ण  सम्भावयता  को  प्राप्त  करना  अरूणाचल

 नाग़ालैण्ड  और  मणिपुर  में  31,857  मेगावाट  जल  विद्युत  शक्‍्यता  की  मात्रा  काफी  अधिक है  दो  प्रश्न

 एक  तो  यह  है  कि  इसका  सबसे  अधिक  हिस्सा  अत्यधिक  अप्लावन  के  कारण

 व्ययहार्य  नही  है  और  अरुणाचल  प्रदेश  में  20,000  मेगावाट  परियोजना  से  सम्पूर्ण  अरुणाचल

 में  अप्लाबन  हो  इसलिये  समस्या  यह

 धनराशि  की  अत्यधिक  कमी  और  धन  प्राप्त  करने  का  सिर्फ  एक  ही  तरीका  है  और  वह

 भी  झ्ापद  निजी  क्षेत्र  के  माध्यम  से  और  यह  मंत्रालय  निजी  क्षेत्र  द्वारा  धन  प्राप्त  कराने  के  लिये  अपने

 अभक  प्रयास
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 श्री  कबीन्द्र  पु्रकायस्य  :  उत्तर  पूरा  और  संतोषजनक  नहीं

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  क्‍या  सरकार  ट्रांसमीशन  लाइनों  को  बिछाने  और  उनके  जो  कि

 अन्यथा  पूर्वोत्तर  जैसे  क्षेत्र  मे ंविशेष  रूप  से  दूर  दराज  और  दुर्गम  क्षेत्रों  में  निजी  क्षेत्र  क ेविकास  में  बाधक

 हो  सकता  मैं  निजी  क्षेत्र  को  शामिल  करना  चाहती

 श्री  एन«  के०  पी०  साल्खे  :  मेरे  विचार  पिछले  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैंने  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 दे  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  आपने  उत्तर  दे  दिया  प्रश्न-काल  समाप्त

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 पासपोर्ट  कार्यालय

 *502.  श्री  छेदी  पासवान  :

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;

 1993-94  के  दौरान  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  प्राप्त  पासपोर्ट  आवेदनों  तथा  लम्बित  आवेदनों

 की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 पासपोर्ट  जारी  करने  में  औसतन  कितना  समय  लगता  है

 1993-94  के  दौरान  निर्धारित  समय  सीमा  के  अन्दर  कितने  प्रतिशत  पासपोर्ट

 जारी  किये  गये  ;

 पासपोर्ट  आवेदनों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाये

 जाने  का  विचार  है  ;

 पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कम्प्यूटरीकरण  के  कार्य  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;  और

 पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कम्प्यूटरीकरण  हेतु  1994-95  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  नियतन

 किया  गया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर  एल  :  से  1993-94  के

 दौरान  राज्य-वार  प्राप्त  पासपोर्ट  आवेदनों  की  संख्या  तथा  बकाया  आवेदनों  की  संख्या  से  संबंधित  सूचना
 विवरण  1  पर  कार्यभार  तथा  कर्मचारियों  जैसे  विभिन्‍न  कारकों  की  वजह  से  अलग-अलग  पासपोर्ट

 कार्यालयों  द्वारा  अलग-अलग  समय  लिया  जाता  पासपोर्ट  कार्यालायों  में  पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगने

 वाला  समय  विवरण  11  में  देखा  जा  सकता  है

 चासपोर्ट  आवेदनों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  सरकार  ने  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  जिनमें  कर्मचारियों

 की  संख्या  को  पासपोर्ट  पुस्तिकाओं  की  आपूर्  $  में  वृद्धि  उन्नत  कार्यालय  उपकरण  मुहैया
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 उत्पादकता-आधारित  प्रोत्साहन  योजना  लागू  करना  तथा  पासपोर्ट  जारी  करने  से  संबंधित  प्रक्रियाओं

 को  सुचारु  बनाना  शामिल  बंगलौर  तथा  बम्बई  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  को

 कम्प्यूटरीकृत  कर  दिया  गया  कोषीकोड़  और  कोचीन  में  कार्य  शुरू  होने  वाला  हैदराबाद  तथा

 मद्रास  के  संबंध  में  वित्तीय  स्वीकृति  के  लिए  प्राक्कलनों  पर  कार्रवाई  की  जा  रही  1994-95  के

 दौरान  अन्य  11  पासपोर्ट  कार्यालयों  को  कम्प्यूटरीकृत  करने  का  कार्यक्रम  भी  तैयार  कर  लिया  गया

 पासपोर्ट  कार्यालयों  के  कम्प्यूटीकरण  के  लिए  1994-95  में  8  करोड़  रुपये  रखे  गए

 विवरण  1

 1993-94  के  दौरान  राज्यवार  प्राप्त  तथा  लम्बित  पासपोर्ट

 आवेदन  पत्रों  को  दशने  बाला  विवरण  :
 वडऐकफ(:॥#  (  क  ग-॒बक्‍-॥  Sh  (  ##  #  9959  9959

 राज्य  कार्यालय  प्राप्त्  आवेदन  स्थिति  की  अनुसार  की  स्थिति

 सं  पत्रों  की  स्थिति  के  के  अनुसार  एक  महीने

 संख्या  अनुसार  कुल  से  अधिक  लम्बित

 लम्बित  __

 ।  2
 2

 3  4  5  1811

 3.  आश्धा  प्रदेश  हैदराबाद  48395  22359  36863

 2.  असम  गुवाहाटी  8980  2728  "37382

 3.  बिहार  पटना  48395  40886  36863

 4.  चण्डीगढ़  16095  49536

 |...
 37382

 5.  दिल्ली  दिल्ली  25723  40886  16183

 6.  गोवा  गोआ  99026  35904  20948

 7.  गुजरात  अहमदाबाद  23598  9266

 8.  कनटिक  बंगलौर  99026  35904  20948

 9.  केरल

 कोजीकोड़  तथा

 त्रिवेन्द्रम  23598  9266

 12.  मध्य  प्रदेश  भोपाल  24604  3044  332

 महाराष्ट्र  बम्बई  तथा

 नागपुर  233622  56250

 उड़ीसा  भुवनेश्वर  9637
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 13.  पंजाब  जालन्धर  77129  60323  48247

 14.  राए
 स्थान  जथपुर  67430  10577  2651

 15.  मद्रास  और  त्रिची  381997  53529  26369

 16.  उत्तर-प्रदेशः  बरेली  और  190999  88376  76655

 लखनऊ

 17.  पश्चिमी  बंगाल  कलकत्ता  41596  13941  3816

 ल्‍  बा
 जाए

 जा  शा

 विवरण  वा

 प्रत्येक  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  आवेदन-पत्र

 पूर्ण  होने  पर  लगने  वाले  समय  को  दशनिे  जाता  विवरण  :

 में  लिया  में  लिया  अनुसार  लिया

 गया  समय  गया  समय  गया  समय

 जानना  एन
 ौए  मा

 अहमदाबाद  दिन  90  दिन  80  दिन

 2.  बंगलौर  28  दिन  97  दिन  73  दिन

 3.  बरेली  70  दिन  39  दिन  49  दिन

 4.  भोपाल  40  दिन  44  दिन  79  दिन

 5.  भुवपेश्वर  60  दिन  65  दित  44  दिन

 6.  बम्बई  50  दिन  52  दिन  52  दिन

 7.  कलकत्ता  90  दिन  37  दिन  30  दिन

 8.  चण्डीगढ़  270  दिन  320  दिन  30  दिन

 9.  कोचीन  270  दिन  56  दिन  48  दिन

 9.  दिल्ली  70  दिन  45  दिन  24  दिन

 10.  गोआ  40  दिन  32  दिन  32  दिन

 11.  गुवाहाटी  60  दिन  32  दिन  28  दिन

 12.  हैदराबाद  80  दिन  32  दिन  45  दिन



 12  1916  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 14.  जयपुर  240  दिन  37  दिन  44  दिन

 15.  जालन्धर  270  दिन  235  दिन  106

 16.  कोजीकोड़  330  दिन  66  दिन  66  दिन

 17.  लखनऊ  180  दिन  107  दिन  114  दिन

 18.  मद्रास  50  दिन  46  दिन  हि  37  दिन

 19.  नागपुर  28  दिन  32  दिन*ਂ
 प्र

 35  दिन
 —  —  —  a  कक  कक

 इस्पात  का  उत्पादन  और  खपत

 *  504.  श्री  छीतुृभाई  गामीत  :  कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  इस्पात  संयंत्र  1992-93  और  1993-94  में  अपने  निर्धारित

 कार्य  निष्पादन  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 लक्ष्य  प्राप्ति  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  हां  ।  नीचे  दिए  गए  ब्यौरे

 के  अनुसार  हॉलाकि  वर्ष  1992-93  और  1993-94  में  ने  समग्र  रूप  से  विक्रय  इस्पात  के

 अपने  उत्पादन  लक्ष्यों  को  पूरा  किया  था  परन्तु  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  की  एक

 की  एक  सहायक  और  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  एस

 क्षेत्र  फा  अपने  उत्पादन  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  कर  सके  :-

 :  हजार

 संयंत्र  लक्ष्य  1992-93  पूर्ति  लक्ष्य  -.1993-94  पूर्ति

 यास्तविक  प्रतिशत  वास्तविक  प्रतिशत

 1  2  3  4  5  6  7

 भिलाई  हस्पात  संयंत्र  3040  3118  103  3100  33  108

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  710  641  90  920  641  70

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  1080  1179  109  1130  1130  100

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  2980  2999  101  3050  3205  105

 406...  398  98  400  333  83

 8216  8335  101  8600  8645  101

 1520  879  58.  2130  1184  56
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 उत्पादन  लक्ष्यों  को  पूरा  न  कर  पामे  के  कारण  निम्नलिखित  हैं  :  न

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  ।

 धमन  तथा  धमन  को  खराब  हालत  जिसकी  वजह  से  तप्त  धातु  उत्पादन

 कम  हुआ  तथा  अपरिष्कृत  और  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  भी  कम  के  कारण  दुर्गापुर  इस्पात

 संयंत्र  1992-1993  में  अपने  उत्पादन  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  कर  1993-94  उत्पादन  लक्ष्यों

 में  धमतन  को  1993  तक  चालू  करने  और  धमन  कौ  छिट-पुट  मरम्मत  की

 परिकल्पना  की  गई  धमन  1993  में  ही  चांलूं  की  जा  सकी  ओर  इसे

 स्थिर  करने  में  कुछ  समय  लग  धमन  जो  1993  में  अषधमन  के  दौरान  क्षतिग्रस्त

 हो  गई  की  मरम्मत  में  लगभग  7  माह  का  संमय  लग  फिर  दुर्गापुर  इस्‍्पात  संयंत्र
 मे

 अपमे

 सहायक  संयंत्रों  स ेअपनी  बेलन  मिलों  के  लिए  आदानों  के  प्रावधानों  से  1993-94  में  विक्रय  इस्पात॑

 के  अपने  उत्पादन  के  लक्ष्य  का  70%  प्राप्त  कर  लिया

 हृणिडयन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 1992-93  में  इस्पात  गलनशाला  में  प्रचालनात्मक  समस्याएं  आगे  के  कारण  अपने

 विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  पूरा  नहीं  कर  1993-94  में  ने  धांणिण्यिक॑

 दृष्टि  से  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  को  तरजीह  दी  धमन  में  भी  समध्याएं  थौं  जिनसे

 इस्पात  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  प्रभावित

 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड

 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड  के  संबंध  में  लक्ष्यों  को  पूरा  न  करने  के  प्रमुख  कारण  निम्नलिखित

 हैं  :-  ;

 0)  चूंकि  संयंत्र  1992  में  ही चालू  किया  गया  है  अतः  इसकी  विभिन्न  इकाइयां  स्थिरिकरण

 की  प्रक्रिया  में  हैं  ०

 Gi)  पहली  बार  नई  प्रौद्योगिकियां  अपनाए  जाने  के  कारण  कतिपय  अप्रत्याशित  समस्याएं  आ

 रही  के  पास  इन  समस्याओं  #  ी  लिए  पर्याप्त  प्रशिक्षित  कार्मिक  और  सुविधाएं  नहीं

 ज्कः

 स्थिति  इस  प्रकार  है  :-

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र

 दुर्गापुर इस्पात  संयंत्र  को  95  के  दौरान  अपने  उत्पादन  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  की  आशा

 है  क्योंकि  चालू  हो  गई  हैं  और  तप्त  धातु  उत्पादन  स्थिर  हो  गया  आधुनिकीकरण

 की  अधिकांश  इकाइयों  के  वर्ष के  दौरान  प्रगामी  रूप  से  चालू  किए  जाने  की  आशा
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 जज  5

 इणि्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी

 अपने  उत्पादन  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  समस्याओं  का  सामना  कर  रहा  है  क्योंकि  संयंत्र

 के  आधुनिकीकरण  और  प्रौद्योगिकीय  उन्‍तयन  की  आवश्यकता

 राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  लिमिटेड

 कन्वर्टरों  और  सतत  ढलाई  शालाओं  में  उत्पादन  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए  ने

 कई  उपाय  किए  हैं  इसके  फलस्थरूप  1994-95  में  उत्पादन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिए  जाने  की  आशा

 खानन  क्षेत्र

 *  505.  श्री  जी«  श्री  निवास  प्रसाद  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  14  1994  के  टाइम्सਂ  में  फर्मस  शाई

 अवे  फ्रॉम  माइनिंग  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 क्‍या  भारतीय  खनन  क्षेत्र  अन्य  देशों  की  तुलना  में  प्रतिस्पर्धाःमक  और  अर्थक्षम  नहीं

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  सरकार  द्वारा  विदेशी  निवेशकों  को  आकर्षित  करने

 हेतु  इस  क्षेत्र  को  प्रतिस्पर्धात्मक  और  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाने  को  प्रस्ताव

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  हां  ।

 नहीं  ।  «

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रबाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 *  509.  श्री  गुमान  मल्त  ललोढा  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 के  अधिक  अबसर  पैदा  करने  की  क्षमता  है
 ?

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  विशेषज्ञों की  राय  ली  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या ह ैऔर  उस  पर  क्‍या  अनुबर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही

 और
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 कममम---ननत्नननन+

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  ।

 से  :  कृषि  खाद्य  उद्योगों  पर  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  कार्य  दल  और  भारतीय  प्रबंध

 अहमदाबाद  की  अध्ययन  रिपोर्ट  से  पता  चलता  है  कि  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  बहुत  कम

 निवेश  करके  बहुत  अधिक  रोजगार  की  संभावना  इस  क्षेत्र  में  पूजी  निवेश  आकर्षित  करने  और  इसके

 विकास  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  निवेश  के  वातावरण  को  प्रेरक  बनाने  के  वास्ते  अनेक  कदम

 उठाये  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  अनेक  योजना

 सस्‍्कीमें  तैयार  की  हैं  और  उन्हें  चलाया  जा  रहा

 इजरायल  के  विदेश  उपमंत्री  की  भारत  यात्रा  /

 511.  श्री  उदयसिंह  राव  गायकवाड़  :

 श्री  दत्ताओेय  शंडारू  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इजरायल  के  विदेश  उपमंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  की  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  यात्रा  के  क्‍या  उद्देश्य  हैं  ;

 क्‍या  इस  यात्रा  के  दौरान  कुछ  द्विपक्षीय  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गयी  ;  -

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  ;

 दोनों  देशों  के बीच  संबंध  को  और  मजबूत  करने  हेतु  किन-किन  नए  क्षेत्रों  का  पता  लगाया

 गया  है  और  इस  संबंध  में  क्या  अनुवर्ती  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 क्या  इस  यात्रा  के  दौरान  दोनों  देशों  क ेबीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 इस्रायल  के  उप  विदेश  मंत्री  योसी  बीलिन  आधिकारिक  विचार-थ्षिमर्श  के  लिए  29

 मार्च  से  5  1994  तक  भारत  की  यात्रा  पर  आये  थे  और  यह  आधिकारिक  विचार-विमर्श  3

 को  विदेश  राज्य  मंत्री  श्री  भाटिया  के  साथ  प्रतिनिधि  मण्डल  स्तर  पर  इस्रायल

 के  उप  विदेश  मंत्री  ने  4  1994  को  हमारे  विदेश  मंत्री  से  मुलाकात  नई  दिल्‍ली  की  अपनी

 यात्रा  के  दौरान  बीलित  बम्बई  और  जयपुर  रुके  तथा  महाराष्ट्र  और  राजस्थान  के  माननीय  मुख्यमंत्रियों

 से  शिष्टाचार  के  नाते  मुलाकात
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 और  :  दोनों  पक्षों  ने  बुंद-बुंद  से  शुष्क  भूमि  पशु  पालन

 *  तथा  सौर-ऊर्जा  के  उपयोग  जैसे  क्षेत्रों  में  और  अधिक  सहयोग  की  सम्भावनाओं  पर  बल  दिया

 और  :  इस  यात्रा  के  दौरान  दोनों  देशों  के बीच  एक  वायु-परिवहन  करार  सम्पन्न  हुआ

 *इस  करार  में  यह  व्यवस्था  है  कि  दोनों  में  से  प्रत्येक  पक्ष  द्वारा  नामित  एअर-लाइन  एक-दूसरे
 के  देश

 में  गंतव्यों  की  निर्धारित  मार्गों  पर  निर्धारित  अन्तर्राष्ट्रीय  वायु-सेवाओं  का  प्रचालन  कर  सकती  प्रत्येक

 नामित  एअर-लाइन  को  प्रति  सप्ताह  अधिक  से  अधिक  दो  फेटे  लगाने  तथा  प्रत्येक  दिशा  में  अधिक

 से  अधिक  500  यात्रियों  को  ले  जाने  का  अधिकार
 +

 सड़कों  और  पत्तनों  का  निर्माण

 *  512.  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  मूर्ति  :

 क्या  जल-भूतल  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  ने  भारत  में  सड़कों  और  पत्तनों  के  निर्माण  में  निवेश  करने  में  गहरी  रुचि  दिखाई

 की

 यदि  तो  क्‍या  ब्रिटेन  के  एक  उच्च-स्तरीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  अप्रैल  में  भारत  की  यात्रा

 की  थी  और  उनसे  बातचीत  की

 यदि  तो  क्‍या  ब्रिटेन  के  साथ  इस  संबंध  में  कोई  समझौता  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 4  किन-किन  राज्यों  में  ब्रिटेन  के  सहयोग  से  ये  परियोजनाएं  शुरू  की  जायेंगी  ?

 भूतत्न  परिजहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 जी  ब्रिटिश  प्रतिनिधि  मंडल  ने  फरवरी  और  1994  के  दौरान  भारत  का

 दौरा  किया

 ह  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  वि
 *

 स्थिति  स्पष्ट  कर  पाना  अभी  संभव  नहीं  है  क्योंकि  यह  विचार-विमर्श  जांच-पड़ताल

 ..  विषयक  था  ।
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 कास्‍्त्पाल  खत  फाउयाजातता
 क्षेत्र दरदर्शन  का  प्रसारण

 *  513.  श्री  राजेश  कुमार  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दूरदर्शन  प्रसारण  से अब  तक  बिहार  और  अन्य  राज्यों  क ेकितने  जनजातीय  लोग  लाभान्वित

 हुए

 क्‍या  किसी  सरकारी  अथवा  किसी  अन्य  एजेंसी  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  किया  है  कि  जनजातीय  लोगों  द्वारा  ये  कार्यक्रम  पसंद  किये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  विभिन्‍न  जनजातीय  क्षेत्रों  में  इस  प्रकार  का

 कोई  सर्वेक्षण  कराने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिह  :  ऐसे  आंकड़े

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ऐसी  विशिष्ट  प्रकृति  का  कोई  सर्वेक्षण  अब  तक  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता

 वर्तमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिवहन  परियाजनायें

 *  514.  श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :  क्या  कुछ  देशों  ने  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  भारत  में  जल-भूतल  परिवहन

 के  क्षेत्र  में  निवेश  किया

 यदि  तो किस-किस  परियोजना  में  किस-किस  देश  ने  किस-किस  वर्ष  निवेश

 क्‍या  सिक्किम  की  परिवहन  परियोजनाओं  को  विदेशों  द्वारा  वित्तपोषित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 और  :
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विश्व  दूरसंचार  सम्मेलन

 *515,  श्री  सुल्तान  सलाउददीन

 श्री  खोल्ला  बुल्ली

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 +्क

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  किसी  विश्व  दूरसंचार  सम्मेलन  में  भाग  लिंया

 यदि  तो  उक्त  सम्मेलड  में  कित-किन  क्रिषयों  पर  चर्चा  गे

 भारत  में  विकसित  दूरसंचार  प्रौद्योगिकी  को  विकासशील  देशों  को  हस्तांतरित  करने

 संबंध  में  उन  देशों  क ेसाथ  किन-किन  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  और

 सम्मेलन  के  दौरान  अन्य  क्या-क्या  निर्णय  लिये  गये  ?
 मु

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी  हां  ।  संचार  राज्य  मंत्री  के  नेतृत्व

 में  एक  भारतीय  शिष्टमण्डल  ने  21  से  29  1994  तक  ब्यूनस  अर्जेण्टीना  में  आयोजित

 विश्व  दूरसंचार  विकास  सम्मेलन  टी  डी  में  भाग  लिया  ।

 सम्मेलन  में  दूरसंचार  के  विश्व-व्यापी  विकास  से  संबंधित  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  किया

 जिनमें  निम्नलिखित  मुद्दों  का  विशेष  उल्लेख  किया  गया  था  :-

 -  2000  तथा  उसके  दूरसंचार  के  विकास  संबंधी  लक्ष्य  एवं

 -  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  संघ  टी  के  दूरसंचार  विकास  क्षेत्र  संबंधी

 कार्य-कलापोंके  लिए  कार्य  अनसूची  एबं  और

 -  अत्यंत  अल्प  विकसित  देशों  डी  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  ।

 ऐसे  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  भारतीय  विष्ठमण्डल  ने  विकसित

 देशों  द्वारा  विकासशील  देशों  को  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  संबंधी  मसला  उठाया  जिसकी  लगभग  सभी

 विकासशील  देशों  न ेसराहना  की  और  एक  समिति  को  यह  जिम्मेवारी  सौंपी  गई  है  कि  बह  सामर्थ्यपूर्ण

 शर्तों  पर  प्रौद्योगिकी  को  तत्काल  हस्तांतरित  करने  के  अर्थोपाय

 सम्मेलन  में  एक  अपनायी  गई  जिसमें  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :

 -  दूरसंचार  विकास  क्षेत्र  के  सदस्यों  के  बीच  सहयोग  संबंधी

 -  क्षिकासशील  देशों  को  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  द्वारा  एक  और

 -  अत्यंत  अल्प  विकसित  देशों  के  लिए  एक  विशेष

 -  इसके  निम्नलिखित  से  संबंधित  मुद्दों  के  अध्ययन  के  लिए  सम्मेलन  ने  दो  अध्ययन

 दलों  का  गठन  करने  का  भी  फैसला
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 दूरसंचार  विकास  संल्ंधी  कार्य-योजनाएं  एवं

 -  दूरसंचार  नेटवर्कों  कक्क  सेवाओं  का  प्रबंधन  एवं  अनुरक्षण  ।

 फ्रांख  के  विदेश  मंत्री  की  भारत  यात्रा

 *516.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 श्री  सिदनाल  :  हि

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  फ्रांस  के  विदेश  मंत्री  ने हाल  ही

 में  भारत  की  यात्रा  की  थी  ;

 यदि  तो  उनकी  यात्रा  के  दौरान  किन-किन  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई  और  उसके  कया  परिणाम

 क्या  यात्रा  के  दौरान  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  समझौते  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्‍या  हैं

 क्या  वार्ता  में  कश्मीर  मुददे  पर  भी  चर्चा  हुई  थी  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्राल्वय  सके  राय  मंत्री  :  श्री  सलमान  स्लुर्शीद  :  से  फ्रांस  के  विदेश  मंत्री

 श्री  एलैन  जुप्पे  ने  3  से  5  1994  तक  भारत  को  यात्रा  की  ।  पिछले  पाँच  वर्षों  से  भी अधिक

 अवधि  में  फ्रांस  से  विदेश  मंत्री  की  यह  पहली  यात्रा  थी  ।  श्री  जुप्पे  ने  प्रधान  मंत्री  से  मुलाकात

 किदेश  मंत्री  क ेसाथ  बातचीत  की  और  वित्त  गृह  मंत्री  और  विद्युत  मंत्री  क ेसाथ  अलग-अलग

 बैठकें  की  ।  उन्होंने  भारतीय  उद्योग  महासंघ  द्वारा  आयोजित  मध्याह्  भोज  के  अवसर  पर  भारतीय  व्यवसाय

 समुदाय  को  भी  सम्बोधित  किया  !

 2.  भारतीय  नेताओं  के  साथ  श्री  जुप्पे  की  बैठकों  में  जिन  मुख्य  मसलों  पर  विचार-विमर्श  हुआ

 उनमें  द्विपक्षीय  संबंधों  क ेसभी  विशेषकर  द्विपक्षीय  आर्थिक  संबंधों  को  गहन  जम्मू  एवं

 कश्मीर  की  स्थिति  विदेशों  से  प्रायोजित  आतंकवाद  की  वजह  से  भारत  को  पेश  आ  रही

 भारत-पाक  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  व्यवस्था  से  संबद्ध  मसले  और  अप्रसार  संबंधी  मसला  शामिल

 था  ।  ।

 3.  श्री  जुप्पे  ने  फ्रास  की सरकार  की  इस  इच्छा  की  पुष्टि  की  कि  भारत  के  साथ  संबंध  प्रगाढ़

 किए  जाएंगे  और  उन्हें  नवा  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  उन्होंने  फ्रांस  की  कम्पनियों  की  इस  तत्परता  से

 कराया  कि  वे  भारत  के  आर्थिक  सुधारों  द्वारा  उत्पनन  नए  अवसरों  का  लाभ  उठाते  हुए  भारतीय  बाजार

 में  अपनी  उपस्थिति  बढ़ाना  चाहती  है  ।  इस  संदर्भ  में  उन्होंने  कहा  कि  ये  कम्पनियां  चाहती  हैं  कि

 फ्रांस  के  पूंजी-निवेशों  क ेलिए  अनुकूल  वातावरण  सृजित  करते  के  बास्ते  एक  द्विपक्षीय  निवेश  संरक्षण  -

 करार  सम्पन्म  किया  जाय  ।  द्विपक्षीय  आर्थिक  संबंध  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  फ्रांस  के  व्यापार  एवं  उद्योग
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 मंत्री  भारत-फ्रांस  संयुक्त  आयोग  की  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  इस  वर्ष  के  उत्तरार्द्ध  मे ंभारत  आएंगे

 और  फ्रांस  का  एक  उच्च  स्तरीय  व्यापारिक  प्रतिनिधि  मंडल  भी  1994  के  अन्त  में  भारत  आएगा  ।

 श्री  जुप्पे  ने  यह  बताया  कि  फ्रांस  की  सरकार  1994  के  लिए  एक  वित्तीय  प्रोतोकोल  सम्पन्न  करने

 की  तैयार  है  जिसके  उपयोग  के  लिए  उपयुक्त  परियोजना  तय  की  जा  सकती  है  ।  दोनों  पक्ष  इस  बात

 पर  भी  सहमत  हुए  कि  विभिन  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  संबंधों  में  त्ववरक  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  एक

 भारत-फ्रांस  मंच  गठित  किया  जाए  ।

 4.  इस  यात्रा  के  दौरान  कोई  करार  सम्पन्न  नहीं  किया  गया  ।

 5.  श्री  जुप्पे  को  कश्मीर  मसले  के  बारे  में  भारत  को  अवधारणाओं  और  चिन्ताओं  के  संबंध

 में  जानकारी  दी  गई  जिसमें  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  आतंकवाद  को  पाकिस्तान  का  समर्थन  शामिल  था

 जिससे  उस  राज्य  में  राजनीतिक  प्रक्रिया  शुरू  करने  में  बाधा  आ  रही  है  ।  श्री  जुप्पे  न ेइस  बात  की

 पुष्टि  की  कि  फ्रांस  भारत-पाक  के  बीच  सभी  मसलों  का  समाधान  द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिए  करने

 की  प्रक्रिया  का  समर्थन  करता  है  और  उन्होंने  बताया  कि  फ्रोस  कश्मीर  मसले  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बनाने

 के  विरुद्ध  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  फ्रांस  आतंकवाद  और  बाहरी  हस्तक्षेप  की  भर्त्सना  करता  है  और

 मानवाधिकार  संबंधी  पारदर्शिता  तथा  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  गठित  करके  सुरक्षा  उपायों  को  सुदृढ़
 करने  की  भारत  की  नीति  की  सराहना  करता  है  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  संबंधी  उद्योग

 *517.  उम्मारेड्ड  बेंकटेस्थरलु  :  कया  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  विशेषज्ञ  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  संबंधी  भारतीय

 उद्योग  की  रूगणता  की  जांच  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  किन-किन  क्षेत्रों  में  खाद्य  और  कृषि  संगठन  की

 विशेषज्ञता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ;  और

 इसके  क्‍या  निषकर्ष  निकले  हैं  ;

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  और

 जी  भारत  में  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  के  प्रोत्साहन  योग्य  और  व्यवहार्य  प्रयालन  के  लिए

 अवसरों  का  पता  लगाने  हेतु  खाद्य  और  कृषि  संगठन  के  एक  परामर्शदाता  द्वारा  अध्ययन  किया  गया

 कृषि  और  खाद्य  संगठन  के  परामर्शदाता  के  जांच  परिणामों  की  प्रमुख  विशेषताएं  संलग्न

 विवरण  में  दी  गयी  हैं  ।

 39



 लिखित  उत्तर  2  1994
 जज  5  -  जय  क्‍्पपपययय  —

 ब्िवरणा aqQtVi  ०  0०  खाद्य एवं कृषि संगठन के परामर्शदाता  द्वारा

 खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  के  परामर्शदाता  द्वारा  भारत  में  किए  गए  गहन  समुद्री  मत्स्यन

 विकास  संबंधी  अध्ययन  की  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  की  मुख्य  विशेषताएं  ।

 (1)  भारतीय  गहन  समुद्री  मत्स्यन  बेड़े  के  पास  अपने  मत्स्यन  कार्यों  को  जारी  रखने  तथा

 विविधीकरण  की  तकनीकी  तथा  प्रबंधकीय  क्षमता  है  ।

 (2)  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  द्वारा  1,64,000  टन  उपलब्ध  मात्स्यिकी  संसाधनों  का  वार्षिक

 दोहन  किया  जा  सकता  है  जिसका  निर्यात  मल्य  लगभग  280  मिलियन  अमरीकी  डालर  है  ।

 (3)  कारगर  मात्स्यिकी  प्रबंधन  के  लिए  क्रमिक  और  चरणबद्ध  ढंग  से  गहन  समुद्री  मत्स्यन

 जलयानों  की  तैनाती  तथा  मछली  पकड़ने  के  आंकड़े  इकट्ठे  करना  जरूरी  है  ।

 (4)  विविधीकृत  मत्स्यन  कार्यों  को  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  व्यवहार्य  बनाने  के  लिए  तीन  प्रकार

 के  ड्रेमोसट्रेशन  वाणिज्यिक  मत्स्यन  अर्थात्‌  आर्सनिक  पेलाजिक  लॉग  गहन  समुद्र  में

 डीमर्सल  लाइनिंग  एंड  ट्रेपिंग  शुरू  किये  जाने  चाहिए  ।

 (5)  विविधीक॒त  मत्स्यन  कार्यों  के लिए  गहन  समुद्री  मत्स्यन  उद्योग  को  प्रोत्साहन  तथा  ऋण

 सुविधाएं  दी  जानी  चाहिए  ।

 पोत  लदान  क्षमता

 *518.  श्री  सत्यदेव  सिंह  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  देश  में  पोत  लदान  क्षमता  का  लगातार  द्वास  हो  रहा  है

 1991-92  की  तुलना  में  1992-93  के  दौरान  भारतीय  नौवहन  निगम  के  पोत्ों  ने  कितने

 टन  सामान  की  दुलाई  और

 1991-92  की  तुलना  में  1992-93  93  में  भारतीय  नौवहल  निगम  ने  कितना  लाभ  अर्जित

 किया  ।

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम  लि०  ने  वर्ष  1992-93  के  दौरान  384.37  लाख  रैजेन्यू  टन  की

 दुलाई  की  जबकि  1991-92  में  इनके  द्वारा  378,87  लाख
 रैवेन्यू  टन

 की  दुलाई  की  गई

 भारतीय नौवहन  निगम  ने  वर्ष  1992-93 के  दौरान  1  करोड  रू  का  लाभ  अर्जित

 किया  है  जबकि  1991-92  में  लाभ  108.86  करोड  रू  था  ।
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 विद्युत  क्षेत्र  में गैर-सरकारी  भागीदारी

 *519.  श्री  आर»  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिये  विद्युत  क्षेत्र  में

 बोली  लगानाਂ  आरम्भ  करने  का  हाल  ही  में  निर्णय  लिया

 )  क्या  इस  प्रतिस्पर्द्धात्मक  बोली  से  विद्युत  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  बढ़ावा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 विद्युत  परियोजनाओं  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  भागीदारी  हेतु  इस  समय  विचाराधीन  भारतीय

 और  बिदेशी  प्रस्तावों  पर  पृथक-पृथक  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 रा

 विद्युत  मंत्री  :  निजी  प्रवर्तकों  को  विद्युत  परियोजनाएं  सौंपा

 जाना  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वह

 निजी  प्रवर्तकों  को  विद्युत  परियोजनाएं  सौंपे  जाने  के  संबंध  में  बोली  लगानेਂ  की  पद्धति

 की  शुरूआत  किए  जाने  पर  विचार  करें  ।

 ल्‍ है

 और  राज्य  सरकार  द्वारा  निजी  क्षेत्र  को  बोलीਂ  के  तहत  विद्युत  संयंत्र

 सौंपे  जाने  का  इस  तरह  के  प्रस्तावों  को अधिक  आकर्षक  बनाए  जाने  के  प्रक्रिया  में

 अधिक  सुस्पष्टता  लाने  के  लिए  है  ।

 अभी  तक  लगभग  1,04,152  करोड़  रुपए  की  लागत  से  32,662  की  कुल

 अधिष्ठापित  क्षमता  की  75  विद्युत  परियोजनाएं  भिजी  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  इनमें  से  35  लगभग  73,386  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  22,432  की  क्षमता

 अभिवद्धि  के  विदेशी  निवेशकर्ताओं  और  संयुक्त  उद्यम  प्रस्तावों  से  प्राप्त

 हुए  हैं  ।  इन  75  प्रस्तावों  में  से  35  लगभग  20,330  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  7019

 की  क्षमता  अभिवुद्धि  के  लिए  भारतीय  निवेशकर्ताओं  से  प्राप्त  हुए  शेष  5  प्रस्तावों  को  3210

 की  क्षमता  अभिवृद्धि  के  लिए  बोली  द्वारा  सौंपे  जाने  का  प्रस्ताव

 *520.  श्री  पी०  पी०  कलियापेरूमल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एशिया  विकास  बैंक  ने  मद्रास  को  कन्याकुमारी  से  जोड़ने  बाली  ईस्ट  कोस्ट  रोड

 परियोजना  की  पुनरीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है

 क्‍या  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  साथ  पर्यावरणीय  मुद्दों  को शामिल  कर  लिया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 संविधानिक  दृष्टि  से  केन्द्र  सरकार  देश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  उनके  रख-रखाव

 के  लिए  जिम्मेदार  ह ैऔर  अन्य  सभी  सड़कों  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारें  जिम्मेदार  हैं  ।  ईस्ट  कोस्ट

 रोड़  एक  राज्यीय  सड़क  होने  के कारण  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  इसके  विकास  के  लिए  जिम्मेदार

 है  ।  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  ८

 और  :  जी  हां  ।  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  ने  ईस्ट  कोस्ट  रोड़  के  मद्रास-कुड़ालूर

 खंड  के  लिए  पर्यावरणीय  अनुमति  दे  दी  है  ।  इसे  एशियाई  विकास  बैंक  ऋण  सहायता  से  विकसित

 किया  जा  रहा  है  ।

 कार्य  में  वास्तविक  प्रगति  30%  हुई  है  ।

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  में  अनुसूचित  जनजाति  हेतु  आरक्षित  पद

 5619.  श्री  संजय  लाल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महानगर  टलीफोन  निगम  लिमिटेड  में  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणियों  क ेअनुसूचित  जनजातियों

 के  लिए  आरक्षित  पद  पिछले  काफी  समय  से  नहीं  भरे  गए

 यदि  तो  इसके  कारणों  सहित  तत्संबधी  श्रेणी-वार  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  किया  गया  है  ?

 संघार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी  पैरा  के  उत्तर  में  यथा

 उल्लिखित  रिक्तियां  काफी  समय  से  नही  भरी  गई  हैं  ।

 अनुसूचित  जनजाति  के  काफी  समय  से  न  भरे  गए  पदों  के  श्रेणीवार  ब्यौरे

 निम्नलिखित  है  :

 श्रेणी  संख्या

 समूह  550

 समूह  683

 चूंकि  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  ये  पद  काफ़ो  समय  से  भरे
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 नहीं  गये

 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  काफी  समय  से  न  भरी  गई  आरक्षित  रिक्तियों  को  भरने  के

 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं

 (i)  जहां  यूनिट  के  अन्तर्गत  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  उन  मामलों  में  अन्य  दूरसंचार  यूनिटों

 से  इच्छुक  उम्मीदवारों  की  मांग  की  गई  हे

 (9)  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  उपर्युक्त  कर्मचारी  चयन  आयोगों  तथा  रोजगार

 कार्यालयों  से  भी  सम्पर्क  किया  गया  है  ।

 (ii)  जहां  रोजगार  कार्यालयों  ने  प्रमाण-पत्रਂ  दे  दिया  उन  मामलों  में  अनुसूचित

 जनजाति  के  लिए  आरक्षित  रिक्तियों  के  को  भरने  हेतु  समाचार-पक्रों  में
 खुले  विज्ञापन  जारी

 कैए  गए  हैं  ।

 टिन-प्लेट  का  उत्पादन

 5620.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  टिन-प्लेट  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता

 भारत  की  टिन-प्लेट  की  प्रति  वर्ष  कुल  मांग  कितनी

 क्या  देश  में  टिन-प्लेट  के  मौजूदा  उत्पादन  से  मांग  और  आपूर्ति  का  अंतर  समाप्त  नहीं  हो

 रहा  और

 यदि  तो  टिन-प्लेट  की  मांग  और  आपूर्ति  में  अन्तर  को  पाटने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍सोष  मोहन  :  देश  में  वर्ष  1993-94

 के  दौरान  टिन  प्लेट  का  कल  उत्पादन  92,000  टन  हुआ  था  ।

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  टिन  प्लेट  की  कुल  वार्षिक  आवश्यकता  2,60,000  टन  आंकी

 गई  थी  ।

 हां  ।

 टिन  प्लेट  को  निर्बाध  रूप  से  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।  टिन  प्लेट  पर  आयात  शुल्क
 को  75  प्रतिशत  से  घटाकर  50  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  टिन  मिल  ब्लैक  प्लेट  जो  टिन  प्लेट  के

 लिए  कच्चा  माल  पर  से  भी  आयात  शुल्क  को  35  प्रतिशत  से  घटाकर  30  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 है  ।  वर्ष  1994-95  में  स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  प्लेट  के  उत्पादन  को  बढ़ाने

 की  योजना  बना  रहा  है  ।

 बंगलादेश  से  होकर  जाने  वाला  परिवहन  कारिडोर

 5621.  श्री  सनत  कुमार  मुंडल
 :

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  योजना  आयोग  की  समिति  को  सिफारिशों  के

 आधार  पर  मुख्य  भूमि  से  कटे  हुए  पूर्वोत्तर  राज्य  के  आर्थिक  विकास  हेतु  बंग्लादेश  से  होकर  एक

 कारिडोरਂ  खोलने  का  अनुरोध  किया  है  ;

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  बंग्लादेश  सरकार  से  बात
 क

 गरी  और

 यदि  तो  बंग्लादेश  की  इस  पर  क्‍्यां  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल«  :  हां  ।  त्रिपुरा  की सरकार

 ने  इस  संदर्भ
 में  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  चीजों  को  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  पहुंचाने  की

 उपर्युक्त  सुविधा  मांगने  के  सवाल  को  वह  बंग्लादेश  की  सरकार  के  साथ  उठाये  ।

 हां

 अभी  तक  बंग्लादेश  की  सरकार  ने  हमारे  प्रस्तावों  पर  रचनात्मक  प्रक्रिया  व्यक्त  नहीं  की

 है  ।  ’

 दिल्ली  में  बैंक  डाफ्टों  की  चोरी

 5622.  श्री  बारे  लाल  जाटब  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  डाक  घरों  से  बैंक  ड्राफ्टों  की  चोरी  के  लिए  जिम्मेदार  एक  गैंग  का  हाल

 ही  में  1994  के  तीसरे  सप्ताह  में  भंडाफोड़  हुआ  है  ;  वि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  /  अथवा  करने

 का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  जी  हाँ  ।  कमला  मार्किट  पुलिस
 थाने  ने  दिनांक  9.3.94  को  एक  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज  की  तथा  डाकघर  से  बैंक  ड्राफ्ट

 चुराने  के  मामले  में  कथित  रूप  से  शामिल  होने  के  कारण  एक  बाहरी  व्यक्ति  श्री  मनोज  कुमार

 दिनांक  9.3.94  को  और  नई  दिल्ली  छंटाई  डिवीजन  के  विभागीय  कर्मचारी  श्री  नरेन्द्र  कुमार  को

 दिनांक  12.3.94  को  गिरफ्तार  पुलिस  द्वारा  एक  आपराधिक  मामला  भी  दर्ज  किया  गया  है  ।

 पुलिस  ने  22,162.00  रु०  के  ड्राफ्ट  भी  बरामद  किए  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  को  उनकी  गिरफ्तारी  की  तारीख  से  निलंबित  कर  दिया  गया  है  तथा  उनके

 विरुद्ध  संबंधित  अनुशासनिक  नियमों  के  तहत  विभागीय  कार्रवाई  आरंभ  करने  के  आदेश  जारी  कर  दिए

 गए  हैं  ।  यह  कार्रवाई  उस  आपराधिक  मामले  के  अतिरिक्त  जिसे  पुलिस  ने  इसमें  शामिल  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  दर्ज  किया  है  ।



 ह
 मीडिया  के  लोगों  को  हटाया  जाना

 5623.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  22  1994  को  अमरोकी  सहायक

 सचिव  के  आगमन  के  समय  इंदिरा  गांधी  हवाई  अड्डे  के  लांज  से  मीडिया  के  लोगों  को

 हटा  दिया  गया

 क्‍या  हटाने  का  यह  काम  विदेश  मंत्रालय  के  निर्देश  पर  किया  गया  था  ,  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  («)  सरकार  को  इस  प्नटना

 से  संबंधित  खबरों  की  जानकारी  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दूरदर्शन  के  सांस्कृतिक  कार्यक्रम

 5624.  श्री  जापू  हरि  औरे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरदर्शन  द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितने  सांस्कृतिक  कार्यक्रम  प्रसारित  किये  गये  ;

 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  देश  की  कला  और  संस्कृति
 को  जिस  ढंग  से  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  उससे  काफी  कलाकार  हताशा  म/षसूस  कर  रहे  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  के  सांस्कृतिक  कार्यक्रमों  के  संबंध  में  अपनी  नीति  की

 समीक्षा  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  दूरदर्शन

 द्वारा  ऐसे  ब्यौरे  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 और  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 औद्योगिक  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाएं

 5625.  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  घने  क्षेत्रों  और  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  को  दूरसंचार  सुविधाएं

 प्रदान  करते  में  राज्य  सरकारों  को  शामित  करने  का  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (श्री:सुख  :  और  :  राज्य  सरकारें  जिन  स्थानों  पर

 औद्योगिक  केन्द्र  तथा  आवासीय  कालोनियां  स्थापित  करती  वहां  वे  अपना  दूरसंचार  नेटवर्क  स्थापित

 कर  सकती  बशर्ते  कि  उन्हें  दूरसंचार  विभाग  को  इस  प्रयोजन  से  स्वीकृति  प्राप्त  हो  ।  इस  प्रकार

 के  नेटबअर्कों  को  जंकशन  लाइनों  के  माध्यम  से  सार्वजनिक  नेटवर्क  के  साथ  संयोज्यता  प्रदान  की  जा

 सकती  है  ।

 े  हज  सलाहकार  बोर्ड

 5626.  श्री  सैयद  शहाबुददीम  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  हज  सलाहकार  बोर्ड  बनाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 पिछली  बार  इस  बोर्ड  का  गठन  कब  किया  गया  इसका  कार्यकाल  कितना  था  और

 इसके  कौन-कौन  से  सदस्य  थे  ;

 क्‍या  1993  में  हज  समिति  ने  वार्षिक  हज  सम्मेलन  आयोजित  किया  था  ;

 यदि  तो  इस  सम्मेलन  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  और  इसमें  क्या  सुझाव  दिए  गये  ;

 और

 क्‍या  हज  समिति  और  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  और  सुझावों  पर  विचार  किया  है  और

 इन्हें  स्वीकार  किया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एल  :  और  :  केन्द्रीय  हज

 सलाहकार  बोर्ड  एक  गैर-सांविधिक  निकाय  था  जिसका  गठन  हज  तथा  हिजरत  से  संबंधित  मामलों

 पर  देश  के  गणमान्य  मुसलमानों  के  विचारों  का  पता  लगाने  के  लिए  किया  गया  विगत  में  इसका

 गठन  1987  में  एक  वर्ष  के  सामान्य  कार्यकाल  के  लिए  किया  गया  केन्द्रीय  हज  सलाहकार

 बोर्ड  के  पुनर्गठन  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  केन्द्रीय  हज  सलाहकार  बोर्ड  का  गठन

 एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  किया  जाता  है  और  विदेश  मंत्रालय  में  हज  कार्य  का  प्रभारी  संयुक्त  सचिव

 उस  बोर्ड  का  पदेन  सचिव  तथा  संयोजक  होता  है  ।  1987  में  गठित  केन्द्रीय  हज  सलाहकार

 बोर्ड  में  38  सदस्य  थे  और  इसमें  राज्य  हज  समितियों  के  सदस्य  तथा  कुछ  संसद  सदस्य  और  प्रख्यात

 व्यक्ति  शामिल  थे  ।

 से  :  हज  समिति  ने  बम्बई  में  |  1993  में  बार्षिक  हज  सम्मेलन  का  आयोजन

 किया  था  ।  हज  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  और  सुझावों  का  संबंध  भारत  तथा  सऊदी

 अरब  में  हज  प्रबन्धों  को  बेहतर  बनाने  से  था  ।  इनमें  ये  सुझाव  थे-भवन  को  किराये  पर  लेने  वाले

 प्रतिनिधिमण्डल  तथा  भवन  का  चुनाव  करने  वाले  दल  को  शीघ्र  समय  रहते  भेजा  विमान  द्वारा
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 यात्रियों  को  लाने-ले  जाने  से  सम्बधित  रवानगी  स्थलों  की  संख्या  में  वृद्धि  हज  यात्राओं

 के  लिए  जहाज  की  उपलब्धता  जारी  भारत  के  प्रधान  जद्दा  को  भेजे  जाने  वाली

 चिकित्सा  और  प्रशासनिक  टुकड़ियों  के  कार्मिकों  की  संख्या  में  वृद्धि  हाजियों  को  विदेशी  मुद्रा

 के  रूप  में  4600  अथवा  5500  सऊदी  रियाल  प्राप्त  करने  का  विक्रल्प  सऊदी  अरब  में  हाजियों

 के  लिए  बातानुकूलित  बसों  का  प्रयोग  जारी  रखना  तथा  हज-हाउस  का  शीघ्र  शुरू  करना  ।  वार्षिक

 हज  सम्मेलन  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  की  विस्तार  से  जांच  की  जाती  रही  है  और  व्यवहार्यता  तथा  आवश्यकता

 के  अनुरूप  इन  पर  बराबर  अमल  किया  जाता  रहा

 आश्च  प्रदेश  में  आम  प्रसंस्करण  एकल

 5627.  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आम

 के  निर्यात  के  लिए  विशेष  रूप  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  क्‍या  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  अथवा  देने  का  विचार

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  आयकर  अधिनियम

 »  और  सरकार  की  आयात  निर्यात  नीति  के  अंतर्गत  उपलब्ध  रियायतों  के  अलावा  कृषि  तथा  प्रसंस्कृत
 खाद्य  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  और  राष्ट्रीय  बागवानी  बोर्ड  द्वारा  आम  समेत  कृषि  तथा  प्रसंस्कृत

 उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  विशेषीकृत  परिवहन  की  प्री-कूलिंग  स्टेशनों  की  मशीनीकृत

 हेडलिंग  परीक्षण  प्रचार  आदि  जैसी  ट्रीटमेंट  सुषिधाओं  के  लिए  सहायता  दी  जाती

 है  ।  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  थषेपर  हीटिंग  ट्रीटमेंट  सुविधाओं  की  भंडारण  स्थापना  प्री-कूलिंग

 आदि  जैसी  फसलोत्तोर  प्रसंस्करण  सुविधाओं  की  स्थापना  के  लिए  भी  सहायता  देता  है  ।  ये

 आंध्र  प्रदेश  से  आम  निर्यात  के  लिए  भी  दिए  जाते  हैं  ।

 दलहन  का  प्रसंस्करण  करने  वाले  कारखाने

 5628.  श्री  राठया  :

 श्री  प्रेम  चनन्‍्द  राम  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  तथा  गुजरात  विशेषता  से आदिवासी  जिलों  में  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  दलहन

 प्रसंस्करण  करने  वाले  कारखाने  लगाये  गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  ऐसे  कारखाने  लगाने  के  लिए  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  योजना  के  अंतर्गत  पर्याप्त  वित्तीय

 किए  गए  हैं  ;  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  और

 सूचना  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  :  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  राष्ट्रीय  दलहन  विकास  परियोजना  के  तहत  दाल  प्रतिसर

 और  भंडारण  के  लिए  वर्ष  1994-95  के  लिए  69  लाख  रु  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 असम  में  सड़कें

 5629.  श्री  नुरूत्त  इस्लाम  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  के  बाड़पेडी  और  गोलपाड़ा  जिलों  में  खतरनाक  घुमावदार  सड़क

 की  कुल  लम्बाई  कितनी

 इन  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  कुल  लम्बाई  कितनी

 कया  ये  सड़कें  यातायात  के  लिए  उपयुक्त  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 :  भारत  सरकार  मुख्य  रूप  से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  अनुरक्षण  के  लिए  जिम्मेदार  है  ।  असम

 के  बारापेटा  और  गोलापाड़ा  जिलों  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की कुल  लम्बाई  लुगभग  260  मी

 है  ।  उपलब्ध  निधियों  के  अंतर्गत  इन्हें  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जाता  है  ।

 विद्युत  क्षेत्र  में  जर्मनी  का  सहयोग

 5630.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्‍या  ठिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  पास  जर्मनी  के  सहयोग  से  कुछ  और  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 किन-किन  राज्यों  में  इन  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  की  और

 इन  विद्युत  संयंत्रों  की  उत्पादन  क्षमता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ? रह

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या  ना  :  से  :  जर्मनी  की  सहायता
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 जाया

 परियोजना  को  नाम  राज्य/क्रियान्वयन  क्षमता

 ee  एजेंसी

 टेल  पॉण्ड  डैम  आन्ध्र  प्रदेश  2  2  25  ८  50

 पावर  हाऊस

 2...  सिंगूर  जल  विद्युत  स्कीम  आश्ध्र  प्रदेश  2  2८  7.5  5  15

 3.  हीराकुंड  विद्युत  वित्त  निगम  -

 यूनिट  3  व  4  की  जल  विद्युत

 परियोजनाओं  का  नवीकरण  एवं  सुधार

 4...  चन्द्रंपुर  और  दुर्गापुर  विद्युत  वित्त  निगम  -

 प्रोजेक्ट्स  ताप  विद्युत्त  स्कीमों  हेतु

 पर्यावरण  सम्बन्धी  सुधार  परियोजना

 5.  चचन्द्रपुर  कोयला  दहन  केन्द्र  की  पुनः  स्थापना  विद्युत  वित्त  निगम
 ाजपप:५।पथ-िैहफ/क-गप्पैपैयाशइूपथपपपएपिपयखययाथभझय: धान  फफकक१ृ  कनकाक्तृततत्््---+

 इसके  अतिरिक्‍त  रिटरोफिंटिंग  शुष्क  राख  एकत्रण  प्रणाली  आदि  के  प्रयोजन  हेतु  जर्मनी  के  सहयोग

 से  निर्मित  एन  टी  पी  सी  की  निम्नलिखित  परियोजनाओं  की  अनहारित  विदेशी  सहायता  के  समुपयोजन
 के  लिए  एक  प्रस्ताव  रखा  गया  है  :

 1.  सिंगरौली

 2.  कोरबा

 3.  रामागुण्डम

 4.  फरक्का

 कर्नाटक  में  आकाशवाणी  केन्द्र

 5631.  श्री  बेंकटेश  नायक  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कनर्टिक  में  कितने  पूर्ण  सुविधा  प्राप्त  आकाशवाणी  रिले  केन्द्र  और  सहायक  केन्द्र

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  आकाशवाणी  केन्द्रों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 आठवीं  योजना  के  दौरान  कनार्टक  में  आकाशवाणी  की  प्रसारण  सेवा  के  विस्तार  का  कोई

 विचार  है  ?
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  कर्नाटक

 राण्य  में  12  पूर्ण  विकसित  आकाशवाणी  केन्द्र  हैं

 और  :  हां  ।  गुलबर्गा  में  मौजूदा  10  ट्रांसमीटर  का  उन्नयन  कर

 20  किया  जा  रहा  है  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  में  आकाशवाणी  सेवाओं  के  विस्तार  के  लिए  निम्नलिखित

 योजन नाए  आरभ  की  गई  हैँ  :-  शा

 स्थान  _  _  स्कीमें  विज

 1.  बीजापुर  2  x3  3  स्टूडियो  सहित  स्थानीय  रेडियो

 केंद्र

 2.  बंगलौर  बाहरी  सेवाओं  के  लिए  4  »  500  ट्रांसमीटर  का  प्रावधान  ।

 3.  गुलबर्गा  10  ट्रांसपीटर  के  स्थान  पर  20  ट्रांसमीटर  ।

 4.  बंगलौर  स्टीरियो  ट्रांससीशन  के  लिए  2  »<  5  ट्रांसमिशन  ।

 दिल्ली  में  टेलीफोन  खिल

 5632.  श्री  रामचन्द्र  खीरप्पा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  को  उसके  टेलीफोन  बिल  समय  पर  नहीं  प्राप्त  होते

 हैं  और  कभी-कभी  उन्हें  बिल  दिये  ही  नहीं  जाते  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स॑चार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  दिल्ली  टेलीफोन्स  डाक  द्वारा  प्रतिमाह

 लगभग  3.5  लाख  बिल  जारी  करता  है  ।  कुछ  ऐसे  मामले  हुए  हैं  जब  उपभोक्ता  ने  टेलीफोन  बिलों

 के  प्राप्त  न  होने  या  उनके  बिलंब  से  मिलने  की  शिकायत  की  है  ।

 किसी  उपभोक्ता  द्वारा  टेलीफोन  बिल  प्राप्त  न  किए  जाने  के  मामले  में  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  जाते  हैं  :-

 0)  प्रत्येक  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  स्थित  ग्राहक  सेवा  केन्द्रों  से  नि:शुल्क  डुप्लीकेट  बिल  प्राप्त

 क्रिया  जा  है  ।

 (1)  अधूरा  पता  या  किसी  अन्य  कारण  से  टेलीफोन  बिल  प्राप्त  न  होने  का  कोई  मामला  ध्यान

 में  आने  पर  सुधारात्मक  कार्रञाई  की  जाती  है  ।

 (iii)  टेलीफोन  बिल  जारी  करने  में  विलम्ब  होने  पर  भुगतान  की  तारीख  को  उपयुक्त  प्रकार

 से  बढ़ा  दिया  जाता  है  ।

 50



 12  1916  7  लिखित  उत्तर

 पाकिस्तान  की  यात्रा  करने  वाले  भारतीय  तीर्थयात्रियों  को  वीसा

 $633.  श्री  आर  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  स्थित  पाकिस्तान  उच्चायोग  ने  बैसाखी  के  अवसर  पर

 पाकिस्तान  के  गुरूद्धारों  की  यात्रा  करने  के  लिए  कितने  भारतीय  तीर्थयात्रियों  को  वीसा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  बैसाखी  के  अवसर  पर  इन  गुरूद्धारों  को  यात्रा  करने  के

 लिए  जिन  3,000  भारतीय  तीर्थयात्रियों  न ेपाकिस्तानी  उच्चायुक्त  को  आवेदन  दिया  था  उनमें  से  लगभग

 1,100  तीर्थयात्रियों  को  बिना  कोई  कारण  बताए  वीसा  नहीं  दिया  गया  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  भारतीय  सिख  संगठन  ने  इस  मामले  में  सहायता  के  लिए  उनके  मंत्रालय  से  सम्पर्क

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  पर  पाकिस्तान  सरकार  /  दिल्ली  स्थित  उच्चायोग  से  चर्चा

 की  गई  थी  ;  और

 (a)  यदि  तो  उसका  परिणाम  क्‍या  रहा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  :  धार्मिक  यात्राओं

 के  संबंध  में  1974  में  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  सम्पन्न  प्रोतोफोल  के  अनुसरण  में  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  हर  वर्ष  वैशाखी  के  अवसर  पर  3000  यात्रियों  को

 पाकिस्तान  में  विशिष्ट  गुरूद्वारों  के  दर्शनों  क ेलिए  पाकिस्तान  की  यात्रा  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  सरकार

 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  वैशाख्ली  के अवसर  पर  1992,  1993  तथा  1994  क्े  दौरान

 2925,  2049  तथा  1915  यात्री  अटारी  सीमा  चौकी  के  माध्यम  से  पाकिस्तान  की  यात्रा  पर  गए

 नई  दिल्ली  स्थिति  पाकिस्तान  के  हाई  कमीशन  से  यह  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  कि  वह  पाकिस्तान

 में  स्थित  गुरूद्वारों  के  दर्शनों  के सिलसिले  में  भारतीय  राष्ट्रिकों  को  दिए  गए  वीजाओं  की  संख्या  के

 बारे  में  विस्तृत  सूचना  सरकार  को  दे  ।  पाकिस्तान  के  हाई  कमीशन  ने  11  1994  को

 जारी  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  में  यह  दावा  किया  था  कि  नीति  के  अनुसारਂ  जिसकी  जानकारी  भारत

 की  सरकार  को  पाकिस्तान  की  यात्रा  के  इच्छुक  भारतीय  यात्रियों  से  यह  अपेक्षा  को  जाती  है  कि

 वे  अपनी  तीर्थयात्रा  शुरू  होने  स ेछह  सप्ताह  पहले  अपने  आवेदन  प्रस्तुत  करें  और  चूंकि  इस  वर्ष  वैशारश्री

 के  सिलसिले  में  पाकिस्तान  की  यात्रा  करने  के  इच्छुक  भारतीय  यात्रियों  द्वारा  यह  अपेक्षा  पूरी  नहीं  की

 गई  थी  इसलिए  वह  केवल  1969  वीजा  ही  दे  पाया  ।

 सरकार  यह  बात  स्पष्ट  करेगी  कि  पाकिस्तान  हाई  कमीशन  की  यह  दलील  स्थीकार्य  नहीं

 सरकार  ने  इसकी  ओर  राजनयिक  माध्यमों  के  जरिए  पाकिस्तानी  प्राधिकारियों  का  ध्यान  आकृष्ट  किया

 है  ।  सरकार  ने  इस  बात  पर  भी  अपना  खेद  व्यक्त  किया  है  कि  इस  वर्ष  बैशाखी  के  लिए  पाकिस्तान

 ट्वारा  केवल  1969  यात्रियों  को  ही  वीजा-सुविधायें  दी  गई  थी  ।

 51



 लिखित  उत्तर  2  मई  1994 नि

 हाल  के  वर्षों  में  पाकिस्तान  अलग-अलग  बहाने  बना  कर  धार्मिक  स्थलों  की  यात्राओं  से  सम्बद्ध

 प्रोतोकोल  क ेआधीन  अपनी  वचनबद्धतायें  पूरी  करने  में  टालमट्रोल  करता  रहा  है  ।  इरूसंबंध  में  पाकिस्तान

 के  नकारात्मक  रवैये  से  दोनों  देशों  में  एक-दूसरे  के  यहां  स्थित  ऐतिहासिक  तथा  पवित्र  धार्मिक  स्थलों

 के  प्रति  इन  देशों  के  विभिन्‍न  समुदायों  की  भावनाओं  और  आस्था  पर  चोट  पहुंची  है और  इससे  भारत

 तथा  पाकिस्तान  के  बीच  लोगों  से  लोगों  के  बीच  सम्पर्कों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 तांखे
 खानें

 5634.  एम«  कामरान  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 देश  में  तांबे  की  खानें  कहां-कहां  हैं  ;

 इन  खानों  से  प्रति  वर्ष  कितने  तांबे  का खनन  किया  जाता  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  तांबे  के  खनन  में  लागत  को  कम  करने  हेतु  उच्च  प्रौद्योगिकी  का

 उपयोग  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बन्द  की  गई  तांबे  की  खानों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  हिन्दुस्तान  कापर

 जो  केन्द्र  सरकार  का  उपक्रम  है  और  हट्टी  गोल्ड  माइन्स  कम्पनी

 जो  कर्नाटक  राज्य  सरकार  का  उपक्रम  निम्नलिखित  तांबा  स्थानों  का  प्रचालन  कर  रही  हैं  :-

 1.  खेतड़ी

 देश  में  2.  कोलिहान

 3.  चआांदमारी
 राजस्थान

 4.  दरीबा  ।

 5.  मोसाबोनी

 6.  पाथरगोरा

 7.
 सुरदा  बिहार

 8.  केंडाडीह

 9.  राखा

 10  मंलजखंड  ताम्र

 परियोजना  ।
 मध्य  प्रदेश

 1.  चित्रदुर्गा

 2.  कल्याडी  ।  कर्नाटक

 उक्त  खानों  के  सिक्किम  खनन  तिगम  जो  सिक्किम  सरकार  और  भारत  सरकार
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 का  संयुक्त  उद्यम  भी  भोटांग  स्थित  अपनी  खान  से  खनन  किए  गए  पोलिमेटलिक  अयस्क

 से  तांबा  सांद्र  का  उत्पादन  करती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  हिन्दुस्तान  कापर  द्वारा  उत्पादित  शुद्ध  तांबा  निम्न  प्रकार

 है  :-

 कैथोड

 1991-92
 45495

 1992-93  45275

 1993-94  39002

 इसमें  और  से  प्राप्त  तांबा  सांद्र  से  उत्पादित  तांबा  शामिल  है  क्योंकि

 उनके  पास  स्मैल्टिंग  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 °  और  और  की  तांबा  खानें  कुल  मिलाकर  यंत्रीकृत

 हैं  ।  ने  एक  प्लान  तैयार  किया  है  जिसमें  खेतड़ी  में  आयातित  उच्च  ग्रेड  फीड  स्टाक

 कापर  कस्ट्रिट  पर  आधारित  स्मेल्टिंग  क्षमता  का  31,000  टन  से  1,00,000  टन  तक  जनशक्ति

 को  तर्कसंगत  कंपनी  की  पूंजी  का  आशाप्रद  खानों  का  आदि  शामिल  है  ।

 इस  रिवैम्पिंग  प्लान  के  कार्यान्वित  होने  पर  द्वारा  तांबा  उत्पादन  की  लागत  जभायी

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कोई  तांबा  खान  बंद  नहीं  की  गई  है  ।

 पाकिस्तान  में  अल्पसंख्यक
 $635.

 $635.  श्री  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खंडूरी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  हिंदुओं  के  कथित  बलपूर्वक  धर्म  परिवर्तन  के  संबंध  में  पाकिस्तानी

 मासिक
 के  1994  अंक  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 क्या  सरकार  को  पाकिस्तान  में  सिन्ध  क्षेत्र  में  हिन्दुओं  सहित  अल्पसंख्यकों  के

 कष्टों  के  बारे  में  जानकारी  है  ;

 हु  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारी  संख्या  में  हिन्दुओं  सहित  अल्पसंख्यक

 सिंध  से  निकल  कर  भारत  आना  चाहते  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  हिन्दुओं  सहित  अल्पसंख्यकों  पर  होने  वाले  अत्याचार  को  कम  करते  के
 !

 ललिए  कूटनीतिक  स्तर  पर  कोई  कार्यवाही  की  है  ;  और
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर  :  हां  ।

 सरकार.ने  इस  आशय  की  खबरें  देखी  हैं  कि  पाकिस्तान  के  अल्पसंख्यक  जिनमें

 हिन्दू  भी  शामिल  के  साथ  भेदभावपूर्ण  व्यवहार  किया  जाता  है  और  उन्हें  उत्पीड़ित  किया  जाता

 है  ।  ॒

 ऐसी  बहुत  कम  घटनायें  हैं  जिनमें  सिंध  के  हिन्दू  समुदाय  के  लोगों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा

 पार  करके  भारत  में  आने  का  प्रयास  किया  हो  ।

 और  (S)  सरकार  का  बराबर  यह  चघिचार  रहा  है  कि  यह  पाकिस्तान  की  सरकार  का  दायित्थ

 है  कि  वह  अपने  नागरिकों  जिनमें  अल्प-संख्यक  समुदाय  के  नागरिक  भी  शामिल  के  अधिकारों

 की  रक्षा  करे  ।

 उड़ीसा  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  खविस्तार

 5636.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  देश  में  विद्यमान  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  बढ़ाने  का  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 उड़ीसा  में  जिला-वार  विभिन्‍न  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  और  उन्हें  इलेक्ट्रॉनिक

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  बदलने  के  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 संजार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी  हां  ।

 8  वीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  इस  योजनावधि

 के  अंत  तक  ग्रामीण  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में व्यावहारिक  रूप  से  मांग  होने  पर  टेलीफोन  कनेक्शन

 प्रदान  किये  जाएं  तथा  बहत्‌  टेलीफोन  प्रणालियों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  हेतु  प्रतीक्षा  सूची  को  अधिकतम

 दो  वर्ष  तक  सीमित  करना  है  ।

 उपरोक्त  लक्ष्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  विभाग  ने  8  वीं  योजना  अवधि  के  देश  में  लगभग

 93  लाख  लाइनों  की  निवल  स्विचन  क्षमता  बढ़ाने  की  योजना  बनाई  है  ।  वार्षिक  योजना  (94-95)

 के  अनुसार  देश  में  लगभग  23.1  लाख  लाइनों  की  निवल  स्विचन  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सूचना  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पर  बकाया  धनराशि

 5637.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  तेल  कम्पनियों  को  बकाया  राशि  की

 अदायगी  नहीं  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 कक कन्लासक

 क्या  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  तेल  कम्पनियों  ने  की  की  आपूर्ति  बंद

 कर  देने  की  धमकी  दी  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी  हां  ।

 31.3.94  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  तेल  कंपनियों  को  अदा  की  जाने  वालो  बकाग्रा

 राशि  के  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  ;-
 पाप  /:प:भिझै६+े

 तेल  कंपनी  का  नाम

 आई  ओ  सी
 nn

 18.62  ।

 बीपीसी  1.28

 एच  पी  सी  |
 1.79

 जी  हां  ।

 सरकार  ने  की  बकाया  देयताओं  तथा  तेल  कंपनियों  को  अदा  को  जाने  वाली

 बकाया  राशि  के  भुगतान  हेतु  के  लिए  अतिरिक्त  निधियों  का  प्रावधान  अनुमोदित  दिया

 पत्तनों  का  विकास

 5638.  श्री  सुधीर  सायंत  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पत्तनों  के  विकास/विस्तार  के  संबंध  में  अध्ययन  हेतु  किसी

 शिष्टमंडल  ने  विदेशों  की  यात्रा  की

 क्‍या  उस  शिष्टमंडल  में  कोई  सदस्य  महाराष्ट्र  का  भी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 क्‍या  सरकार  ने  उस  अध्ययन  के  आधार  पर  देश  में  पत्तनों  के  विकास  विस्तार  हेतु  कोई

 दीर्घकालीन  योजना  बनाई  और

 (S)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी  हां  ।

 एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  निजीकरण  और  कन्टेनरीकरण  का  अध्ययन  करने  के  लिए  1994  में

 सिंगापुर  और  मलेशिया  के  पत्तनों  का  दौरा  किया  था  ।

 और  :  जी  हां  ।  इस  प्रतिनिधि  मंडल में  बम्बई  पत्तन  महाराष्ट्र  क ेचार  अधिकारी

 शामिल  थे  ।  वे  हैं  रा

 के  जी  सचिव
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 2.  श्री  आर  डी  गोदी  प्रबंधक

 3.  श्री  आर  के  अपर  मुख्य  यांत्रिक  अभियंता
 ४

 4.  श्री  टी  वी  पी  अपर  मुख्य

 जी

 प्रश्न  नहीं

 भारत  में  पाकिस्तान  द्वारा  आतंकवाद  को  श्रढ़ाया  देना

 5639.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 श्री  देवी  बकस  सिंह  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विदेश  राजदूतों  और  पत्रकारों  को  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  में  आतंकवाद  को

 बढ़ावा  देने  के  प्रमाण  दिखाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सलमान  :  और  :  जी  हां  ।  सरकार

 ने  भारत  में  आतंकवाद  को  पाकिस्तान  के  प्रायोजन  के  दस्तावेजी  और  प्रत्यक्ष  साक्ष्य  दिखाए  हैं  ।  पकड़े

 गए  हथियारों  की  विस्तृत  जानकारी  देने  के साथ-साथ  यह  जानकारी  भी  दी  गई  कि  स्वयं  आतंकवादियों

 ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  उन्हें  पाकिस्तान  में  प्रशिक्षण  तथा  सहायता  मिली  है  ।  बिदेशी  राजदूतों
 तथा  पत्रकारों  ने  गिरफ्तार  आतंकवादियों  जिनमें  पाकिस्तान  के  राष्ट्रिक  तथा  भाड़े  के  आतंकवादी  भी

 शामिल  से  मुलाकात  की  और  साथ  ही  उन्होंने  आतंकवादी  हिंसा  के  शिकार  लोगों  से  भी  बातचीत

 की  ।  जब  भी  विशिष्ट  घटनाएं  घटती  हैं  जैसा  कि  पाकिस्तान  प्रशिक्षित  विघटनकारियों  की  हाल  ही

 में  दिल्‍ली  में  तथा  गई  सामग्री  के  सबूत  के  साथ  विशेष  संवाददाता  सम्मेलन  आयोजित

 किए  जाते  रहे  हैं  ।  दिल्ली  में  कार्यरत  25  निवासी  प्रमुखों  की  जम्मू-कश्मीर  की  यात्रा  का आयोजन

 इस  उद्देश्य  को  लेकर  किया  गया  है  कि  ये  राज्य  पर  आतंकवाद  के  कुप्रभावों  को  स्वयं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुषंगी  इस्पात  उद्योग

 5640.  डा०  के०  डी०  जेस्वाणी  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कया  नई  उदारीकृत  आर्थिक  नीति  के  अन्तर्गत  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  कारण  अमुषंगी  इस्पात

 उद्योगों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा
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 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  उद्योगों  पर  पड़ते  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोध  मोहन  :  से  :  उपलब्ध

 सूचना  के  नई  उदारीकृत  आर्थिक  नीति  के  अन्तर्गत  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  कारण  गौण  इस्पात

 उद्योग  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 उत्पाद  शुल्क  में  रियायत

 5641.  श्री  एस«  एम०  लालजान  वाशा  :  क्या  खाद्य  प्रसंकरण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  वित्त  मंत्रालय  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  उत्पाद  शुल्क  में

 रियायत  देने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्‍या  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यपालन  उद्योग  द्वारा  उपयोग  में  लाये  जा  रहे  डीजल  ईंधन  पर

 उत्पाद-शुल्क  कम  करने  के  लिए  इस  वर्ष  भी  कोई  सिफारिश  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तसरूण  :  और

 जिभिन्‍न  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  यह  मंत्रालय  समय-समय  पर  खाद्य  पूंजीगत
 खाद्य  उत्पादों  के  लिए  और  खाद्य  उत्पादों  आदि  के  लिए  पैकेजिंग  सामग्री  के  संबंध

 में  वित्तीय  रियायतें  देने  और  कर  ढांचे  में  संशोधन  करने  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  से  सिफारिशें  करता

 जी

 प्रश्न  नहीं

 एअर  इंडिया  जम  1985

 श्री  मोहन  सिंह  :

 प्रेम  धूमल  :

 श्री  सत्य  देव  सिंह  :

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  सरकार  को  1985  के  एअर  इंडिया  बम  विस्फोट  की  रहे  कनाडा  के

 अधिकारियों  से  अमेरिका  की  खुफिया  एजेंसियों  द्वारा  कथित  रूप  से  महत्वपूर्ण  जानकारी  न  देने  के  संबंध

 में  तैयार  की  गई  कनाडा  के  एक  टेलीविजन  वृत्त  चित्र  के  बिषय  में  जानकारों  और

 यदि  तो  इस  विषय  में  सरकार  ने  कया  कार्रवाई  की  है/करने  का  विचार  किया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल»  :  जी

 भारत  को  लक्ष्य  बनाने  वाली  आतंकवादी  गतिविधियों  से  संबंधित  मामलों  में  अमरीकी

 अभिकरणों  से  सरकार  को  पर्याप्त  सहयोग  मिला  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  साक्ष्य  नहीं  है  जिससे

 यह  निष्कर्ष  निकलता  हो  कि  सूचना  अमरीकी  सरकार  के  पास  उपलब्ध  थी  जैसा  कि  कनाडा  के

 बृत्रचित्र  मे ंआरोप  लगाया  गया

 तमिलनाडु  में  डाकघरों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  पद

 5643.  डा०  पी»  वललई  पेरूमान  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  वि

 तमिलनाडु  में  कितने  डाकघर  कार्यरत

 क्‍या  उक्त  डाकघरों  में  आरक्षण  नीति  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 के  आरक्षित  पदों  को  भरा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  तमिलनाडु  31.12.93  की  स्थिति

 के  कार्य  कर  रहे  डाकघरों  की  संख्या  2,849

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी

 सियाचिन  ग्लेशियर

 5644.  डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  अमरीका  से  सियाचिन  ग्लेशियर  के  स॑बंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 और

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  हैं  और  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर  एल  :  जी

 प्रश्न  नहीं
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 सरवती  सेतु  को  बन्द  किया  जाना

 5645.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  किः

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  विभाग  ने  कर्नाटक  में  सरवती  सेतु  को  भारी  वाहनों  के  लिए  बन्द

 करने  का  आदेश  दिया

 यदि  तो  यह  आदेश  कब  दिया

 (१)  क्या  केन्द्रीय  इलेक्ट्रो-रसावन  अनुसंधान  संस्थान  ने  सेतु  क ेकमजोर  हिस्सों  की  जांच-पड़ताल

 की  है  और  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  क्‍या  राष्ट्रीय  परिवहन  आयोजना  तथा  अनुसंधान
 केन्द्र

 ने  भी  इस  सेतु  के  संबंध

 में  भू-तकनीकी  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  वर्तमान  सेतु  को  सुदृढ़  बनाने  का  अथवा  नया  सेतु  बनाने  का

 निर्णय  लिया

 1993-94  के  दौरान  उक्त  कार्य  के  लिए  कितनी  धनराशि  जारी  की

 क्या  नये  पुल  का  निर्माण  कार्य  को  कॉंकण  रेलवे  निगम  को  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी

 17.7.1991

 जी  सूचक  भागों  के

 जी  केबल  प्रस्तावित  नए  पुल  के

 जौ  मौजूदा  पुल  के  सुदु-ढ़ीकरण/पुनरुद्वार  क ेसाथ-साथ  एक  नए  पुल  के  निर्माण  का

 भी  निर्णय  लिया  गया

 (a)  राज्यों  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के लिए  एकमुश्त  निधियां  जारी  की  जाती  हैं  न  कि

 प्रश्न  नहीं

 मछुआरों  द्वारा  दिए  गए  अभ्यावेदन

 5646.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  श्री  पोरबन्दर  मच्छीमार  बोर  एसोसिएसन  और  गुजरात  तथा  अन्य  राज्यों  के  पारम्परिक

 मछुआरों  की  एसोसिएसनों  से  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  आधुनिक  जलपोतों  के  अनियमित
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 ना  ससस

 क्रियाकलापों  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  mam

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पारम्परिक  मछुआरों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कया  कार्यवाही  किए

 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  और

 जी  मछुवारों  न ेआरोप  लगाया  कि  पश्चिमी  तट  पर  चार्टर  और  संयुक्त  उद्यम  के  अंतर्गत  चलने

 वाले  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  से  उनके  मछली  पकड़ने  के  कार्य  पर  विशेषतया  गुजरात  और  सौराष्ट्र

 तट  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  मछ॒वारों  ने  मांग  को  है  कि  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  को  तट

 से  24  समुद्री  मील  से  परे  ही मछली  पकड़ने  को  अनुमति  दी  मछुवारों  ने  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ

 गहन  मत्स्यन  नीति  के  अंतर्गत  दी  गयी  मंजूरियों  को  भी  रद्द  करने  को  मांग

 मामले  की  पुनरीक्षा  की  गयी  है  और  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करते  हुए

 गहन  अध्ययन  करने  और  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया
 गया  है

 उद्योग  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां

 5647.  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :

 श्री  अन्ना  जोशी  :

 श्री  संत  राम  सिंगला  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 देश  में  शीतल  पेय  उद्योग-एकक  स्थापित  करने  के  लिए  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  से  1992-93

 और  1993-94  में  कितने  आवेदन

 क्‍या  कोका  कोला  परियोजना  से  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  रोजगार  के  मिलने  के  अवसर  पैदा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  में  बिक्रो  की  जाने  वाली  पेप्सी-कोला  और  कोका-कोला  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की

 तुलना  में  घटिया  स्तर  की  होती  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  संदर्भगतत  अवधि

 के  दौरान  प्राप्त  आवेदनों  की  संख्या  एक
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 और  कोका-कोला  परियोजना  से  प्रत्यक्ष  और  परोक्ष  रूप  से  पर्याप्त  रोजगार  जुटाने

 की  आशा  जैसा  कि  कंपनी  ने  बताया  है  सामान्यतया  प्रति  बाटलिंग  संयंत्र  में  लगभग  500  लोगों

 को  रोजगार  दिया  जा  सकता

 ऐसी  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 विशिष्ट  आर्थिक  क्षेत्र  में  खनिजों  का  दोहन

 $648.  डा«  गुणवन्त  रामभाऊ  सरोदे  :

 श्री  विजयराघवन  :

 श्री  रमेश  च्षेन्नित्तला  :

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 डा«  वी०  आर०«  चौधरी  :

 क्या  ख़ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  भूगर्भ  सर्वेक्षण  विभाग  ने  विशिष्ट  आर्थिक  क्षेत्र  में  खनिजों  तथा  अन्य  समुद्री
 निर्जीव  संसाधनों  के  घयनात्मक  दोहन  के  लिए  एक  व्यापक  कार्यक्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  विशिष्ट  आर्थिक  क्षेत्र  के  अन्दर  समुद्र  तल  पर  अमूल्य  खनिजों  के  वाणिज्यक  दोहन  .

 के  लिए  कोई  कार्य  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  समुद्री  सर्वेक्षण  तथा  दोहन  के  क्षेत्र  में  अन्य  देशों  और  घरेलू  निजी  क्षेत्र  से

 सहयोग  मांग  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  और  भारतीय  भूवैज्ञानिक
 सर्वेक्षण  का  भारत  के  विशिष्ट  आर्थिक  जोन  में  समुन्द्र  तलीय  सर्वेक्षण  करने  का  एक  विस्तृत
 कार्यक्रम  यह  बंगाल  की  खाड़ी  अंडमान  अरब  सागर  और  पूर्वी  और  पश्चिमी  समुन्द्री  तट

 के  साथ  के  प्रादेशिक  समुन्द्र  में भारत  के  ईईजैड  के  भीतर  ही  व्यवस्थित  टोह  लेने  वाले  समुन्द्र  तलीय

 सर्वेक्षण  कर  रहा

 प्रश्न  नहीं
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 भारत  में  सड़े-गले  खाद्य  पदार्थ

 5649.  प्रो«  उम्मारेड्डी  बेंकटेस्वरलु  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारतीय  बाजारों  को  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  सड़े-गले  खाद्य

 पदार्थों  की  बिक्री  किए  जाने  के  लिए  खोल  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 सरकार  का  घरेलू  बाजार  को  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  हमले  से  बचाने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाने  का  विचार

 साह्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  से  :

 फूडਂ  किसे  कहा  जाए  इसकी  कोई  स्पष्ट  परिभाषा  नहीं  है  पर  सरकार  ने  मांस

 दूध  आदि  से  तैयार  होने  वाले  विभिन्न  खाद्य  उत्पादों  के  निर्माण  और  बिक्री  के  लिए

 विदेशी  कंपनियों  के  पूंजी-निवेश  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  इन  कंपनियों  को  भारतीय  कानूनों  के  तहत

 काम  करना  होगा  और  बाजार  में  अन्यों  से  प्रतियोगिता  करनी

 भूमिगत  खनन
 ह

 5650,  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  गत  तीन  वर्षों  से  भूमिगत  खानों  में  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  में  गिरावट  आ  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  खानों  में  उत्पादकता  बढ़ाने  हेतु  क्‍या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  से  :  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  पदों  का  अनारक्षण

 5651,  श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  :

 श्री  ललत्नित  उरांव  :

 श्री  कड़िया  मुण्डा  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  ने  1991-93  तक  की  अबधि  में  सामान्य  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  को  पदोन्‍तत  करते  समय  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों

 को  अनारक्षित  करने  के  संबंध  में  कार्मिक  विभाग  के  माध्यम  से  जारी  केन्द्रीय  सरकार  के  आदेशों  का

 उल्लंघन  किया  है  तथा  इन्हें  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पदोन्नति  के  लिए  कितने  पदों  का  सृजन  किया  विभिन्न  श्रेणियों  में  १७णीवार  कितने

 व्यक्तियों  को  पदोन्‍नत  किया  कितने  पदों  को  अनारक्षित  किया  गया  तथा  अर्हता  +बधि  पूरी  होने

 के  पश्चात्‌  1991  से  1993  की  अवधि  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  सहित  कितने

 कर्मचारियों  को  पदोन्‍नत  किया

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  के  यथास्वीकृत  कार्यसूची  मद  119/10  का  कार्मिक

 विभाग  के  आदेशों  की  तुलना  में  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  ने  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  ८5  कर्मचारियों

 के  हितों  की  रक्षा  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए

 दिल्ली  में  सड़क  दुर्घटभाएं

 5652.  श्री  दत्ता  मेघे  :

 डा०  साक्षी  जी  :

 डा०  वाई  एस  राजशेखर  रेड्डी  :

 श्री  एम  जी  वी  एस  मूर्ति  :

 श्री  डी  बेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  मीतिश  कुमार  :

 डा०  महादीपक  सिंह  शाकय  :

 श्री  एस  बी  सिदनाल  :

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  गंगाधर  सानीपलल्‍्ली  :

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  पिछले  दशक  के  दौरान  सड़क  दुर्घटनाओं  में  मरने  वाले  लोगों  की  संख्या  में  वृद्धि

 हुई

 यदि  तो  1993-94  सहित  गत  पांच  वर्षों  के  महानगर-वार  और  वर्ष-वार

 तत्संबंधी  आंकड़े  क्‍या

 देश  में  सड़क  दुर्घटनाओं  में  प्रति  मिनट  कितने  लोग  मरते  हैं  और  परिणामस्वरूप  कितनी

 वार्षिक  वित्तीय  क्षति  होती

 विभिन्न  महानगरों  में  प्रति  लाख  जनसंख्या  में  से  होने  वाली  मौतों  के  तुलनांत्मक  आंकड़े

 क्या

 क्‍या  हाल  ही  में  सड़क  सुरक्षा  प्रबंध  पर  एक  राष्ट्रीय  कार्यशाला  आयोजित  की  गई

 और

 यदि  तो  कार्यशाला  में  किन  विषयों  पर  चर्चा  को  गई  और  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  द्वारा

 क्या-क्या  सिफारिशें  की  गई  ?  |

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 जी  कुछ  राज्यों/शहरों  में  कमी  हुई  है  जो  सड़क  दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  राज्य

 महा  नगरवार  और  वर्ष  वार  आंकड़ों  के  विवरण  1  तथा  11  से  स्पष्ट

 वर्ष  1992  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  देश  में  सड़क  दुर्घटनाओं  में  एक  मिनट  में  0.1124

 व्यक्ति  मारा  जाता  कुल  वार्षिक  वित्तीय  घाटा  पांच  हजार  रुपये  से  अधिक

 वर्ष  1991  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  विभिन्‍न  महानगरों  में  प्रति  एक  लाख  जनसंख्या  पर

 हताहतों  के  तुलनात्मक  आंकड़े  विवरण  1  से  11  में  दिए  गए

 जी  तथापि  सड़क  सुरक्षा  संबंधी  गोष्ठी  5  1994  को  आयोजित  की  गई

 इस  गोष्ठी  में  प्रस्तुत  किए  गए  कागजात  निम्नलिखित  विषयों  से  संबंधित  थे  :-

 ()  भारत  में  सड़क  दुर्घटना  परिदृश्य  और  सुरक्षा  प्रबंध  नीतियां

 (४)  सड़क  सुरक्षा  शिक्षा  और  प्रवर्तन

 (11)  शहरों  में  बस

 (iv)  सड़क  सुरक्षा  संस्कृति  के विकास  के  लिए  समस्याएं  और

 (५)  पैदल  यात्रियों  और  ड्राइवरों  को

 (५)  सड़क  सुरक्षा  संस्कृति  का  किए  जाने  वाले  उपाय  और

 (५४)  सड़क  सुरक्षा  में  सड़क  इंजीनियरिंग-आगामी  वर्षों  में

 (viii)  एकीकृत  सड़क  यातायात  प्रबंध  प्रणाली  सड़क  सुरक्षा  की

 गोष्ठी  में  विभिन्‍न  बकताओं  द्वारा  सुझाए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  विवरण  iv  में  दिए  गए
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 विवरण

 सड़क  दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  राज्य  वार/वर्ष  बार  व्यक्ति  ॥

 राज्य  |  198  199  _  1990 _  19)  1992

 ___._..2 3 3  4.  5  6

 1.  आंध  प्रदेश  4091  4458  5211  5598  6037

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  95  59  97  83  175

 3.  असम  881  895  904  867  940

 4...  बिहार  2401  2185  2151  2304  2013

 5.  दिल्ली  1474  1583  1670  1820  1727

 6.  गोवा  161  169  174  177  208

 7.  गुजरात  2973...  3509  3722  3979  4000

 8.  हरियाणा  1587  1819  1969  1916  1800

 9.  हिमाचल  386  469  465  414  365

 10.  जम्मू  एवं  कश्मीर  563  491  371  392  443

 ll.  कर्नाटक  3168.  3655  3901  4079  4339

 12.  केरल  1653. 1737  1793  1803  2101

 13.  मध्य  प्रदेश  2649.  2709  2793  3398  3667

 14.  महाराष्ट्र  5133  5785  5427  6160  6776

 15.  मणिपुर  108  129  106  111  106

 16.  मेघालय  87  98  133  129  118

 17.  मिजोरम  53  38  38  29  27

 18.  नागालैंड  60
 42

 64
 57  78

 19.  उड़ीसा  1038  1171  1193  1330  1300

 20.  पंजाब  908.  819  1133 1141  1200

 21.  राजस्थान  1898.  3023  3465  3726  3862

 .22.  सिक्किम  49  38  26  34  44

 23.  तमिलनाडु  5791  6299  6663  6406  7073

 24.  त्रिपुरा  113  136  113  95  125

 65
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 25.  उत्तर  प्रदेश  6728...  गए  7639  7806
 *

 7600

 26.  पश्चिम  बंगाल  2286  2094.  2600.  2559  2700

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 27.  अंडमान  निकोबार  2  15  17  5  14

 दीप  समूह

 28.  चन्डीगढ़  91  76  80  72  96

 29.  दादर  एवं  नगर  हवेली  13  10  18  11  11

 30.  दमन  एवं  द्वीप  7  9  16  7  11

 31.  -  लक्षद्वीप  -  -  -  -  1

 32.  पांडिचेरी  104  82  164  107  132

 ___  अखिल
 भरत  जेड़  46661.  50711...  54058
 र्तजेड़  4656  5058  565  SRD

 विवरण  वा

 महागगरों  में  सड़क  दुर्घटनाओं  में  मारे  गए  व्यक्ति

 शहर  _  1988  1989  1990  99.  1992

 दिल्ली  1474...  1581  1670  1820.  1727

 जम्बई  520  444  400  365  406

 कलकत्ता  425  468  463  452  472

 मद्रास  _  390  413  507  461  467

 विवरण  वा

 विभिन्न  महानगरों
 में

 प्रति एक
 लाख  जनसंख्या

 पर  हताहत

 शहर  |  ह॥  प्रति  एक  लाख  जनसंख्या

 बम्बन  2.90

 कलकत्ता

 मद्रास  8.50

 दिल्ली
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 विश्ररण  IV

 सड़क  दुर्घटनाओं  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  5  1994  को  आधोजित  सड़क  सुरक्षा

 गेष्ठी  में  सुझाए  गए  उपचारात्मक  उपाय  निम्नलिखित

 (i)

 (0)

 (iii)

 (५)

 (५)

 (५)

 (vii)

 (५)

 विभिन्‍न  श्रेणियों  के सड़क  प्रयोक्ताओं  के  लिए  योग्यਂ  और  करने  योग्यਂ  बातों

 से  संबंधित  इश्तहार  आदि  तैयार  किए  जाने  चाहिए  और  अधिक  बेहतर  ढंग

 से  प्रस्तुत  किए  जाने

 शिक्षा  मंत्रालय  को  अधिनियम  बनाकर  शिक्षाਂ  को  स्कूली  बच्चों  के  लिए  निर्धारित

 पादयक्रम  का  एक  हिस्सा  बना  देना

 सभी  मोटर  ड्राइविंग  जिनकी  सं  बहुत  अधिक  हो  गयी  राज्य  की  एजेंसियों  द्वारा

 विनियमित  और  नियंत्रित  किए  जाने  इन  ड्राइविंग  स्कूलों  में  उचित  मूल  संरचनात्मक

 सुविधाएं  और  अहता  प्राप्त  अनुदेशक  होने

 चूंकि  पैदल  यात्री  और  साइकिल  चालक  सड़क  दुर्घटनाओं  के  अधिकतर  शिकार  होते  हैं

 इसलिए  सड़क  अनुशासन  के  बारे  में  उन्हें  शिक्षित  करने  के  लिए  विशेष  शिक्षा  अभियान

 की  आवश्यकता  ह  ु

 पहाड़ी  खंडों  के  साथ-साथ  भू-ज्यामितीय

 पुल  के  पहुंचमार्गों  तथा  उच्च  तटंबंधों  आदि  पर  सुरक्षा  पटरियों  का

 बिना  व्यक्तियों  के  रेलवे  लैबल  क्रा्सिंगों  पर सिग्नल  लगाना  और  चेतावनी  संकेत  और  ध्वनि

 यंत्रों  की  व्यवस्था
 ।

 राष्ट्रीय  और  राज्यीय  राजमार्गों  पर  से  गति  अवरोधकों  को  हटाना  और  जहां  गति  रोधकों

 की  नितान्त  आवश्यकता  वहां  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुरूप

 शहरी  केन्द्रों  और  मुख्य  घाटों  के  साथ  बेहतर  स्ट्रीट  लाइंटों  की  व्यवस्था

 ड्राइवरों  की  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  की  गुणवत्ता  में  सुधार  और  ड्राइविंग  लाइसेंसों  पर अधिक

 कड़ा

 प्रत्येक  सड़क  पर  उचित  सड़क  चिहनों  की  व्यवस्था  करबा  ताकि  उचित  लेन  का  अनुशासन

 लागू  किया  जा

 चैदल  यात्रियों  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  बरकरार  रखना  और  उन्हें  उपलब्ध

 व्यवस्थित  आधार  पर  सड़क  प्रकाश  प्रणाली  का  सुधार

 67
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 खाड़ी  देशों  में  भारतीय  श्रमिक

 5653.  सावित्री  लक्ष्मणन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संयुक्त  अरब  सऊदी  ओमान  और  कुवैत  में  कार्य  कर  रहे  भारतीयों

 के  बारे  में  कोई  आंकड़े  उपलब्ध  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर-०  एल«  :  जी

 हमारे  मिशनों  द्वारा  एकत्र  सूचना  के  आधार  पर  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-

 संयुक्त  अरब  अमीरातः  लगभग  5,00,000  भारतीय  मियादी  संविदाओं  के  आधार  पर

 कार्यबल  के  रूप  में  कार्यरत  इनकी  अधिकांश  संख्या  दुबई  (2,00,000)  आबुधाबी

 (1,00,000)  और  शारजहा  (75,000)  अमीरातों  में  लगभग  40%  निर्माण  तथा  सेवा  उद्योगों  में

 30%  लिपिकीय  कर्मचारियों  के  रूप  में  काम  कर  रहे  हैं  और  20%  व्यावसायिक  हैं  और  10%

 व्यापारी

 सउदी  सउदी  अरब  में  लगभग  10,50,000  भारतीय  राष्ट्रिक  रह  रहे  हैं  जिनमें  से

 8,50,000  कामगारों  अर्द्ध-कुशल  और  अकुशलों  के  रूप  में  नियोजित  हैं  तथा  शेष  2,00,000

 व्यावसायिक  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्य

 ओमान  में  3,01,000  भारतीय  राष्ट्रिक  इनमें  स ेअधिकांश  अर्ड  कुशल  और

 अकुशल  कार्यों  में  कार्यरत  लगभग  8%  व्यावसायिक  कार्यों  में  लगे  हुए

 ऋतत  में  लगभग  1,72,000  भारतीय  राष्ट्रिक

 बिसरा  लाइम  स्टोन  कम्पनी

 5654.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनो  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  खताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिसरा  लाइम  स्टोन  कम्पनी  लिमिटेड  बीरमिलपुर  को  बन्द  करने  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  सरकार  ने  वहां  के  श्रमिकों  को  वैकल्पिक  रोजगार  देने  के लिए  क्‍या  कदम

 उठाये
 .

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  कम्पनी  का  आंधुनिकीकरण  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोधष मोहन  :  :

 :  प्रश्न  नहीं

 से  :  सरकार  कम्पनी  के  वर्तमान  संयंत्र  और  मशीनरी  के  परिवर्धन  संशोधन  और

 प्रतिस्थापन  करने  के  लिए  उसे  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही

 प्रवण

 ॥

 आन्ध्र  प्रदेश  में  भूकम्प  प्रवण  क्षेत्र

 5655.  के०  आर«  चौधरी  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  भू-गर्भ  सर्वेक्षण  विभांग  ने  आंध्र  प्रदेश  में  भूकम्प  प्रवण  क्षेत्रों  का पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  मे ंभूकम्प  आने  की  स्थिति  में  कम  से  कम  नुकसान  हो  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खलराम  सिंह  :

 और  :  प्रश्न  नहीं

 बिहार  में  डाकघर  के  भवन

 5656.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिहार  में  उप-डाकघरों  के  लिए  विभागीय  भवनों  के  निर्माण  के  कार्यक्रम

 को  अंतिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  भवनों  का  निर्माण  कब  तक  हो  जाएगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  :  जी  उन  उप-डाकघरों

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  जिनके  लिए  विभागीय  भवन  बनाए  जाने

 सभी  पूबपिक्षित  औपचारिकताओं

 के पूरा होने के बाद निर्माण कार्य-शुरू किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध ' विवरण जे उप डाकघर निम्नलिखित हैं जहां विभागीय भवनों का निर्माण किया जाना है : गुलजारबाग 2. पाटलिपुत्र 3. भागलपुर शहर 4. बौंसी
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 5.  हाजीपुर  औद्योगिक  क्षेत्र

 6.  मिर्जापुर

 7.  मनीग्राछी

 8.  जमुई

 9.  चौसा

 10.  मझौलिया

 11.  रामगढ़वा

 12.  अदापुर

 13.  बनमन्खी

 14.  मनिहारी

 15.  नवाबगंज

 16.  चास

 17.  गोविन्दपुर

 18.  चकुलिया

 19.  ड्रेहरी-ऑन-सोन

 20.  गनवान

 21.  जश्मुन्दी

 22.  हिरनपुर

 23.  कोटला  पोहार

 24.  बरहरवा

 25.  चन्दया

 कर्नाटक  में  राजमार्ग  के लिए  एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता

 5657.  श्री  जी  माड़े  गौडा  :  क्या  जल-भूतत्न  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  बंगलौर-मैसूर  के  बीच  चार  सड़कों  वाले  राजमार्ग  के  निर्माण

 के  लिए  एशियाई  विकास  बैंक  से  सहायता  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  उपरोक्त  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 क्‍या  सरकार  ने  उपरोक्त  परियोजना  के  लिए  एशियाई  विकास  बैंक  से  बित्तीम  सहायता

 प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए

 70
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 क्‍या  गत  20  वर्षों  स ेसरकार  ने  कर्नाटक  में  किसी  भी  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उपरोक्त  प्रस्ताव  के  लिए  शीघ्र  ही एशियाई  विकास

 बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी

 और  :  प्रश्न  नहीं

 जी

 प्रश्न  नहीं

 गहरे  सागर  में  संयुक्त  उद्यम  संबंधी  समिति

 5658:  श्री  प्रकाश  वी०  पाटिल  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  संयुक्त  उद्यमों  का आकलन  करने

 के  लिए  किसी  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  1993-94  के  दौरान  समिति  ने  किसने  प्रस्तायों

 को  स्वीकृति

 क्‍या  समिति  को  भंग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  गहन  समुद्री
 मत्स्यन  में  संयुक्त  उद्यम  प्रस्तावों  पर  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  ट्वारा  विचार  किया  जाता

 औद्योगिक  लाइसेंसिंग  के  अंतर्गत  अभी  आने  खाले  क्षेत्रों  के  प्रस्तावों  सहित  विदेशी  इक्विटी

 निवेश  वाले  सभी  विदेशी  इक्बिटी  बढ़ाने  के  प्रस्तावों  और  100%  निर्यातोन्मुखी  यूनिटों के  प्रस्तावों

 पर  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  कार्रवाई  की  जाती  समिति  द्वारा  1993-94  के  दौरान  गहन

 समुद्री  मत्स्यन  में  संयुक्त  उद्यम  के  नौ  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 विश्वेश्वरैया  संयंत्र

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है

 ।



 लिखित  उत्त  ht

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विश्वेश्वरैया  लौह  एवं  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण  करने

 के  लिए  कोई  व्यापक  योजना  कार्यान्वित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इंस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गयी  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  से  :  अभी  विश्वेश्वरैया

 आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  के  आधुनिकीकरण  की  कोई  बहत  योजना  नहीं

 प्रबंधन  ने  इस्पात  तथा  कर्नाटक  सरकार  के  बीच

 हुई  संयुक्त  बैठक  में  लिये  गये  निर्णय  के  अनुसार  आधुनिकीकरण-एवं-क्षमता  उपयोग-वर्धन  योजना

 के  संबंध  में  हाल  ही  में  एक  आन्तरिक  समिति  का  गठन  किया

 खराब  पड़े  टेलीफोन

 5660.  श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  के  में  टेलीफोन  एंड

 मर्सोलेिस  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी

 और  के  अनुसार  9  टेलीफोन  नम्बर  खराब  पड़े  बताए  गए  एक  टेलीफोन

 बकाया  बिलों  का  भुगतान  न  होने  के  कारण  काट  दिया  गया  था  जब  कि  शेष  सभी  टेलीफोन

 ठीक  कर  दिए  गए  हैं  और  उपभोक्ता  इनसे  संतुष्ट

 बिहार  को  बिजली  की  रायल्टी

 श्री  प्रेम  खनन्‍द  राम  :  क्‍या  जिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  रायल्टी  की  मांग  की

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्रवाई  की  जा  रही  हैं

 ? विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री पी वी० रंगय्या : : : प्रश्न उत्पन्न नहीं 72
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 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  में  प्रोन्नति

 5662.  श्री  लॉल्नित  उरांव  :

 श्री  कड़िया  मुण्डा  :

 क्या  जल-भूतत्त  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  आदेश  संख्या  ए  बी/14017/22/89-स्थापना

 आर  दिनांक  15  1989  अथवा  भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  द्वारा  यथानुमोदित  कार्यसूची  मद

 119/16  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  पर  लागू  होता  े

 अर्हता  अवधि  के  पूरा  होने  के  ठीक  बाद  कितने  सामान्य  कर्मचारियों  को  प्रोन्नति  दी  गई

 और  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित॑  जनजातियों  के  कितने  पात्र  कर्मचारियों  को  1991  से  1993  तक

 प्रोन्नति  नहीं  दी  ड्राई  और  इसके  क्‍या  कारण

 कार्मिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  के  आदेश  के  अनुरूप  की  गई  कुल  शिकायतों  में  से  1991

 से  1993  तक  एम  ओ  एस  टी/आई  आर  सी  सी  द्वारा  निबटाई  गई  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  दिये  गये  प्वाभ  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं

 और  इस  संघंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?  ;

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  8  पर  उपमार्ग

 8663.  श्री  दिल्तीप  भाई  संघानी  :  क्या  जल-भूतत्न  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  8&  पर  कित-किन  स्थानों  पर  उपमार्ग  बनाए  जाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूंतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जयदीश  :  फिलहाल  राष्ट्रीय

 पर  किसी  भी  स्थान  पर  सब-वे  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  कुछ  परियोजनाओं

 के  व्यवहार्यता  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  पशुओं/पैदल  यात्रियों  के  लिए  फाटकों

 ,  की  आवश्यकता

 उत्तर  प्रदेश  में  पंचायतों  को  टेलीफोन

 5664,  श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  !  क्या  संखार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 +  ७.  Xa  9

 इस  समय  जिले-बार  कितते  ग्राम  पंचायक्तों  में  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है
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 क्‍या  शेष  पंचायतों  को  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  के लिए  कोई  ठोस  कदम  उठाये

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  :  टेलीफोन  सुविधा  प्राप्त

 लथा  टेलीफोन  सुविधा  रहित  पंचायत  ग्रामों  के  जिला-बार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  :  जी

 सरकार  कौ  नीति  के  अंतर्गत  जिला-बार  तक  सभी  पंचायत  ग्रामों  में  उत्तरोत्तर  रूप  से

 टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  जाएगी  बशर्ते  कि  संसाधन
 उपलब्ध  हों  ।  में  की  स्थिति

 के  उत्तर  प्रदेश  में  बिना  टेलीफोन  सुविधा  के  शेष  पंचायत  ग्रामों  की  संख्या  को  यह

 संख्या  काफी  बड़ी  न्यूनतम  समय  में  शेष  पंचायत  ग्रामों  में  उक्त  सुविधा  प्रदान  करने  के  उद्देश्य

 से  उपलब्ध  संसाधनों  एवं  प्रौद्योगिकी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पृथक  कार्य  योजना  तैयार  की  जा  रही

 की  स्थिति  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  टेलीफोन  सुविधा  प्राप्त  तथा

 टेलीफोन  सुलिधा  रहित  पंचायत  ग्रामों  के  जिला-वार  डयौरे

 सं०  जिले  का  नाम  कुल  टेलीफोन  सुविधा  टेलीफोन  सुविधा

 ग्राम  प्राप्त  पंयायत  ग्राम  रहित  पंचायत  ग्राम

 2  3  4  5

 आगरा  797  640  टेलीफोन

 2.  अलीगढ़  ग्राम प्राप्त  पंयायत ग्राम रहित  386

 3.  इलाहाबाद  2366  637

 4.  अल्मसोड़ा  282

 5.  आजमगढ़  2400  328  2072

 6.  बहराइच  276

 7.  बलिया  667

 8...  बांदा  807  637

 9...  बरेली  272

 बाराबंकी

 बस्ती  2220  303

 च्े  ज



 12  वैशाख 1916  _

 38,  11114

 44444

 47

 1111147

 14814 1

 वंश

 लिखित  उत्तर

 3  4  5

 1127  308  819

 1415  167  1248

 1233  397  836

 632  174  453

 252  159  93

 2602
 389  2213

 1200  229  ञ्गा

 1129  336  793

 1840
 315  1525

 1177  253  924

 1035  128  907

 645
 97  548

 608  494
 114

 2213  394  1819

 1287  198  1089

 1260  234  1026

 691.  139  552

 1483  230  1253

 327  145  १82

 669
 134  535

 2052  336  1716

 602
 461

 192
 69  123

 1317  323  क्र्वव

 1213  327  386

 448
 83  365

 646
 415  231

 75



 लिखित  उत्तर  2  मई  1994

 1  2  3°
 '  4  5

 39.  महराजगंज  1400  119  1281

 .  40.  मैनपुरी  647  186  461

 41.  मथुरा  714  277  437

 42.  मऊ  नाथ  भंजन  703  295  408

 43...  मेरठ  786  786  -

 44.  मिर्जापुर  973  130  843

 45.  मुरादाबाद  1822  322  1500

 46.  मुजफ्फरनगर  762  527  235

 47...  नैनीताल  779  383  396

 48...  पौड़ी  1214  187  1027

 49...  पीलीभीत  736  74  662

 50.  पिथौरागढ़  827  175  652

 51.  प्रतापगढ़  1530  156  1374

 52.  रायबरेली  1334  234  1100

 53.  रामपुर  696  119  577

 54.  सहारनपुर  934  445  489

 55.  साहजहांपुर  1409  139  1270

 56.  सिद्धार्थनगर  1491  117  1374

 57.  सीतापुर  1556  209  1347

 58.
 '

 सोनभद्र  586  108  478

 59.  सुल्तानपुर  1738  475  1263

 60.  टेहरी  822  139  683

 .  उन्नाव  1420  400  1020

 62...  उत्तर  काशी  337  47  290

 63.  वाराणसी  2194  640  1554

 जोड़  73,741  17,596  56145
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 अहश्ाराध्ट  में  नए  टेलीफोन
 एक्सचेंज 1043  00२  ये  भ्ु  समापन  डर  पक्र  जे

 5665.  श्री  विलासराव  नागनाथराब  गुूंडेवार  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित

 करने  का

 यदि  तो  प्रस्तावित  स्थानों  और  क्षमता  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन्हें  कब  तक  चालू  कर  दिया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी

 (9)  छोटे  आकार  एक्सचेंजों  को  लगाने  के  स्थान  तथा  उनकी  क्षमता  का  निर्णय  किसी

 स्थान  पर  10  उपभोक्ताओं  की  यत्त  पंजीकृत  योग  के  आधार  पर  किया  जाता  वर्ष

 1994-95  के  दौरान  करीब  95  नए  आकार  की  एक्सचेंजों  की  स्थापना का  अनंतिम  प्रस्ताव

 (ii)  संलग्न  विवरण  में  बड़ी  एक्सचेंजों  के  स्थानों  और  उनकी  क्षमता  का  ब्यौरा  दिया  गया

 उत्सरोत्तर  रूप  से  31  1995

 विवरण

 महाराष्ट्र  में  वर्ष  1994-95  के  दौरान  स्थापित  किए  जाने  हेतु  नई  दिल्‍्सनी

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  क्षमता  सहित  स्थानीं  काਂ

 स्थान  का  नाम  क्षमता  लाइनों  में  एक्सचेंज  की  किस्म

 1.  नागपुर

 3  a
 सौर्मैंस

 2.  नागपुर  10000  सीमैंस

 3  पुणे  20000

 3  पुणे  20000  फैटेक्स

 5  चुणे  10000

 6  नासिक  10000  ओसीबी-आइईटीआई

 7  शोलापुर  4000  ओसीबी-आइईटीआई  बी  आरएलयू

 8  मोरगांव  5000  बी  मुख्य

 9  नासिक  5500  बी  मुख्य

 77
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 t  2  .  3  4

 10.  अमरावती  5000  बी  आरएलयू

 11.  औरंगाबाद  5000
 बी  आरएलयू

 12.  बम्बई  16000  ओसीबी-मोदी

 13.  बम्बई  65000  ओसीबी-मोदी

 14.  बम्बई  50000  ओसीबी-आईटीआई

 "१5.  मुख्य  12000  बी  मुख्य

 16  गौरे  गांव  मुख्य  3000
 बी  मुख्य

 17.  इसोर  10000  बी  आरएल  यू

 18.  पोवाई  8000
 बी  आरएलयू

 19.  माजगांव  7000  जी

 20  चैम्बूर-ता  7000  थी  आरएलयू

 21  गाम  देवी  6000.
 बी  आरएलयू

 22.  वर्ली/बईकुला/जेनवेल  6000  जी

 23.  सिटी-५  9000  वी  आरएलयू

 द्वारा  इस्पात  उत्पादन

 5666.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्‍या  इस्थात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  के  इस्पात  उत्पादन  में  बुद्धि  होने  के  क्‍या  कारण

 1994-95  के  लिए  क्‍या  उत्पादन  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 के  बर्नपुर  इस्पात  बबर्स  के आधुनिकौकरण  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  वर्ष  1993-94  के  दौरान

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 वास्तव  में  जिक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  पिछले  वर्ष  1992-93  को  अपेक्षा  16  प्रतिशत  कम

 1993-94  में  इसको  में  3,33,200  टन  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  किया  जबकि  1992-93  में  3,98,000

 टन  उत्पादन  किया

 इसको  के  बर्नपुर  कारखाने  का  वर्ष  1994-95  के  लिए  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  लक्ष्य

 2,87,000  टन  निर्धारित  किया  गया
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 सरकार  ने  के  बर्नपुर  इस्पात  कारखाने  के  शीघ्र  आधुनिकीकरण  को  सुनिश्चित

 करने  के  उद्देश्य  से  के  साम्या  और  प्रबंधन  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  की  अनुमतिं  देने  का

 निर्णय  लिया  इस  उद्देश्य  के लिए  सरकार  का  एक  विधेयक  लाने  का  प्रस्ताव  था  ताकि

 स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  को  इसको  में  उसके  शेयरों  को  निजी  व्यक्तियों  को  हस्तांतरित

 करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  शक्तियां  प्राप्त  कर  यह  विधेयक  उद्योग  में  संबंधित  स्थायी  संसदीय

 समिति  के  पास  विचाराधीन  था  जिसने  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  संसद  में  प्रस्तुत  कर  दी

 फिल्मों  में  हिंसा

 5667.  श्रीमती  मालिनी  भद्टाचार्य  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  फिल्म  प्रमाणीकरण  बो्डों  को  अत्यधिक  हिंसा  के

 दृश्यों  को  दिखाने  वाली  फिल्म  को  प्रमाणपत्र  न  देने  का  निर्देश  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देश  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कीई

 कदम  उठाए  हैं  ;
 ह

 ु

 क्‍या  निजी  कंपनियों  द्वारा  छोटे  परदे  पर  भय  और  हिंसा  दिखाने  को  नियंत्रित  करने  हेतु

 कोई  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  सरकार

 को  उन  समाचारों  की  जानकारी  है  जिनमें  यह  कहा  गया  है  कि  माननीय  उच्चतम  न्यायालव  ने  अपने

 निर्णयों  में  से  एक  निर्णय  से  सेंसर  बोर्ड  को  कामुकता  एवं  हिंसा  वाली  फिल्मों  को  पास  न  करने  तथो

 यह  सुनिश्चित  करने  को  कहा  है  कि  केवल  ऐसी  फिल्मों  को  स्वीकृत  किया  जाए  जिनसे  जीवन-मूल्यों
 पर  प्रभाव  न  पड़ता

 भारत  में  सार्वजनिक  प्रदर्शन  हेतु  आशयित  सभी  फिल्मों  की  सिनेमेटोग्राप  1952

 के  अन्तर्गत  सरकार  द्वारा  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  परिपेक्ष्य  में  जांच  की  जानी  अपेक्षित  इन  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  के  प्रमाणन  हेतु  फिल्‍मों  की  जांच  करते  समय  बोर्ड  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 निम्नलिखित  की  सुनिश्चित  करेगा  :-

 (1)  हिंसा  जैसी  समाज-विरोधी  क्रियाएं  उत्कृष्ट  या  न्यायोचित  न  ठहराई  जाएं  ;

 (2)  मनोरंजन  प्रदान  करने  के  लिए  क्रूरता  और  आंतक  के  निरर्थक  या  वर्जनीय
 ॥

 दृश्य  तथा  ऐसे  दृश्य  न  दिखाए  जाएं  जिनसे  लोग  संवेदनहीन  या  अमानवीय  हो  सकते  हों  और

 (3)  अश्लीलता  और  दुराचारिता  द्वारा  मानवीय  संवेदनाओं  को  चोट  न  पहुंचाई

 प्रमाणपत्र  हेतु  किसी  आवेदक  को  जो  बोर्ड  के  किसी  निर्णय  से  असहमत  फिल्म  प्रमाणन
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 अपीली  अधिकरण  में  अपील  करने  का  अधिकार  इसके  किसी  फिल्म  के  मामले  में  उसके

 द्वारा  किसी  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  में  रिट  याचिका  दायर  की  जा  सकती  है  क्योंकि

 संबंधी  की  के  अन्तर्गत  आती  है  और  इस  संबंध  में  केवल

 तर्कसंगत  प्रतिबन्ध  ही  लागू  किए  जा  सकते

 और  :  दूरदर्शन  पर  टेलीकास्ट  की  जाने  जाली  फिल्मों  का  पूजविलोकन  किया  जाता

 है  और  प्रतिष्ठित  बाहरी  सदस्यों  की  एक  समिति  द्वारा  उनका  चयन  किया  जाता  है  दूरदर्शन  कार्यक्रम

 भी  पूर्वावलोकन  के  बाद  टेलीकास्ट  किए  जाते  कार्यक्रमों  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती

 है  और  जहां  आवश्यक  उपयुक्त  परिवर्तन  किए  जाते

 ु  क्रिकेट  मैंचों  का  प्रसारण

 5668.  श्री  लाईता  उम्ड्ले  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदर्शन  ने  भारत  और  न्यूजीलैंड  के  बीच  हुए  क्रिकेट  मैंचों  का  सीधा  प्रसारण  नहीं

 किया  है  ;

 यदि  गो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इलेक्ट्रानिक  मीडिया  से  राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय  स्‍तर  के  खेलों  का

 प्रसारण  करने  हेतु  एक  नीति  बनाने  का  है  ;  और  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूखना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी  सिंह  :  और

 ५  दूरदर्शन  के  पास  प्रसारण  अधिकार  उपलब्ध  नहीं

 और  :  दूरदर्शन  कई  वर्षों  से  ऐसे  प्रसारण  करता  आ  रहा  और  भविष्य  में  भी  ऐसे

 प्रसारण  करता  रहेगा  बशर्ते  कि  प्रसारण  संसाधन  और  तकनीकी  सुविधा  उपलब्ध

 बिहार  में  खनन  कार्य

 5669.  श्री  चित्त  जसु  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  सोने  एवं  तांबे  की  उन  सभी  खानों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहां  सरकार  ने  1957

 से  खनन  कार्य  बंद  कर  दिया

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  खानों  में  फिर  से  कार्य  आरम्भ  करते  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 ह
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 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अलराम  सिंह  :  से  :  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुलों  का  निर्माण

 5670.  डा«  साक्षीजी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  घुलों  का  निर्माण  किया

 जाता

 गत  तीन  वर्षों  से  कितने  पुलों  पर  मरम्मत  कार्य  चल  रहा  और

 इन  पर  कितना  ज्यय  हुआ  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 और  :  सोलह  पिछले  तीन  वर्षों  में  47.86  लाख  आबंटित  किए  जा  चुके
 ह

 दक्षेस

 5671.  श्री  रमेश  थ्लेन्नितला  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  सहयोग  संघ  ने  बह  उद्देश्य  प्राप्त  कर  लिया  है  जिसके

 लिए  इसकी  स्थापना  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  भारत  एशिया  और  प्रशांत  देशों  के  किसी  नयें  आर्थिक  गठबंधन  का  गठन  करने  पर

 विचार  कर  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल०  :  और  सार्क  की  स्थापना

 1985  में  हुई  सार्क  चार्टर  के  उद्देश  इस  प्रकार  हैं  :

 (0)  दक्षिण  एशिया  के  लोगों  के  हित  कल्याण  का  संवर्धन  तथा  उनके  जीवन  स्तर  को  बरहतर

 खनाता

 (1)  क्षेत्र  में  आर्थिक  सामाजिक  प्रगति  तथा  सास्कतिक  विकास  को  तेज  करना  और  सभी

 व्यक्तियों  को  सम्मान  से  रहने  का  अवसर  प्रदान  करना  तथा  उनकी  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग

 ह

 (iii)  दक्षिण  एशिया  के  देशों  के  बीच्ष  सामूहिक  आत्म-निर्भरता  का  संवर्धन  तथा  सुदृढ़

 करना  ;

 ||
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 (iv)

 (५)

 (५)

 2  1994

 आपसी  समझ  बूझ  और  एक-दूसरे  की  समस्याओं  को  समझने  में  योगदान

 करना  ;

 तकनीकी  तथा  वैज्ञानिक  क्षेत्रों  में  सक्रिय  सहयोग  तथा»

 आपसी  सहायता  को  बढ़ाना  ;

 अन्य  विकासशील  देशों  के  साथ  सहयोग  मजबूत  करना  ;  हे

 सामान्य  हित  के  मसलों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर आपस  में  पारस्परिक  सहयोग  को  मजबूत

 का ऋनाहन्यपकिशन समान  लक्ष्यों  और  उद्देश्यों  बाले  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  क्षेत्रीय  संगठनों  के  साथ  सहयोग

 करना  ;

 इन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  सार्क  संदस्य  देशों  के  बीच  सहयोग  की  एक  सत्‌त  प्रक्रिया

 है  तथा  समय-समय  पर  आयोजित  सार्क  की  विभिन्‍न  बैठकों  में  सहयोग  के  नये  क्षेत्रों  का बराबर  पता

 लगाया  जाता  सार्क  ने  अपने  कार्यकाल  के  आठ  वर्षो  के  दौरान  सदस्य  देशों  के  बीच  विभिन्न  चुनिन्दा

 तकनीकी  क्षेत्रों  मे ंजानकारी  तथा  सद्भावना  बढ़ाने  में  मदद  की  सार्क  की  कुछ  महत्वपूर्ण  उपलब्धियां

 इस  प्रकार  हैं  :

 (1)

 (1)

 (५)

 सार्क  खाद्यान्न  सुरक्षित  भंडार  की

 आतंकवाद  के  उन्मूलन  से  संबद्ध  सार्क  क्षेत्रीय  अभिसमय  पर

 स्वापकों  तथा  मन:प्रभावी  पदार्थों  की  रोकथाम  से  सबंद्ध  सार्क  अंभिसमय  पर

 सार्क  क्षेत्रीय  संस्थाओं  की  सार्क  कृषि  सूचना  सार्क  क्षय  रोग

 सार्क  मौसम  विज्ञान  अनुसंधान  केन्द्र  तथा  सार्क  प्रलेखन

 क्षेत्रीय  अध्ययनों  को  तय  करने  तथा  उनका  विकास  करने  के  लिए  आसान  शर्तों  पर  ऋण

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  1991  में  सार्क  क्षेत्रीय  परियोजना  कोष  की  स्थापना  इस  कोष

 का  प्रयोग  केवल  व्यवहार्यता  पूर्व/व्यवहार्यता  अध्ययनों  के  लिए  ही  किया

 1993  में  ढाका  में  आयोजित  सातवें  सार्क  शिखर  सम्मेलन  के  दौरान  इस  क्षेत्र  में

 आर्थिक  सहायोग  का  विस्तार  करते  के  उद्देश्य  से  सार्क  अधिमानी  व्यापार  व्यवस्था  में  संबद्ध

 रूपरेखा  करार  संपन्न

 गरीबी  उन्मूलन  से  संबद्ध  मसलों  पर  सदस्य  राज्यों  के  बीच

 जी  *

 प्रश्न  नहीं
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 टेलीफोन  कनैक्शन  काटना

 5672.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  टेलीफोन  बिलों  का  भुगतान  न  करने  पर  बिना  पूर्व  नोटिस  के  टेलीफोन

 कनैक्शन  नहीं  काटने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  जी

 विभाग  बकाया  टेलीफोन  बिलों  के  भुगतान  के  लिए  उण्भोक्ता  को  टेलीफोन  द्वारा  सूचना

 देता  टेलीफोन  कनेक्शन  कांटने  की  तारीख  से  पूर्व  विभाग  बिल  के  भुगतान  के  लिए  उपभोक्ता  को

 सात  दिन  का  समय  देते  हुए  एक  रजिस्टर्ड  नोटिस  भी  जारी  करता

 प्रश्न  नहीं

 दिल्ली  में  टेलीफोन  कमैक्शन

 5673.  श्री  मोहन  रावजले  :  क्‍या  संघ्ार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मार्च  1994  के  दौरान  विभिन्‍न  संबर्गों  के  अन्तर्गत  दिल्ली  में  विभिन्‍न  टेलीफोन  एक्सचेंजों

 से  कितने  टेलीफोनों  की  मंजूरी  दी

 प्रतीक्षा  सूची  की  स्वीकृति  की  नवीनतम  स्थिति  क्या

 क्‍या  टेलीफोन  एक्सचेजों  के  असिकारी  यह  तर्क  देकर  कि  थे  नये  कतैक्शन  लगाने  में  व्यस्त

 सार्बजनिक  शिकायतों  पर  ध्यान  नहीं  देते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  टेलीफोन  कई  दिनों  तक  खराब

 रहते

 1994  के  दौरान  पश्चिम  बिहार  और  राजौरी  गार्डन  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  अंर्तगत

 कितने  टेलीफोन  खराब  रहे  और  ये  टेलीफोन  कितने  समय  तक  के  लिए  खराब

 इसके  क्या  कारण

 सार्वजनिक  शिकायतों  पर  शीघ्र  ध्यान  देने  के  लिए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई

 की  गई
 ह

 क्‍या  सरकार  का  बियार  ऐसे  जिनके  टेलीफोन  एक  सप्ताह  से  अधिक  समय

 तक  खराब  पड़े  को  बिलों  में  राहत  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?
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 संचार  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  सुख  :  दिल्ली  के  विभिन्त  टेलीफोन  एक्सचेंजों

 से  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अंतर्गत  1994  में  रिलीज  की  गई  टेलीफोनों  को  संख्या  निम्नलिखित

 है  :-

 ओ  बाई  टी/सामान्य  479

 ओ  वाई  टी/विशेष  27

 विशेष  38

 सामान्य  12560

 जोड़  13104

 1.4.94  को  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  की  निकासी  की  नवीनतम  स्थिति  संलग्न

 विवरण  के  अनुसार  है  ।

 जी  नहीं

 1994  के  दौरान  राजौरी  गार्डन  एक्सचेंज  में  20683  दोष  तथा  पश्चिम  बिहार  एक्सचेंज

 में  3815  दोष  रिकार्ड  किए  गए  इन  दोषों  में  से अधिकांश  की  मरम्मत  24  घंटे  के  भीतर  कर  दी
 गई  तथा  शेष  दोषों  की  मरम्मत  अगले  दिन  कर  दी  राजौरी  गार्डन  में  सिर्फ  177  दोषों  की  मरम्मत

 में  7  दिन  से  ज्यादा

 र्ज

 अधिकांश  दोषों  की  मरम्मत  में  विलम्ब  का  कारण  केबल  फॉल्ट  राजौरी  गार्डत  एक्सचेंज

 क्षेत्र  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  खुदाई  की  जा  रही  थी  जिसमें  मुख्यतया  तीतारपुर  क्षेत्र  मे ंसब-ले  के

 निर्माण  के  कारण  खुदाई  की

 किसी  भी  अधिकारी  की  तरफ  से  कोई  भी  चूक  ध्यान  में  नहीं

 जी

 यदि  किसी  उपभोक्ता  का  टेलीफोन  लगातार  7  से  अधिक  दिनों  तक  खराब  रहता  तो

 बिल  में  छूट  दी  जाती  177  मामलों  में  छूट  देने  पर  कार्रवाई  की  जा  रही
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 लिखित
 उत्त  2  मई  1994

 सी  आर  एफ  से  मियतन

 5674.  श्री  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  द्वारा  वितरित  और  प्राप्त  सी आर  एफ  शेयरों  का

 वर्ष  वार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इन  निधियों  के  वितरण/आबंटन  में  कोई  बिसंगतियां  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  सुधार  के  क्या  उपाय  किए  गए

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  केद्धीय

 सड़क  निधि  के  अंतर्गत  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  के  लिए  किया  गया  राज्यवार  एवं  वर्ष  वार

 आबंटन  दशने  वाला  विवरण  संलग्न
 ,

 जी

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 क्रम  राज्य  का  नाम  1989-90  1990-91  1991-92  1992-93  1993-94

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आंध्र  प्रदेश  4.49  5.00  50.00  33.00.  50.00

 2.  असम  31.50  -  25.0.  60.00  40.00

 3...  बिहार  ५
 -  -.  20.00  100.00  40.00

 4...  दिल्‍ली  6.00  5.40  5.70  12.00  100.00

 5.  गोवा  -  -  -  1.00  5.00

 6.  गुजरात  100.00  150.00  60.00  70.00.  80.00

 7...  हरियाणा  15.00  50.00.  1000  39.00  35.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  6.00  9.81  -  -  15.00

 9...  जम्मू  एवं  कश्मीर  10.00
 -

 20.00  50.00  15.00

 10.  कनाटक  6.024  7.00.  45.00.  80.00.  50.00

 ll.  केरल  135.016x  150.00  40.00  20.00.  55.00

 12.  मध्य  प्रदेश  30.00  50.00.  60.00  50.00  45.00  .

 महाराष्ट्र 4.50 90.00
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 1  2  3  4  5  6  7

 14...  मणिपुर  5.00  10.50  1.00.  -  10.00

 15.  मेघालय  -  -  20.00.  25.00.  10.00

 16...  मिजोरम  ग  -  10.00...  25.00  नਂ

 17.  नागालैंड  1.96  1.96  -  -  10.00

 18.  उड़ीसा  -  -
 30.00  7.00.  40.00

 19.  राजस्थान  161.00  207.00  -  25.00  5.00

 20.  तमिलनाडु  10.00
 -.  60.00  50.00  80.00

 21.  त्रिपुरा
 -  -

 5.00  11.00  5.00

 22.  उत्तर  प्रदेश  315.00  250.00  -  79.50.  100.00

 23...  पश्चिम  बंगाल  50.00  5.00  34.00  40.00.  20.00

 24...  सिक्किम  -  -  -  -  20.00

 25...  पंजाब  -  -  -  -  60.00

 >»  इसमें  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  लिए  केन्द्रीय  हिस्से  के  तौर  पर  35.016  लाख  रु०  शामिल

 पासपोर्ट  का  नवीकरण

 5675.  श्री  अनंतराव  देशमुख  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पासपोर्ट  का नवीकरण  केवल  उसे  जारी  करने  बाले  सबसे  पहले  अधिकारी

 से  ही  कराने  हेतु  कोई  निर्देश  जारी  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  को  जनता  तथा  अनिवासी  भारतीयों  की  ओर  से  इन  निदेशों  पर  पुनर्विचार  करने

 हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 थदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विघार  है  ?

 विदेश  प्रंब्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एलन  :

 प्रश्न  नहीं

 कुछ  अनिवासी  भारतीयों  ने  अभ्यावेदन  भेजे  थे  और  ये  अभ्यावेदन  संगत  हिंदायतों  की  गलत

 व्याख्या  पर  आधारित  थे  क्योंकि  यह  गलत  अर्थ  निकाला  गया  था  कि  उन्हें  अपने  पासपोर्टो  क ेनवीकरण

 के  लिये  या  तोण्मल  पासपोर्ट  जारी  करते  वाले  प्राधिकारी  के  पास  जाने  के  लिए  भारत  वापस  जाना

 अथवा  उन्हें  नवीकरण  के  लिए  अपने  पासपोर्ट  मूल  पासपोर्ट  जारी  करने  बाले  प्राधिकारी  के  पास

 वापस  भेजने
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 जफिम+++  की  अधिक  लक

 हमारे  मिशनों  को  कहा  गया  है  कि  वे  भारतीय  समुदाय  को  स्थिति  स्पष्ट  करते  हुए  यह

 बता  दें  कि  उन्हें  अपने  पासपोर्टों  क ेनवीकरण  के  लिए  न  तो  भारत  वापस  आने  की  जरूरत  है  और

 न  ही  अपने  पासपोर्ट  भारत  वापस  भेजने

 शिखर  सम्मेलन  पर  खार्चे

 5676.  श्री  खिलास  मुत्तेमबार  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे"कि  हाल  ही  में  हुए

 शिखर  सम्मेलन  पर  सरकार  ने  मद-वार  कितनी  धनराशि  खर्च  की  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  नई  दिल्ली  में  28  से  30

 1994  तक  सम्पन्न  हुए  शिखर  सम्मेलन  पर  भारत  सरकार  ने  1,27,26,091  रुपये  खर्च

 यह  खर्च  उन  बिलों  पर  आधारित  है  जो  23  1994  तक  प्राप्त  हो  चुके  जिन  पर  इस  तारीख

 तक  कार्यवाही  की  जा  चुकी
 खर्च

 रुपयों ः
 श्र

 ह

 हवाई  अड्डे  पर  किए  गए  प्रबन्ध
 ््  ः

 1,36,744

 2...  मौर्य  शेरटन  होटल  में  भोजन  तथा  प्रवास  प्रभार  आदि  53,29,413

 3.  रिट्रीट  व्यय  पर  हुआ  50,600

 4.  वाहनों  को  किराये  पर  लेना  14,91,690

 5.  कार्मिकों  और  उपस्करों  कार्यालय  को  किराये  पर  लेना  28,45,005

 6.  संचार  2,73,093

 7...  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  किया  गया  भुगतान  43,970

 8.  लेखन-सामग्री  और  उपहारों  की  खरीद  3,86,531

 9.  मार्ग  नियंत्रण  मे  72,433

 10.  आसूचना  ब्यूरो/पुलिस  को  दिया  गया  भुगतान  1,61,750

 11...  किज्ञान  भवन  में  किए  गए  प्रबन्ध
 ॥

 2,38,598

 12.  विज्ञान  भवन  में  आई  टी  डी  सी  द्वारा  खान-पान  7,92,244

 व्यवस्था  पर  व्यय

 13.  मीडिया  केन्द्र  को  स्थापना  8,92,980

 14...  विविध  11,040

 कुल  जोड़  1,27,26,091

 :  कुछ  और  बिल  जिनकी  रकम  पांच  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  प्राप्त  होनेਂ

 की  उम्मीद
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 विद्युत  वित्त  निगम  द्वारा  अर्जित  लाभ

 5677.  श्री  बीर  सिंह  महतो  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  वर्ष-वार  विद्युत  वित्त  निगम  द्वारा  कितना  लाभ  अर्जित  किया  गया  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  रंगय्या  :  वर्ष  1990-91,  1991-92

 और  1992-93  के  दौरान  विद्युत  वित्त  निगम  द्वारा  अर्जित  किया  गया  लाभ  निम्नलिखित

 रु

 1990-1991  1991-92  1992-93

 कर-पूर्व  लाभ  100.08  156.94  206.74

 कर  पश्च  लाभ  73.18  108.21  143.45

 राजस्थान  में  दूरदर्शन  कार्यक्रम

 5678.  प्रो.रासा  सिंह  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  कुछ  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  के  कार्यक्रम  साफ  नहीं  दिखाई  देते  ;

 यदि  तो  इसके,कक्‍्या  कारण

 क्‍या  सरकार  के  पास  राजस्थान  में  ट्रांसमीटर  लगाने  की  कोई  योजना  और

 थदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  और

 जहां  दूरदर्शन  के  सैटेलाइट  सिग्नल्स  देश  भर  में  उपलब्ध  वहीं  स्थलीय  प्रसारण  राजस्थान  के  सभी

 जिलों  को  या  उपलब्ध  क्षेत्रीय  दशानुसार  राज्य  का  अनुमानित  38.8%  क्षेत्र  तथा  61.

 6%  आबादी  दूरदर्शन  के  भू-भागीय  प्रसारण  द्वारा  लाभान्वित  हैं

 :  जी

 :  राज्य  में  7  उच्च  21  अलग  श्मत  तथा  10  अति  अल्प  शक्ति  के  ट्रांसमीटर

 कार्यान्वयनाधीन/लगाए  जाने  हेतु  परिकल्पित  है

 दूरदशन  अहमदाबाद

 5679,  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 हु

 ॥

 क्या  दूरदर्शन  अहमदाबाद  को  समाचार  वाचकों  के  बिरुद्ध  कई  शिकायतें  मिली
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  ढ़  और

 सरकार  इस  पर  क्‍या  कारवाई  कर  रहो

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  से

 दर्शकों  स ेसमय-समय  पर  समाचार  बाचन  की  गलत  गलत  विराम  आदि  से  संबंधित

 शिकायतें  मिलती  रहती  हैं  और  आवश्यक  होने  पर  दूरदर्शन  द्वारा  उपचारात्मक  कार्रवाई  की  जाती

 उड़ीसा  में  सिविल  निर्माण  कार्य

 5680.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  के  भद्रक  डाकडिवीजन  में  बहुत  से  सिविल  निर्माण  कार्य  शुरू  किए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी  हाँ

 (i)  बंत  उप-डाकघर  के  लिए  विभागीय  भवन  का

 (ii)  भद्गरक  हैट  पोस्ट  आफिस  के  अहाते  में  6  टाइप-॥|  क्यार्टरों  का

 इस  प्रश्न  के  भाग  में  उल्लिखित  परियोजना  के  लिए  वर्ष  1993-94 के  दौरान  विनिर्दिष्ट

 धनराशि  निम्नानुसार  है  :-

 (i)  बंत  उप-डाकघर  लाख

 (1)  भद्गक  हैड  पोस्ट  आफिस  के  अहाते  में  6,  टाइप-॥  क्वार्टरों  का  लाख

 इन  दोनों  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  की  संभावित  समय  सीमा  1894

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 5681.  श्री  खेलन  राम

 श्री  खिजये  एन  पाटील  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 देश  को  कुल  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  इस  समय  विद्युत  परियोजनाओं  की

 औसत  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  ह

 देश  के  विभिन्‍न  ताप  विद्युत  संयंत्रों  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  हेतु  योजना

 का  ब्यौस  क़्या  है  ?
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 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खी०  रंगय्या  :  31.3.94  की  स्थिति

 के  अनुसार  देश  में  विद्युत  उत्पादन  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  76718.21  वर्ष  1993-94

 के  दौरान  देश  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  का  संयंत्र  भार  अनुपात  61.0  प्रतिशत  जल  विद्युत  और  गैस

 केन्द्रों  का  विद्युत  उत्पादन  गैस  और  प्रणाली  भार  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता

 देश  में  अधिष्ठापित  क्षमता  के  ईष्टतम  समुपयोजन  हेतु  किए  जा  रहे  विभिन्‍न  उपायों

 पुराती  इकाइयों  का नवीकरण  एवं  बिजली  बोर्डों  द्वारा  संयंत्र  उत्थापन  कार्यक्रम  बनाने

 में  उन्हें  सहायता  प्रदान  कोयला  की  उपेक्षित  मात्रा  और  गुणबता  की  आपूर्ति  प्रचालन

 एवं  अनुरक्षण  से  संबंधित  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  प्रदान  करना  और  परक्षेपण  एवं  वितरण  प्रणाली  के

 सशक्त  बनाना  इत्यादि  शामिल

 परमाणु  अप्रसार

 5682.  श्री  रवि  राय  :  क्‍या  जिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 '

 क्‍या  सरकार  का  ध्यात  ।.4.94  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  एक  रिपोर्ट  की  ओर

 दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  अमरीका  दक्षिण  एशिया  में  परमाणु  अप्रसार  संबंधी  कार्य  को

 आगे  बढ़ाने  हेतु  भारत  से  पाकिस्तान  की  भांति  किन्तु  उनसे  पृथक  बचन  लेने  का  प्रयास

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूयौरा  क्या  और

 अमरीका  के  स्टेट  के  प्रव्नक्ता  द्रारा  दिए  गए  उक्त  बक्‍तव्य  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एल«  :

 अमरीका  के  विदेश  उप  सचिव  श्री  स्ट्रोब  टालबोट  ने  अपनी  दिल्ली  यात्रा  के  दौरान  यह

 कहा  कि  पाकिस्तान  द्वारा  अपने  विर:ण्डनीय  सामग्री  के  उत्पादन  पर  सत्यपनीय  रोक  लगाने  के  बदले

 में  प्रेसलर  संशोधन  में  एक  बार  छूट  देकर  पाकिस्तान  को  विमान  के  अन्तरण  करने  से  सम्बद्ध

 अमरीकी  प्रस्ताव  दोनों  देशों  के  भीच  द्विपक्षीय  प्रस्ताव  अमरीका  की  सरकार  यह  चाहेगी

 कि  नाभिकीय  क्षमताओं  पर  रोक  छ्ती  का  अन्य  देशों  तक  भी  विस्तार

 सरकार  की  बराबर  यह  स्थिति  रही  है  कि  भारत  ऐसे  अ-प्रसार  उपायों  का  समर्थन  करेगा

 जो  भेदभाव  रहिएਂ  और  सत्यपनीय  पाकिस्तान  को  विमानों  के  प्रस्तावित

 अन्तरण  को  लेकर  भारत  की  गहरी  पन्‍्ता  से  श्री  टलबोट  को  अवगत  करा  दिया  यह  भी  बता

 दिया  गया  है  कि  पाकिस्तान  को  बिमानों  के  अन्तरण  की  वजह  से  यह  जरूरी  हो  जाएगा

 कि  भारत  अपनी  रक्षा  क्षमताओं  का  ६न४लथा  क्रम  करे  और  अपनी  सुरक्षा  की  हिफाजत  के  पर्याप्त  उपाय
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 5683.  श्री  राम  निहोर  क्‍या  जल-भूततल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  जिला  मिर्जापुर  में  चुनार  में  गंगा  नदी  पर  एक  पुल  का  निर्माण  करने

 संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और

 इस  पुल  का  निर्माण  कब  तक  हो  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  भारत  सरकार

 मूलतः  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  के  लिए  जिम्मेदार  सभी  अन्य  सड़कों  के  लिए  संबंधित  राज्य

 सरकार  जिम्मेदार  होती  प्रश्नगत  पुल  किसी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  नहीं  पड़ता  इसक

 केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  किसी  स्कीम  के  अंतर्गत  ऐसे  पुल  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 के  व्यक्तियों  का  कल्याण

 5684.  श्री  कड़िया  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  ट्ठारा  कार्य  सूची  विषय-क्रम  संख्या  119/16  के  पारित  होने

 के  बाद  अन  घोषित  किये  गये  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  की

 बर्गवार/पद-वार  संख्या  कितनी

 क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  आई  आर  1994  उच्चतम  न्यायालय  55)  तथा

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  संघंध  में  कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  महामिदेशालय

 के  आदेशों  को  देखे  हुए  कार्य  सूची  विधय-क्रम  लागू  होता

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  अर्ह  व्यक्तियों  को  पूर्व-प्रभाव
 के  लाभ  कब्र  तक  मिलने  की  संभावना

 भारतीय  सड़क  निर्माण  निगम  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारी  कल्याण

 संघ  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अब  तक  कितनी  शिकायतें  भेजी  और

 इन  अभ्यावेदनों  के  आधार  पर  दिये  गये  लाभों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दिए
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 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  को  ऋण

 5685  :  श्री  धर्ममणणा  मोडयया  सादुत्व  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  एक  प्रमुख  औद्योगिक  गृह  मे  महानगरों  में  महानगर  टेलीफोन  निगम

 लिमिटेड  को  आधार  भूत  पट्टे  सम्बन्धी  और  सेवाओं  के  लिए  ऋण  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और

 इस  प्रयोजनार्थ  1994  तक  कितना  ऋण  दिया  गया  था  और  1994-95  और  1995-96

 के  दौरान  कितना  ऋण  दिया  जायेगा  ?

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  :  महानगर  टेलीफोन  निगम

 लि०  टी०  एन  ने  निम्नलिखित  आपूर्ति-कर्ताओं  में  भारतीय  मुद्रा  में  पट्टा  वित्त  पोषण  आधार

 पर  डिजिटल  स्थानीय  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्विचन  उपस्कर  प्राप्त  करने  के  लिए  समझौता  किया

 फर्म  का  नाम  पद्टा  वित्त  पो'र्रण  की  राशि

 एम०  टी०  ए+  एल»  के  साथ  किए  गए  उपपटूटा  46,  72,  99,  964.00

 करार  के  आधार  पर  1,00,000  लाइनों  के  उपस्कर  के

 मैसर्ज  अल्काझील  मोदी  नेटवर्क  सिस्टम

 के  साथ  किए  गए  पट्टे  के  22,  21,  68,  662.00

 सीधे  करार  के  आधार  पर  50,000  लाइनों  के  उपस्कः  के  लिए

 मैसर्ज  एरिकस्सन  टेलीकम्यूनिकेशनस  प्रा०  लि०

 के  साथ  किए  गए  पट्टे  30,  03,  06,  408.00

 के  सीधे  करार  के  आधार  पर  70,000  लाइनों  के  उपस्कर  के  लिए

 मैसर्ज  फ्यूजिस्यू  इण्डिया  टेलीकॉम  लि०

 पट्टा  वित्त  पोषण  की  कुल  राशि  98,  97,  75,  034.00

 अठानवे  सतानवे  लाख

 पच्छत्तर  हजार  चौंतीस

 1986  से  19,  4  तक  एम  टी  एन  एल  द्वारा  वित्तीय  संस्थाओं  तथा  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  बैंकों  आदि  बाण्डों  क ेजरिए  कुण  5,578.84  करोड़  रुपए  की  राशि  प्राप्त  को  गई

 पांच  हजार  पांच  सौ  अठहतर  दशमलव  चौरासी  करो  ढ़

 एम  टी  एन  एल  के  अभी  तक  10  सीरीज  में  कुल  5578.846  करोड़  के  ब्राण्ड  जारी  किए

 है  जिसमें  से  4767  करोड़  रू०  दूरसंचार  के  लिए  प्राप्त  किए  शेष  811.

 846  करोड़  रु०  की  राशि  एम  टी  एन  एज  ने  अपने  पास  रखी

 ऋण  लेने  संबंधी  भावी  योजनओं  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
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 लिखित  उत्तर  2  1994

 महासगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  में  सांसदों  के  कोटे  से  टेलीफोम  कनैक्शन

 5686.  एम  कायसन  :  क्‍या  संझआाार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जनवरी  से  1994  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  दूरसंचार  कार्यालयों  से  महानगर

 टेलीफोन  निगम  लिमिटेट  में  सांसदों  के  कोटे  से  टेलीफोन  कनैक्शनों  के  बिना  बारी  के  मंजूरी  के आदेश

 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  में  से  अब  तक  कितने  टेलीफोन  कनैक्शन  जारी  किये  गये

 शेष  कनेक्शन  जारी  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 उक्त  कनैक्शन  कब  तक  जारी  किये  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी

 1.1.1994  से  25.4.1994  को  अवधि  के  ग्रीच  महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्ली

 और  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  बंबई  में  2260  और  251  मंजूरियां  प्राप्त  हुई

 उपर्युक्त  भाग  में  उल्लिखित  मंजूरियों  में  स ेमहानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  दिल्‍ली

 और  महानगर  टेलीफोन  निगम  लि०  बंबई  में  अब  तक  1141  और  147  मंजूरियां  निपटाई  जा

 चुकी

 महानगर  टेलीफोन  निगम  दिल्‍ली  और  महानगर  टेलीफोन  निगम  बंबई  में

 1119  और  104  मंजूरियों  को  निम्नलिखित  कारणों  से  नहीं  निपटाया  जा  सका-है  :-

 (i)  पंजीकरण  विवरणी  का  उपलब्ध  न

 (9)  मंजूरी  आदेश  में  प्राप्त  विबरणों  का  बास्तविक  पंजीकरण  विवरणों  से  भिन्‍न

 (iii)  मंजूरी  आदेश  का  पता  वास्तविक  पते  से  भिन्न

 (iv)  ग्राहकों  से  पते  में  चरिवर्तन  के  बारे  में  अनुरोध  पत्र  का  प्राप्त

 (५)  नामों/पार्ट/फर्मों  आदि  में

 ई

 आवेदकों  द्वारा  सभी  औपचारिकताएं  पूरी  कर  दिए  जाने  के  तत्काल  पश्चात्‌  कनेक्शन  दे

 दिए  जाएंगे

 कर्नाटक  री-रॉलिंग  यूनिट

 5687.  श्री  सी०  पी०  मुदाल  गिरिय्प्पा  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्चे  माल  के  अभाव  में  कर्नाटक  री  रॉलिंग  यूनिटें  अनेक  विकट  समस्याओं  का

 सामना  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्र्या  और
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 12  1916  लिखित  उत्तर

 इन  यूजिटों  को  अर्थक्षम  बनाने  और  उचित  मात्रा  में  कच्या  माल  उपलब्ध  कराने  हेतु  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  कर्नाटक
 में

 पुनर्वेलत  इकाइयों  के  समक्ष  आ  रही  कच्ची  सामग्री  की  कमी  के  बारे  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हू

 पुनर्बेलन  उद्योग  की  पुनर्बेलन  योग्य  सामग्री  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  देश

 में  पर्याप्त  क्षमता  पोत  भंजन  उद्योग  से  पुनर्थेलन  योग्य  स्क्रैप  की  उपलब्धता  भी  बढ़  गयी  अर्ध

 तैयार  माल  को  निर्बाध  रूप  से  आयात  करने  की  भी  अनुमति  है  और  आयात  शुल्क  भी  घटाकर  30%

 कर  दिया  गया

 खनन  पटटों  में  संशोधन

 5688.  श्री  हाराधन  राय  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  खान  और  खनिज  वितियमन  और  विकास

 1957  के  लागू  होने  से  पहले  दिए  गये  खनन  पट्टों  में  संशोधन  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गएं  हैं  ;  और

 प्रस्तावित  संशोधन  कब  तक  कर  दिए  जाएंगे  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  से  खान  पट्टा  नियंत्रक

 को  ऐसे  21  खनन  पट्टों  के  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इन  2।  खनन  पटटों  में  से  8  पट्टे

 मुख्य  खनिजों  के  बारे  में  हैं  और  13  गौण  खनिजों  के

 खान  और  खनिज  और  संशोधन  1994  (1994  का  25)  के

 लागू  होने  पर  8  मुख्य  खनिजों  के  पट्टों  में  परिवर्तन  की  कार्रजाई  खनन  पट्टा  नियंत्रक  ट्वारा  की  जा

 रही  खनन  पटटे  में  1956  में  भी  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ताकि  गौण  खनिज

 पटटों  में  भी  अपेक्षित  परिवर्तन  किये  जा

 पशुओं  पर  निर्दयता  के  दृश्यों  पर  सेंसर

 5689.  राम  कापसे  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  अभ्यावेदन  मिले  हैं  जिनमें  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  फिल्मों

 में  पशुओं  पर  निर्दयता  दिखाने  बाले  दृश्यों  को  प्रदर्शित  करने  की  स्वीकृति  न  दी  जाये  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  को  कोई  निदेश  जारी  किए

 गए  और
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 लिखित  उत्त  ___  मई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  बोर्ड  ने  क्या  कारवाई  की  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  जी

 केन्द्र  सरकार  ने  चलचित्र  1952  की  धारा  के  अंतर्गत  फिल्मों  के  प्रमाणन

 के  लिए  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  इन  मार्गनिर्देशों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  यह  व्यवस्था  की  गई

 है  कि  बोर्ड  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि  जानवरों  के  प्रति  क्रूरता  या  उनके  दुरुपयोग  के  दृश्य  अनावश्यक

 रूप  से  न  दिखाए

 बोर्ड  इन  मार्गनिर्देशों  क ेअनुसार  फिल्‍मों  की  जांच  करता  है  और  इस  बात  पर  विचार  करता

 है  कि  किसी  फिल्म  में  क्या  दिखाया  गया  है  तथा  दर्शकों  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव  किसी  फिल्म

 को  प्रमाणपत्र  प्रदान  करने  से  पहले  इन  मार्ग-निर्देशों  का  उल्लंघन  करने  वाले  दृश्यों  को  हटा  दिया

 जाता

 हिमाचल  प्रदेश  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 5691.  प्रेम  धूमल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  घोषणा  की  है  कि  उत्तरी  क्षेत्र  मे ंआवेदन  करते  ही  टेलीफोन

 कनेक्शन  उपलब्ध  करा  दिये

 यदि  तो  हिमाचल  प्रदेश  में  प्रतीक्षा  सूची  का  जिला-बार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  प्रतीक्षा  सूची  को  कब  तक  निपटा  लिया  जाएगा  ?  *

 संयार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  जी  तथापि  दूरसंचार

 विभाग
 ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  बनाई  है  जिसमें  निम्नलिखित  परिकल्पना  की  गई

 तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  व्यावहारिक  रूप  से  मांग  होने  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान

 टेलीफोन  प्रणालियों  में  प्रतीक्षा  अवधि  को  दो  वर्ष  तक  सीमित

 हिमाचल  प्रदेश  के  लिए  भी  योजनाएं  बनाई  जा  रही  उपरोक्त  लक्ष्यों  की  पूर्ति

 के  लिए  1992-97  के  दौरान  56400  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  की  योजना  के  अन्तर्गत  1992-94

 की  अवधि  के  दौरान  18039  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  किए  गए  तथापि  लीजिंग  आधार  पर  उपस्करों

 की  खरीद  के  लिए  निधि  एकत्र  करने  हेतु  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  ऐसी  निधियों  के  उपलब्ध  हो

 जाने  पर  अतिरिक्त  लाइनें  संस्थापित  की  जायेंगी  ताकि  अगले  वर्ष  तक  मांग  होने  पर  टेलीफोन  उपलब्ध

 करा  दिए  जा

 31.3.94  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रतीक्षा-सूची  के  जिलेवार  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :-



 deaigi6
 is  _  लिखित  उत्तर

 1.  बिलासपुर  -781  2  त्म्बा  392

 3.  हमीरपुर  ~2251  4,  कांगड़ा
 -  3249

 5.  किनन्‍्नूर  131  6.  कुल्लू
 -  1531

 7.  लाहुल  और  स्फीर्ति  36  8.  मण्डी
 -  2565

 9.  सिरमौर  162  10  शिमला
 -  4077

 11.  सोलन  2054  12  ऊमा
 -  1187

 ऊपर  के  साथ  उत्तर  दे  दिया  गया

 हिसार  में  ताप  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु

 इसानवर्ग  कम्पनी  के  साथ  समझौता

 5692.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इसान  वर्ग  कंपनी  के  सहयोग  से  हिसार  में  ताप  विद्युत

 संयंत्र  करने  हेतु  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  का  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वी०  रंगव्या  :  और

 विद्युत  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  निजी  संप्रबर्तकों  को  सौंपा  जाना  राज्य  सरकार  की  सक्षमता  के

 अधीन

 पारादीप  में  पोत  निर्माण  और  मरम्मत  कारखाना

 5693.  श्री  के०  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  पोत  निर्माण  और  मरम्मत  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  यह  काराखाना  निजी  क्षेत्र  के सहयोग  से  स्थापित  किया

 यदि  तो  इस  कारखाने  की  क्षमता  कितनी  होगी  और  इसमें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की कौन-कौन

 सी  कंपनियां  भाग  और

 यह  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 एक  निजी  कम्पनी  ने  उड़ीसा  में  पारादीप  में  जहाज  मरम्मत  सुविधाएं  स्थापित  करने  की  इच्छा  व्यक्त
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 की  ये  प्रस्ताव  केबल  प्राथमिक  स्तर  पर  सरकार  को  कोई  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 हुई

 जिहार  में  शाखा  डाकघर

 5694.  श्री  तेज  नारायण  सिंह  :

 श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :

 क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  बिहार  के  विभिन्‍न  डाक  डिबीजन  में  पृथक-पृथक  कितने  शाखा  डाकघरों

 को  खोलने  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  और  वास्तव  में  कितने  डाकघर  खोले  गये  और  1994-95

 के  दौरान  कितने  डाकघर  खोलने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  बिहार  के  विभिन्‍न  डाक  मंडलों  पिछले

 दो  वर्षों  के  दौरान  मंजूर  किए  गए  और  वास्तव  में  खोले  गए  शाखा  डाकघरों  की  संख्या  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  वर्ष  1994-95  के  बिहार  के  साथ-साथ  अन्य  राज्यों  में  खोले  जाने  बालि  प्रस्तावित

 शाखा  डाकघरों  की  संख्या  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विवरण

 क्र  डाक  मंडल  वर्ष  1992-93  के  दौरान  वर्ष  1993-94  के

 सं  का  नाम  मंजूर  किए  गए  और  दौरान  मंजूर  किए  गए  और

 _..]  2  4  फऊऋतचऊछऊछइ॒

 औरंबाबाद 2. बेगूसराय 2 2 3. भागलपुर 2 4... भोजपुर . 4 5. चम्पारन - 2 6. धनबाद “5 7... दरभंगा 2 8... गया 2 6 9... गिरिडिह हजारीबाग - 2 मधुबनी ह
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 12.  .  मुंगर  1  3

 13  मुजफ्फरपुर  ॥

 14...  नालंदा

 पंलामू  -  3

 15.  पटना  ध  2

 16.  पूर्तिया  -  4

 !४.  रांची  1  ।6

 !४.  रोहतास  21  2

 20.  सहरसा  3

 20.  समस्तीपुर  3  2

 22...  संथाल  परगना  1

 23...  सारन  3  3

 24...  सिंहभूम  3  7

 25.  सीतामदढ़ी  2  2

 26...  सिवान  -  2

 27...  वैशाली  -  2

 योग  का  90

 असम  में  डाकघरों  के  भवन

 5695.  श्री  प्रबीन  डेका  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 असम  में  कितने  डाकघर  किराये  के  मकानों  में  कार्य  कर  रहे

 उन  भवनों  के  लिए  प्रति-वर्ष  कुल  कितने  किराये  का  भुगतान  किया  जा  रहा

 क्‍या  ऐसे  डाकघरों  के  लिए  सरकारी  भवतों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  436  सौ

 रु०  25,  664,500/-  प्रति

 जी

 सैंतालीस  (47)  परियोजनाएं  मंजूर  की  गई  हैं  जिनमें  सात  (7)  परियोजनाओं  का  काम  चल

 रहा
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 शरजाह  कप  क्रिकेट  मैच  का  प्रसारण

 5696.  श्री  एच०  मुनियप्पा  :

 श्री  जी०  कृष्णा  राव  :

 श्री  के०  पी०  शिवप्पा  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शरजाह  1994  क्रिकेट  मैच  का  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  से  प्रसारण  करने

 की  निरंतर  मांग  की  होयी  और

 यदि  तो  क्रिकेट  मैचों  का  प्रसारण  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  क॑ं०  पी०  सिंह  :

 दूरदर्शन  ने  इस  टू्नामेंट  में  खेले  गए  मैचों  के  मुख्य  अंशों  का  प्रसारण  किया  जबकि

 आकाशवाणी  ने  अपने  समाचार  बुलेटिनों  में  परिणामों  की  सूचना

 दोहरी  शुल्क  पद्धति  को  समाप्त  करना

 5697.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  के  पास  विद्युत  क्षेत्र  मे ंदोहरी  शुल्क  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  निर्णय  लेने  का  क्‍या  कारण

 अतिरिक्त  आवश्यकता  को  पूरा  करते  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वी०  रंगय्या  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं

 से  उपर्युक्त  के  मद्देनजर  कोई  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 पश्चिम  एशिया  शांति  प्रक्रिया  में  भारत  की  भूमिका

 5698.  श्री  संत  राम  सिंगला  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  एशिया  शांति  प्रक्रिया  में  भारत  की  कोई  भूमिका  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एल  :

 भारत  मध्यपूर्व  शान्ति  प्रक्रिया  के  बहुपक्षीय  संगम  में  भाग  लेता  है  तथा  क्षेत्रीय  मसलों  से

 सम्बद्ध  पांच  कार्यकारी  दलों  की  1992  से  1994  के  बीच  विभिन्न  जगहों  पर  अब  तक

 हुई  सभी  बैठकों  में  उसने  भाग  यथा  आर्थिक  विकास  एवं  शस्त्र  नियंत्रण  एवं
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 क्षेत्रीय  जल  संसाधन  और  भारतीय  ग्रतिनिधि  मण्डलों  ने  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में अपने  अनुभव

 को  उजागर  करते  हुए  अपनी  बात

 पोलेंड  के  साथ  आतंकवाद  के  संबंध  में  समझौता

 श्री  वाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अपराध  आदि  रोकने  हेतु  पोलेंड  के  साथ  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर

 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने

 का  विचार  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी  1994  में

 पोलेंड  ने  स्वापकों  के  गैरकाननी  व्यापार  आदि  की  रोकथाम  के  लिए  एक  द्विपक्षीय

 करार  सम्पन्न  करने  का  प्रस्ताव  रखा  पोलेंड  पक्ष  की  ओर  से  दिए  गए  प्रारूप  की  जांच  की  गई

 और  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  एक  अन्य  प्रारूप  का  प्रस्ताव  किया  हमारे  इस

 अस्ताव  पर  पोलेंड  की  प्रतिक्रिया  अभी  प्राप्त  होनी

 जिस  करार  पर  बातचीत  चल  रही  है  उम्मीद  है  कि  उससे  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वापकों

 तथा  प्रभावी  पदार्थों  के  गैर-कानूनी  खपत  तथा  संगठित

 तस्करी  आदि  के  खिलाफ  संघर्ष  में  द्विपक्षीय  सहयोग  की  व्यवस्था  पोलेंड  की  ओर  से  टिप्पणियां

 मिलने  के  बाद  और  आगे  बातचीत  की

 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 15700.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:ः

 मध्य  प्रदेश  और  इसके  घाट  क्षेत्र  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों की अलग-अलग  कुल

 ॒
 है

 ra  + ¢£
 थति

 =
 पके क्‍या  धनराशि  का  आवंटन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता

 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  12  पर  किए  गए  नये  निर्माण  कार्यों  का  ब्यौरा

 ॥

 ,

 r
 जल-भूततल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  मध्य  प्रदेश

 r
 राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  लम्बाई  2946  मी०  3,  6,  7,  12,  16,  26,  27  और  43  के

 oor

 के  कुछ  भाग  घार  क्षेत्रों  स ेहोकर  गुजरते
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 जी  बशर्ते  कि  निधियां  उपलब्ध

 ह

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  के  लिए  213.24  लाख  के  तीन

 नए  विकास  कार्यों  को  मंजूरी  दी  गई  है

 पारपत्र  कार्यालय  से  आमदनी

 5701.  के+  थामस  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 शुल्क  में  वृद्धि  के  बाद  पारपत्रों  के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  और  जारी  किए  गए  पारपत्रों  का

 प्रतिशत  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल«  :  और  पासपोर्ट  शुल्क

 में  10  1993  से  संशोधन  किया  गया  शुल्क  में  संशोधन  होने  से  पूर्ष  तथा  उसके  बाद  की

 अवधि  में  प्राप्त  पासपोर्ट  आवेदनों  तथा  जारी  किए  गए  पासपोर्टों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 1993  12  1993

 प्राप्त  आवेदन  लगभग  12.57  लाख  लगभग  9.30  लाख

 जारी  किए  पासपोर्ट  लगभग  13.91  लाख  _  लगभग  13.18  लाख

 शुल्क  में  संशोधन  के  बाद  प्राप्त  पासपोर्ट  आवेदनों  की  तुलना  में  जारी  किए  गए  पासपोर्टो

 का  प्रतिशत  141.72

 कूरियर  सेवाएं

 5702.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पत्रों/पार्सलों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  भेजने  के  लिए  देशभर  में  भारी  संख्या

 में  गैर-सरकारी  एक्सप्रेस  कूरियर  सेवाएं  आरम्भ  हो  गयी

 यदि  तो  देश  में  ऐसी  कितनी  क्रियर  सेवाएं

 इसके  परिणामस्वरूप  डाक  सेवाओं  को  कितने  राजस्थ  की  हानि  हुई  और

 सरकार  इन  कूरियर  सेवाओं  की  चुनौती  का  सामना  करने  हेतु  डाक  सेवाओं  में  सुधार  करे

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  सरकार  इस  बात  में  अबगत

 है  कि  देश  में  कुछ  निजी  स्वामित्य  वाली  एक्सप्रेस  कुरियर  सेवायें  कार्य  कर  रही  ऐसे  कुरिअर्स
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 की  संख्या  विषयक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  देश  में  कुरिअर  सेवाओं  को  लाइसेंस  देने  या

 उनका  पंजीकरण  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 क्रिअर्स  सेवाओं  की  वजह  से  राजस्व-हानि  का  पता  लगाता/निर्धारण  करना  संभव  गहीं

 क्रिअर्स  सेवाओं  की  चुनौती  से  निपटने  के  सरकार  द्वारा  डाक  सेवा  में  सुधार  लाने

 के  में  ई  एम  एस  स्पीड  पोस्ट  की  शुरूआत  सहित  अनेक  कदम  उठांए  गए  अंतर्महानगरीय

 पत्रों
 का  48  घंटों  के  भीतर  वितरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  योजना  शुरू  की  गई  है  जिसमें  ऐसे

 पत्रों  के  छंटाई  तथा  वितरण  के  लिए  विशेष  प्रबंध  किए  गए  इस  योजना  में  नई  दिल्ली

 बेंगलूर  और  हैदराबाद  को  शामिल  किया  गया  नई  दिल्‍ली  तथा  अन्य  राज्यों

 की  राजधानियों  के  बीच  भी  पत्रों  के  लिए  इसी  प्रकार  के  विशेष  चरणबद्ध  ढंग  करने  का

 प्रस्ताव

 उपस्करों  का  उत्पादन

 5703.  श्री  वी०  शोभनाद्वीश्वर  राववाडडे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निविदा  देने  वालों  के  लिए  देश  में  स्विच  लाइन  उपस्कर  के  उत्पादन  की  अनिवार्यता

 की  कोई  पूर्व  निर्धारित  शर्त

 क्या  हाल  ही  में  बड़े  स्विचों  की  निविदा  में  जिसके  लिए  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  क्रयादेश

 दिया  जा  रहा  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  देश  में  उनका  उत्पादन  करने  की  ग्रजाय  तैयार  रूप  में  उनका

 आयात  कर  रही

 क्‍या  यह  निविदा  मानदंडों  का  उल्लंघन  है  और  इससे  विदेशी  मुद्रा  बाहर  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  ऐसी  मदें  जो  स्वदेशी  स्रोतों  से
 उपलब्ध

 उनकी  निविदाओं  के  लिए  पात्रता  की  यह  शर्त  है  कि  बोली  लगाने  हेतु  कंपनियां  पात्र  हैं  जो  निविदा

 उपस्कर  के  विनिर्माण  के  लिए  पंजीकृत  हैं  और  यदि  उनका  विदेशी  कंपनियों  से  सहयोग  तो  ऐसी

 स्थिति  में  भारतीय  रिर्जव  बैंक  की  अनुमति  होनी  इन  मदों  के  लिए  विभाग  का  टाईप  अनुमोदन

 भी  होना  चाहिए  विश्वनीय  निविदाओं  के  मामले  में  अथवा  उन  मामलों  में  जहां  आयात  आवश्यक  समझे

 जाते  ऐसा  प्रतिबंध  नहीं  लगाया  जाता

 निविदा  में  सिर्फ  वे  विक्रेता  ही  शामिल  हो  सकते  थे  जो  भारत  में  स्थिचन  उपस्कर  के

 विनिर्माण  के  लिए  पंजीकृत  थे  और  जिनके  पास  इसके  विनिर्माण  हेतु  भारतीय  रि्जष  बैंक  की  अनुमति

 यह निविदा भारतीय मुद्रा में निविदा में एकमात्र शर्त यह थी कि भारत में उपस्कर के विनिर्माण हेतु भारतीय रिर्जब बैंक की अनुमति प्राप्त होती



 लिखित  उत्तर  2  1994
 —  जजजकः  जप

 यह  निविदा  मानदण्डों  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  है  क्योंकि  निविदा  में  यह  शर्त  थी  कि  उपस्कर

 के  विनिर्माण  के  लिए  कंपनियों  का  पंजीकरण  भारत  में  होना  जहां  तक  दूरसंचार  विभाग  का

 संबंध  है  कोई  विदेशी  मुद्रा  बाहर  नहीं  जा  रही  है  क्योंकि  निविदा  भारतीय  मुद्रा  में

 ऊपर  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  किसी  कार्रवाई  का  प्रश्न  नहीं

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 5704.  डा«  के०  एस०  सौन्द्रम  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तमिलनाडु  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  और  वर्तमान  राजमार्गों

 की  मरम्मत  हेतु  प्रतिवर्ष  कितनी-कितनी  धनखशि  प्रदाम  को  गई  और  उक्त  अंवधि  के  दौरान  राज्य  सरकारों

 ने  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  और

 केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  में  वर्तमान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव  हेतु  अतिरिक्त  धनराशि

 उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
 ह

 जत्म-भूतस्त  परिखहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेमूल  और  मरम्मत  कार्यों  के लिए  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  को  प्रदत्त

 तथा  उसके  द्वारा  मांगी  गई  निधियां  नीचे  दर्शाई  गई  हैं
 जप  -  -

 मूल  कार्य  अनुरक्षण  कार्य

 वर्ष  मांगी  गई
 न्‍  .

 आंबटित  मांगी  गई  आब्ंटित

 राशि  राशि  राशि  राशि

 _  _  रू) ++  -  २  -  -  _  ॒.3ृहत  ॒ऋ॒-|[ऑ३-॒

 1991-92  2049.00  1422.00  1189.96  979.91

 1992-93  2245.00  1600.00  1379.07  1134.69

 1993-94 _  4848.20  3200.00_  _  2650.934_  1643.67

 अनुरक्षण  हेतु  अधिक  आंबटन  के  लिए  प्रयास  किए  गए  और  राज्य  को  अतिरिक्त  निधियां

 आंबटित  की

 उड़ीसा  में  नए  खनिज  भंडार

 5705.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भू-गर्भ  सर्वेक्षण  विभाग  ने  मालूड  और  गोपालपुर  के  बीच  उड़ीसा  में  समुद्र

 की  तलहटी  में  खनिजों  के  बिशाल  भंडारों  का  पता  लगाया
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 12  1916  ee  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
 ह

 इन  खनिज  भंडारों  के  दोहन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  से  भारतीय  भूबैज्ञानिक

 सर्वेक्षण  ट्वारा  तटीय  उड़ीसा  के  गोपालपुर  मालूद  क्षेत्र  में  प्राथमिक  जांच  के  नियरशेल्फ

 डोमेइन  क्षेत्र  में  इलेमेनाइट  के  17.28  मि०  6.8  मि०  टन  4.86  टन  गारनेट  व

 1.62  मि०  टन  स्टाइल  व  मोनाजाइट  के  अनुमानित  संसाधनों  का आकलन  किया

 गया  आगे  कार्य  जारी

 भंडारों  का  विदोहन  आर्थिक  व्यवहार्यता  पर  निर्भर

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  धन  का  आबंटन

 5706.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  गांवों  में  सड़कों  के  निर्माण  तथा  उन्हें  सम्पर्क  मार्गो ंऔर  छोटे  पुलों

 के  माध्यम  से  मुख्य  सड़कों  से  जोड़ने  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  धन  उपलब्ध  कराती

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  और  1989-90  से  राजस्थान  को  केन्द्रीय

 सड़क  निधि  से  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  दी  गई  और

 क्या  अब  तक  राजस्थान  को  इस  निधि  से  केवल  आंशिक  रूप  से  धनराशि  उपलब्ध  कराई

 गई  है  और  राज्य  को  शेष  राशि  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ?

 जलल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  राज्यों  को  राज्य-सड़कों  तथा  गांवों  की  सड़कों  फे  लिए  निधियां  आबंटित

 की  जाती  1989-90  से  किया  गया  निधियों  का  राज्य-वार  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया

 गया

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  राज्यों  को  अनुमोदित  कार्यों  के  प्रति  राज्य  के  लिए

 अनुमोदित  स्कीमों  की  कुल  पहले  जारी  की  गई  कुल  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रायोजित

 आवश्यकता  और  बजटगत  प्रावधान  को  ध्यान  में  आबंटित  की  जातो  1989-90

 से  अब  प्तक  राजस्थान  सरकार  को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  तहत  उनके  भाग  के  रूप  में  398  लाख

 रु  जारी  किए  जा  चुके
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 लिखित  उत्तर  े  2  मई  1994

 खिवबरण

 क्रम  सं>+  राज्य  का नामा  2  4  5४5  60  7

 -  2  4.49  4  50.00  60
 7

 2.  आंध्र  प्रदेश  4.49  5.00  50.00  33.00  50.00

 2.  असम  -
 -

 25.00  60.00  40.00

 3...  बिहार  -  -
 20.00  12.00.  40.00

 4...  दिल्ली  6.00  5.40  5.70  1.00  5.00

 5.  गोवा  -  -  -
 70.00  5.00

 6...  णुजरात  15.00  50.00  60.00  70.00  80.00

 7...  हरियाणा  6.00  50.00  -  39.00  35.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  6.00  -  -  -  15.00

 9...  जम्मू  एवं  कश्मीर  6.024  -
 20.00  50.00  50.00

 ll.  कर्नाटक  6.024  7.00  .  45.00  20.00  50.00

 12.  केरल  30.00  50.00  40.00  20.00  55.00

 13.  मध्य  प्रदेश  30.00  50.00  60.00  50.00  45.00

 14...  महाराष्ट्र  5.00  4.50  90.00  -,..  10.00

 15.  मणिपुर  5.00  -  20.00  25.00  10.00

 16.  मेघालय  -  -
 20.00  25.00  -

 17...  मिजोरम  1.96  -
 -  35.00

 -

 18.  नागालैंड  -  -  -  -  40.00

 19.  उड़ीसा  -  -
 30.00  7.00  40.00

 20. =  राजस्थान  10.00  207.00
 -  25.00  5.00

 21.  तमिलनाडु  -  -  60.00  50.00  80.00

 22.  त्रिपुरा  -  -  5.00  79.50  5.00

 22...  उत्तर  प्रदेश  50.00  250.00
 -  79.50...  20.00

 23...  पश्चिम  बंगाल  50.00  5.00  34.00  40.00  20.00

 24...  सिक्किम  -  -  -  -  20.00

 25...  पंजाब  -  -  -  -  60.00

 * केन्द्रीय भाग के रूप में कोचीन पत्तन न्यास के लिए लाख
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 - लिखित
 उत्ता

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  7  को  औड़ा  करना

 5707.  श्री  भीम  सिंह  पटेल  :  क्‍या  जल-भूतत्न  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  07  के  बनारस

 सड़क  मार्ग  को  चौड़ा  कर  चार  लाइनों  का  बनाने  और  इस  मार्ग  पर  अवस्थित  क्षतिग्रस्त  पुलों  की  मरम्मत

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 संसाधनों  के  अभाव  के  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  7  को  चौड़ा  करके  4  लेनों  का

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  नर्मदा  नदी  पर  तिलवाड़ा  घाट  पुल  की  मरम्मत  के  लिए  68,000/-
 ह

 रु०  का  बाढ़  क्षति  मरम्मत  प्राककलन  1994  में  मंजूर  किया  गया

 ||  अनुवाद  ]

 5708.  डा०  राजागोपालन  श्रीधरण  :  क्‍या  थिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे

 कया  जर्मनी  की  मेसर्स  सीमेन्स  लिमिटेड  को  देश  में  शिद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने

 की  अनुमति  दी  गई

 इन  विद्युत  परियोजनाओं  को  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  की  योजना  और

 इस  संबंध  में  राज्य  केन्द्र  सरकार  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  इक्वीटी  भागीदारी

 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खी०  र॑गय्या  से  मै०  सीमेन्स

 लिमिटेड  गुजरात  में  615  मे०  बा०  वाली  गैस  आधारित  विद्युत  परियोजना  और  तमिलनाडु  में  1500

 वा  वाली  एक  लिग्नाइड  आधारित  परियोजना  में  ईक्विटी  भागीदार  गुजरात  में  परियोजना  के

 लिए  सी  ई  ए  द्वारा  तकतीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  अनुमोदन  कर  दिया  गया  और  इस  समय  ईक्बिटी

 भागीदारी  का  ब्यौरा  निम्नलिखित

 विदेशी

 .
 आर»  आई  और  अन्य  217

 घरेलू

 भारतीय  प्र॒र्वत्तक

 और  जी०  पी०  269

 भारतीय  आई०  एफ०  आई०  आदि  171  440

 जोड़  657
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 लिखित  उत्तर  ;  2  मई  1994

 तमिलनाडू  में  परियोजना  के  मामले  में  परियोजना  प्रस्तावकों  कौ  खनन  तथा  विद्युत  परियोजमा

 संघटकों  के  संबंध  में  निवेश  सुनिश्चित  करने  की  सलाह  दी  गई

 दूरदर्शन  पर  फिल्मों  का  प्रसारण

 5709.  श्री  जंगबीर  सिंह  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  दूरदर्शन  पर  वर्ष  1993-94  के  दौरान  प्रसारित  की  गयी  हिन्दी  तथा  क्षेत्रीय  भाषाओं

 की  फिल्‍मों  की  अलग-अलग  संख्या  क्‍या  है  ;  और

 क्षेत्रीय  भाषाओं  की  प्रसारित  की  गयी  फिल्मों  में  हरियाणवीं  फिल्मों  का  प्रतिशत  क्‍या

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :  वर्ष  1993

 और  1994  (31.3.94  के  दौरान  हिन्दी  क्षेत्रीय  भाषा/बोलियों  में  दिल्‍ली  दूरदर्शन  पर  प्रसारित  फिल्मों
 की  संख्या  निम्न  प्रकार  से  है  :-

 भाषा  1993  1994  (31.3.94

 हिन्दी  202  “72

 अन्य  52  15

 हरियाणबीं  फिल्मों  की  प्रतिशतता  निम्न  प्रकार  से  है  :-

 1993  2.77%

 1994  15.38%
 ,

 कालीकट  उपमार्ग

 5710.  श्री  के  मुरलीधरन  :  क्‍या  जल-भूतल  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कालीकट  उपमार्ग  के  निर्माण  हेतु  चल  रहे  कार्य  की  शीमी  प्रगति  के  क्या  कारण  और

 इस  परियोजना  के  निर्माणे  कार्य  को  तेजी  से  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 कालीकट  बाईपास  का  कार्य  चार  चरणों  में  शुरू  किया  जा  रहा  चरण  |  में  भूमि  अधिग्रहण  का

 कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  चरण  1  में  17.34  करोड़  की  लागत  से  निर्माण  कार्य  के  लिए

 93  में  मंजूरी  दे  दी  गई  है  और  यह  कार्य  एजेंगी  नियत  हो  जाने  के  बाद  शुरू  शेष  तीन  चरणों

 1990  और  1991  में  स्वीकृत  भूमि  अधिग्रहण  का  कार्य  प्रगति  पर  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भूमि  अधिग्रहण  को  प्रक्रिया  मे ंकाफी  समय  लगता  कार्य  की  गति  धीमी

 नहीं

 110
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 मेघालय  में  दूरदर्शन  ट्रांसपीटर/आकाशवाणी  केन्द्र

 5711.  श्री  पीटर  जी०  मरबनिआंग  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 मेघालय  में  इस  समय  टी०  ट्रांसमीटर/आकाशवाणी  केन्द्र  कहां-कहां  कार्यरत  उनकी

 क्षमता  कितनी  है  और  उनका  प्रसारण  क्षेत्र  कितना

 राज्य  में  उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  लगाने  के  लिए  कौन-कौन  से  स्थान  निर्धारित

 किए  गए  हैं  और  इस  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 ट्रांसमीटर  लगाने  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  और  वे  कहां-कहां  लगाये

 जाएंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  जैसा  कि

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  यद्यपि  मेघालय  में  इस  समय  अतिरिक्त  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  स्थापित

 जाने  के  लिए  अनुमोदित  स्कीम  नहीं  तथापि  राज्य  के  बागमारा  में  एक  अति  अल्प  शक्ति  (10

 ट्रांसमीटर  कार्यान्‍्वयनाधीन  वर्तमान  संकेतों  के  अनुसार  बागमारा  में  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  उत्तरार्ध

 में  ट्रांससीटर  चालू  यिक  जाने  की  आशा  है  जो  कि  तैयार  आवास  की  उपलब्धता  तथा  आर्डर  पर  समय

 से  उपकरणों  की  आपूर्ति  पर  निर्भर  करता

 विवरण
 .

 मेघालय  राज्य  में  वर्तमान  में  कार्यरत  टी«  वी०

 आकाशवाणी  केन्द्रों  को  दशाते  हुए  जिस्तृत

 ट्रांसमीटर  शक्ति  कवर  किए  गए  अनुमानित  क्षेत्र

 (100  वर्ग  मी»

 1  oo?
 4

 दूरदर्शन

 ह

 तुरा  कि०  19.7

 2.  शिलांग  1  कि०  वा«  11.8

 3.  जोवबई  100  वा०  2.0

 4.  विलियम  नगर  100  वा  2.0

 5.  गस्टोइन  10  वा»  0.2
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 1  2  3  4

 आकाशवाणी

 6  शिलांग  100  कि०  वा०  मी०  22.2

 7.  50  कि  या  शा»  थे»  सम्पूर्ण  मेघालय  और

 उत्तर  पूर्व

 8  तुरा  2x10  कि०  वा०
 !

 5.6

 मी०  वे०

 मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 $712.  श्री  महेन्द्र  कुमार  सिंह  ठाकुर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  स्थापित  किए  गए  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  जिलाबार

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  1993-94  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  ये  टेलीफोन  एक्सचेंज  किन-किन  जिलों  में  स्थापित

 किए  जायेंगे  ?

 संखार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रदेश

 में  स्थापित  की  गई  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  जिलावार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  (3)  लक्ष्य  केबल  अधिक  क्षमता  वाली  एक्सचेंजों  के  लिए  निर्धारित  किए  जाते

 मध्य  प्रदेश  में  वर्ष  93-94  के  दौरान  ऐसी  एक्सचेंजें  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया

 था  और  केवल  उनको  बदलने/उनका  उन्नयन  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 (ii)  कम  क्षमता  वाली  एक्सचेंजों  के  संबंध  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि

 फिसी  स्थान  पर  ऐसे  एक्सचेंजों  की  संस्थापना  वहां  कम  से  कम  10  दत्त  पंजीकृत  मांगों  पर  निर्भर

 करती  वर्ष  1993-94  के  दौरान  अनन्तिम  रूप  से  187  एक्सचेंजों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया

 गया  जिलावार  ब्यौरा  अनुबंध  में  दिया  गया  तथापि  वर्ष  1993-94  के  दौरान  संस्थापित  एक्सचेंजों

 की  चास्तविक  संख्या  383  है
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 विवरण

 मध्य  प्रदेश  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  जिलेवार  ब्यौरे

 जिला  1992-93  के  दौरान  1993-94  के  जिला  1992-93  के  दौरान

 स्थापित  किए  गए  दौरान  स्थापित  किए  गए
 एक्ससेंजों  कौ  पित  किए  जाने  एक्सचेंजों  की

 संख्या  वाले  एक्सचेंजों  संख्या

 की  संखगा

 1.  रायगढ़  8  3  24.  मुरैना  10

 2.  बस्तर  15  4  25.  नरसिंहपुर  4

 3.  बेतूल  9  2  26.  पन्ना  3

 4.  भिंड  6  2  27.  रायगढ़  12

 5.  भोपाल  3  3  28.  रायपुर  11

 6.  बिलासपुर  था  8  29.  रायसेन  9

 7.  छत्तरपुर  3  2  30.  राजगढ़  6

 8.  छिंदवाड़ा  8  4  31.  राजनंदगांव  6

 9.  दमोह  -  1  32.  रतलाम  8

 10.  दतिया  4  2  33.  रीवा  6

 11.  देषास  11  3  34.  सागर  5

 12.  धार  14  10  35.  सरगूजा  5

 13.  दुर्ग  7  5  36.  सतना  4

 14.  गुना  12  37.  सिहोर  8

 15.  ग्वालियर  7  38.  सियनी  5

 16.  होशंगाबाद  30  15  39.  शहडोल  4

 17.  इन्दौर  11  7  40.  शाजापुर  13

 18.  जबलपुर  12  6  41.  शिषपुरी  6

 19.  झाबुआ  2  42.  सीधी  5

 20.  खंडवा  17  8  43.  टीकमगढ़  3

 21.  खरगौन  19  5  44.  उज्जैन  8

 22.  मांडला  5  2  45.  विदिशा  ll

 23.  मंदसौर  14  12
 न

 4,  हक
 ।

 ७  Oo  wa
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 कीक्द्तक्‍तचों  मोड  परिज्ञाा  अाख्ार

 जरा  जिन  था  TT  उ पर  संहिता

 5713.  श्री  बीरेन्द्र  सिंह  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञापनों  में  अंग  प्रदर्शन  को  रोकने  के  लिए  कोई  आचार  संहिता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रयोजना  के  लिए  कोई  आचार  संहिता  तैयार

 करते  का  है

 क्‍या  सरकार  को  ऐसे  अंग  प्रदर्शनों  के  कारण  युवकों  पर  होने  वाले  विपरीत  प्रभाव  की

 जानकारी  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :

 दूरदर्शन  पर  वाणिज्यिक  विज्ञापन  संबंधी  संहिता  के  अंतर्गत  विज्ञापनदाता  द्वारा  ये  सुनिश्चित  किया  जाना

 अपेक्षित  है  कि  स्त्री-चरित्र  का  चित्रण  सुरुचिपूर्ण  एवं  कलात्मक  हो  और  सुरुचिपूर्णता  एवं  शालीनता

 संबंधी  सुस्थापित  मानकों  के  अनुसार

 प्रश्न  नहीं

 और  :  जी  इस  बारे  में  विभिन्‍न  मंचों  पर  व्यक्त  की  गई  चिन्ता  से  सरकार  भी

 सहमत

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  धनराशि  ेਂ

 5714.  श्री  लोकनाथ  खौधरी  :  क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  गष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 निर्माण  गति  को  जारी  रखने  के  लिए  चालू  वर्ष  में  अतिरिक्त  धतराशि  आबंटित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भृतत्त  परिजहन  मंत्रास्तथ  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 चालू  वर्ष  के  ताए  विशभित्त  राज्यों  हेतु  निधियों  के  अंतिम  आंवटन  के  ग्रे  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं

 लिया  गया  ह  क्योंकि  अनुदात  मागे  अभी  संसद  द्वारा  अनुमोदित  की  जानी  यद्यपि  कुछ  राज्य  बढ़ी

 हुई  निधियों  यो  लिए  अनुरोध  करते  रहे



 12  1916  लिखित  उत्तर

 समुद्र  तलीय  संसाथनों  का  मूल्यांकन

 5715.  श्री  सुशील  अन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 क्‍या  अरब  सागर  और  बंगाल  की  खाड़ी  में  कितनी  गहराई  तक  खनिज  पदार्थों  की  खोल

 की  गई

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  समुद्र  तलीय  खोज  के  माध्यम  से  कितनी  मात्रा  में

 निष्कर्षण  किया  गया

 क्या  केन्द्रीय  यांत्रिक  इंजीनियरी  दुर्गापुर  ने  समुद्र  तलीय  खनन  और  तेल  अन्वेषण

 हेतु  आपरेटेड  नामक  उपकरण  का  विकास  किया  और

 यदि  तो  इस  व्हीकूल  की  संरचना  कार्यकरण  एब  उपयोगिता  का  ब्यौरा  क्या  है

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  अरब  सागर  और  वगाल

 की  खाड़ी  में  4300  पानी  की  गहराई  तक  समुद्र  सतह  मानचित्रण  और  खतिज  पदार्थों  की  खोज

 की  गई  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्द  महासागर  से  प्रयोगात्मक  उद्देश्यों  के  लिए  लगभग  |?

 5  टन  नोड्यूल  निकाला  गया

 और  केन्द्रीय  यांत्रिक  इन्जीनियरी  दुर्गापुर  200  पाना

 की  गहराई  तक  काम  करने  के  लिए  रिमोटली  आपरेटेड  व्हीकल  नामक  उपकरण  का  विकास  कर

 रहा  इसकी  पहली  प्रोटोटाइप  का  5  की  गहराई  को  उथली  सतह  में  पराक्षण

 किया  जा  रहा  व्हील  का  प्राथमिक  रूप  से  ऑफ  शोरस्ट्रक्चर  पाह्पलाइन  और  मैपिंग  आदि  को

 स्वस्थानिक  जाच्  में  उपयोग  किया

 इंडियन  टेलीफोन  मनकापुर

 5717.  श्री  सुरेन्द्रपाल  पाठक  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताते  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इलैक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेजों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  टेग्यते  हुए  सरकार

 का  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  के  मनकापुर  एकक  का  विस्तार  करने  का  कोई  खिचार  हे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  को  कम  तक  लागू  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  हो

 मनकापुर  यूनिट  मे  अल्काटेल  फ्रांस  के सहयोग  से  5.010))00॥  लाइता

 की  क्षमता  की  डिजिटल  उपभोक्ता  इन्टरफेस  यूनिट  का  विनिर्माण  कर  रही  इस  परियोजना
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 के  अंतर्गत  31.41  करोड़  की  लागत  से  मौजूदा  बी  का  उन्नयन  किया  जा  रहा  इसके

 अतिरिक्त  मनकापुर  यूनिट  में  ओसीबी/सीएसएन  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  मैटल  पार्ट्स

 ट्रासफार्मरों  तथा  कनेक्टरों  की आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  10.85  करोड़  रु  का  अतिरिक्त

 निवेश  मंजूर  किया  गया

 1994  से  सीएसएन  का  उत्पादन  कार्य  प्रारंभ  हो  गया  है  तथा  संघटक  परियोजना

 का  भी  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  और  इसके  1994  के  अंत  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 उपर्युक्त  भाग  तथा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 स्वीडन  के  राजा  की  यात्रा

 5718.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वीडन  के  राजा  के  नेतृत्व  में  एक  शिष्टमंडल  दोनों  देशों  के  बीच  आपसी  संबंधों

 को  मजबूत  बनाने  हेतु  भारत  आया  और

 यदि  तो  शिष्टमंडल  के  साथ  किन-किन  मुख्य  विषयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया

 और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी  स्वीडन  नरेश  10-18

 1993  तक  भारत  की  राजकीय  यात्रा  पर  आए

 स्वीडन  नरेश  के  साथ  आए  स्वीडन  के  विदेश  मंत्री  तथा  भारत  के  विदेश  मंत्री  के  बीच

 हुई  प्रतिनिधिमंडल  के  स्तर  की  बातचीत  के  दौरान  यूरोप  तथा  दक्षिण  एशिया  की  क्षेत्रीय

 निरस्त्रीकरण  आतंकवाद  और  मानवाधिकारों  पर  विचारों  का  आदान-प्रदान  इस  बातचीत

 के  परिणामस्वरूप  दोनों  पक्षों  न ेएक-दूसरे  की  हित  चिंताओं  को  तथा  दृष्टिकोणों  को  अपेक्षाकृत  और

 अच्छी  तरह  समझा  स्वीडन  नरेश  के  साथ  में  आए  हुए  उच्चस्तरीय  स्वीडन  के  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 और  उनके  भारतीय  समकक्षों  के  बीच  हुए  क्रिया-कलाप  के  परिणामस्वरूप  ट्विपक्षीय  आर्थिक  संबंधों

 को  बढ़ावा  देने  की  संभावनाएं  भी  बेहतर

 पाकिस्ताम  के  साथ  संबंधों  में  अमरीकी  मध्यस्थता

 5719.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमेरिका  ने  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  बेहतर  संबंध  बनाने  में  समझौता  करने

 के  लिए  कुछ  अच्छे  अधिकारी  देने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर  एल«  :  और  अमरीका  की

 सरकार  ने  इस  बात  का  समर्थन  किया  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  के  बोच  मौजूद  मतभेदों  को  शिमला

 116



 12  1916  लिखित  उत्तर
 कक  क्रम

 समझौते  के  अनुसार  द्विपक्षीय  आधार  पर  हल  किया  जाना  यदि  दोनों  पक्ष  इस  संबंध  में  अमरीका

 की  सहायता  चाहते  हों  तो  अमरीका  सहायता  करने  के  लिए  तैयार

 सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  जो  मसले  हैं  उन्हें  शिमला  समझौते

 के  अनुसार  द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिए  शान्तिपूर्ण  तरीके  से हल  किया  जा  सकता  सरकार  बराबर

 इन  मामलों  के  अन्तर्राष्ट्रीयकरण  को  अथवा  तीसरे  पक्ष  की  मध्यस्थता  को  नामंजूर  करती  रही

 अभ्रक  का  उत्पादन  और  निर्यात

 5720.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्‍या  स्थान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अच्छी  किस्म  के  अभ्रक  का  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  लिए  वर्षयार

 पोत  पर्यन्त  निःशुल्क  औसत  निर्यात  का  मूल्य  कितना

 क्या  सरकार  द्वारा  अभ्रक  की  घरेलू  खपत  और  उसके  निर्यात  में  वृद्धि  करने  क ेलिए  कदम

 उठाए  गए  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अभ्रक  की  कितनी  खानों  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 निर्यात  किये  गये  अभ्रक  और  इसके  उत्पादों  की  मात्रा  मूल्य  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-

 वर्ष  ः  है  निर्यात  ____

 मात्रा  मूल्य  यूनिट  मूल्य/टन

 1991-92  34,882  5,54,995  4591

 1992-93  27,743  3,83,475  ,  13.82

 1993-94*  लागू  नहीं  लागू  नहीं  लागू  नहीं
 भ+  जप

 :  डीजीसीआई  एवं

 *  वर्ष  1993-94  के  निर्यात  आंकड़े  अभी  उपलब्ध  नहीं

 भारतीय  खान  ब्यूरो  की  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  देश  में  बन्द  को

 गई  अभ्रक  खानों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :-

 वर्ष  __  बन्द/निष्क्रिय  खानों  की  संख्या

 1991-92  55

 1992-93
 57

 1993-94  62
 ह
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 माल-दुलाई  केन्द्रों  को  समुद्र  पत्तनों  से  जोड़ना

 5721.  श्री  आर»  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षो  में  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  बड़े  पत्तनों  ट्वारा  कितने  माल  की  दुलाई  की

 बड़े  और  छोटे  पत्तनों  द्वारा  इस  समय  देश  का  कितना  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  किया  जाता

 क्‍या  भारतीय  नौवहन  उद्योग  ने  हाल  ही  में  निर्यात  तथा  तटीय  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  देश  में  माल  दुलाई  केन्द्रों  को  समुद्र  पत्तनों  से  जोड़ने  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  नौवहन  उद्योग  से  कोई  से  कोई  सूचना  ज्ञापन

 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  एक  विवरण

 संलग्न

 वर्ष  1993-94  के  दौरान  महापत्तनों  द्वारा  हैंडल  किए  गए  देश  के  अंतर्राष्ट्रीव  व्यापार

 की  मात्रा  अनन्तिम  रूप  से  131  मिलियन  टन  होने  का  अनुमान  लघु  राज्य  सरकारों  क ेअधिकार

 क्षेत्र  में  आते

 और  इस  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं  उठता

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  महापत्तनों  द्वारा  हैंडल  किए  गए  कार्गो  की  मात्रा  इस  प्रकार

 पत्तन  1991-92  1992-93
 *.

 -  2  3
 ह

 4

 कलकत्ता  4.2  5.2  5.2

 हल्दिया  11.8  13.2  13.3

 पारादीप  7.3  7.6  8.3

 विशाखापत्तनम  21.5  22.8  25.6

 मद्रास  25.0  25.3  26.5

 तूतीकोरित  5.9  6.2  6.7

 कोचीन  7.5  8.0  7.6
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 2  3  4

 न्यू  मंगलौर  8.3  है|  8.6

 मुरगांव  15.1  16.3  18.7

 जे  एल  नेहरू  2.8  3.0  3.4

 बम्बई  27.2  29.0  31.1

 कॉडला  229 245

 _  157.6  166.6  _  1795

 उत्तर  प्रदेश  के  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन

 5722.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खंडूरी  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  7

 1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2208  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्‍या  छोटे  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  देने  के  मानदण्ड  1992  के  दौरान  अथवा  उसके  बाद

 ऊंचे  कर  दिए  गए  थे  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  को  पर्वतीय  अल्प  विकसित  सीमा  क्षेत्रों  में  उत्तर  प्रदेश  के  छोटे  समाचार  पत्रों

 के  लिए  विज्ञापनों  की  प्राप्ति  हेतु  अपेक्षित  संख्या  में  प्रतियों  का बेचे  जाना  आवश्यक  होने  संबंधी  कठिनाइयों

 की  जानकारी  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  मानदण्डों  की  समीक्षा  करने  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों

 के  संबंध  में  इन्हें  पुनः  1992  के  पूर्व  दिनों  जैसा  बनाने  का  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  विशेष  मामले  के  तौर  पर  इन  क्षेत्रों  में  बिज्ञापन  को  दरों  में  वृद्धि

 करने  का  है  ;  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  और

 सरकार  ट्वारा  गठित  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुक्रम  में  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रयार  निदेशालय  के  साथ्

 समाचार  पत्रों  को  सूचीबद्ध  करने  के  लिए  न्यूनतम  परिचालन  मानदंड  को  1000  सःशुल्क  प्रतियों  से

 2000  सःशुल्क  प्रतियां  तक  संशोधित  किया  गया

 और  जी  पहाड़ी  और  अल्प  विकसित  सीमा  क्षेत्रों  में छोटे  समाचार  पत्रों  की कठिनाइयों

 को  ध्यान  में  रखते  विज्ञापन  नीति  संबधी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  उन  समाचार  पत्रों/पत्रिकाओं  को

 पहले  से  ही  छूट  दी  गई  है  जो  सीमावर्ती  अथवा  दूरदराज  के  क्षेत्रों  में  अथवा  जनजातीय  भाषा

 में  प्रकाशित  होते  हैं  अथवा  मुख्य  रूप  से  जनजातीय  पाठकों  के  लिए  होते  हैं  अथवा  जो  जम्मू  तथा
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 कश्मीर  से  प्रकाशित  होते  ऐसे  मामले  में  न्यूनतम  परिचालन  मानदण्ड  500  सःशुल्क  प्रतियां  प्रति

 अंक

 और  विज्ञापन  दर  फार्मूला  सभी  प्रकाशनों  पर  उनके  प्रकाशन  क्षेत्र  का  ध्यान  किए

 बिना  समान  रूप  से  लागू  होता

 ठेका  श्रमिक  प्रणाली

 5723.  श्री  लाल  बाबू  राय  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  निगमित  कार्यालयों  में  परियोजना  का

 कार्य  अब  भी  ठेका  श्रमिक  प्रणाली  के  अंतर्गत  किया  जा  रहा  है  ;

 उन  राज्यों  का  ब्यौरा  कया  है  जिनमें  कार्य  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  किये  जा  रहे

 किन-किन  राज्यों  में  ठेका  श्रमिक  प्रणाली  अब  समाप्त  कर  दी  गयी  है  ;

 कया  सरकार  की  श्रमिकों  को  ठेका  प्रणाली  से  मुक्त  कराने  की  कोई  योजना  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इस  संबंध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्यानौै  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण  :  जी

 से  प्रश्न  नहीं

 भारत-अमेरिका  संबंधों  के  बारे  में  ज्ञापन

 5724.  डा०  खुशीराम  डडुंगरोमल  जेस्वाणी  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत-अमेरिका  संबंधों  के  बारे  में  भारत-अमेरिकी  गठजोड़  के  शिष्ट  मंडल

 द्वारा  व्हाइट  हाउस  को  दिये  गये  ज्ञापन  की  जानकारी

 यदि  तो  इस  ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 क्‍या  अमेरिका  के  प्रशासन  ने  ज्ञापन  का  उत्तर  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एल«  :  सरकार  को  अमेरिकन

 के  उस  प्रस्ताव  की  जानकारी  है  जो  हवाइट  हाउस  को  एक  संदेश  पेश  करने  से  सम्बन्धित

 से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  अन्ततोगत्वा  यह  सदिश  प्रस्तुत  नहीं  किया
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 झींगा  मछली  उत्पादन  में  बहुराष्ट्रीय  कंपमियों  का  सहयोग

 5725.  श्री  महेश  कनोड़िया  :
 ॥

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  दत्ताओ्रेय  खंडारू  :

 क्या  स्वाछय  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  झींगा  मछली  की  विश्व  में  बढ़ती  हुई  मांग  को  देखते  हुए  इसके  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  संबंधी  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कुछ  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  से सहयोग  लेने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 कया  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  प्रवेश  से  देश  के  झींगा  मछली  उत्पादकों

 पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  का  आकलन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  रारे

 पाती  क्री  मछलियों  के  फार्मों  क ेसमन्वित  विकास  पर  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित  एक  स्कोम  के  अंतर्गत

 37  तटवर्ती  जिलों  में  खारे  पानी  की  मछली  के  उत्पादन  के  लिए  किसानों  की  विकास  एजेंसियां  स्थापित

 करने  की  मंजूरी  दी  गई  इसके  अलावा  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ट्वारा  अक्वाकलचर

 के  माध्यम  से  श्रिम्प  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  एक  स्कीम  कार्यान्वित  की  जा  रही

 और  फिलहाल  भारत  में  प्रांन  फार्मिंग  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  शामिल

 नहीं  परंतु  कुछ  भारतोय  निजी  उद्यमियों  द्वारा  कुछ  बहुराष्ट्रीय  फर्मों  स ेतकनीकी  सहायता  प्राप्त  की

 गयी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  ध्वज  का  उल्टा  फहराया  जाना

 5726.  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 क्री  ब्रज  भूजण  शरण  सिंह  :

 श्री  घेतन  एस»  औहाम  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हाल  होौ  में  बेलिग्टम  में  आयोजित  एक

 दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रिकेट  मैच  के  दौरान  भारतीय  राष्ट्रीय  ध्वज  उल्टा  फहराया  गया
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 यदि  तो  क्‍या  इस  मामले  में  कोई  भारतीय  अधिकारी  दोषी  पाया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  सरकार  ने  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एल«  :  जी  हां

 जी

 30  1994  को  वेलिंगटन  में  एक  दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रिकेट  मैच  के  आयोजन  के

 दौरान  राष्ट्रीय  ध्वज  उल्टा  फहरा  दिया  गया  जब  भारतीय  हाई  कमीशन  के  तथा  भारतीय  क्रिकेट

 टीम  के  साथ  आए  कर्मचारियों  ने  इस  बात  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  तो  बेलिंगटन  क्रिकेट  संघ

 के  अधिकारियों  ने  इस  गलती  को  सुधारने  के  लिए  तुरंत  कार्रवाई

 यह  एक  वास्तविक  गलती  थी  जिसके  लिए  बेलिंगटन  क्रिकेट  संघ  ने  अपनी  जन  संबोधन  प्रणाली

 तथा  साथ  ही  इलेक्ट्रॉनिक  मीडिया  के  माध्यम  से  सार्वजनिक  रूप  से  तत्काल  क्षमा  याचना

 विशारबापत्तनम  में  बाक्साइट  के  भंडार

 5727.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  हरि  सिह  चायड़ा  :

 श्री  के  प्रधानी  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  पद्रेश  में  बाक्साइट  के  भंडारों  पर  आधारित  प्रसंस्करण  संयंत्रो  की  स्थापना  करने  के

 लिये  1993-94  में  कुल  कितने  आवेदन  प्र  प्राप्त  हुए  ;  .

 विशेष  रूप  से  उड़ीसा  के  कोटापुर  जिले  सहित  देश  में  बाक्साइट  के  भंडारों  का  राज्यवार

 ब्यौरा  क्या  है  और  उनका  मूल्य  कितना

 कया  देश  में  बाक्साइट  तेजी  से  खाली  होते  जा  रहे

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  उपचारी  कदम  उठाये  और

 क्‍या  नई  की  नीति  के  अन्तर्गत  निजी  क्षेत्र  को  बाक्साइट  के  भंडारों  का  पता

 लगाने  की  अनुर्मात  दी  गई  है  ?

 खान  के  राज्य  मंत्री  खलराम  सिंह  :

 से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 उड़ीसा  में  बोनाई  में  कमशक्ति  ट्रांसमीटर  की  स्थापना

 5728.  कुमारी  फ्रिडा  तोपनों  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिले  के  बोनाई  में  कम  शक्ति  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के
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 कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यह  ट्रांसमीटर  कब  से  कार्य  शुरू  कर  देगा  ?

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  और

 सुन्दरगढ़  जिले  के  बोनाई  में  एक  अल्प  शक्ति  ट्रासमीटर  स्थापित  किए  जाने  की  परिकल्पना  सक्षम

 अधिकारी  ट्वारा  स्कीम  अनुमोदित  किए  जाने  के  बाद  इस  प्रकृति  की  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  लगने

 वाला  सामान्य  समय  लगभग  2  वर्ष  विकासाधीन  जन  जातीय  क्षेत्र  होने  क ेकारण  इस  ट्रांसमीटर

 को  शीघ्र  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे

 इस्पात  के  तार  का  आयात

 5729.  श्रीमती  भावना  चखिखलिया  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  सभी  प्रकार  की  मिश्रित  इस्पात  तार  छड़ों  और  गैर  बल्क  तारछड़ों

 का  आयात  किसी  माध्यम  विशेष  से  करने  की  प्रणाली  समाप्त  करने  और  कार्बन  इस्पात  तारों  और  कतिपय

 प्रकार  की  मिश्रित  इस्पात  तारों  के  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  :

 से  वर्तमान  निर्यात-आयात  नीति  के  तार  छड़ों  सहित  सभी  इस्पात  मदों  को

 निर्बाध  रूप  से  आधात  करने  कौ  छूट  है  तथा  इस्पात  के  किसी  भी  मद  के  आयात  को  सारणीबद्ध  नहीं

 किया  गया  अभी  इस्पात  के  किसी  भी  मद  पर  आयात  संबंधी  पाबंदी  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 |

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 $730.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  को  चौड़ा  करने  क्ले  लिए  क्‍या  मानदंड  निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  राष्ट्रीय  राजमार्गों

 को  चौड़ा  करके  एक  लेन  से  दो  लेन  का  बनाने  के  लिए  मूल  मापदंड  यह  है  कि  जब  दैनिक  यातायात

 1,000  पी  सी  चू  कार  से  अधिक  हो  जाए  तथा  दो  लेन  से  चार  लेन  का  बनाने  के

 दैनिक  यातायात  15,000  पी  सी  यू  से  अधिक  होता

 ईंधन  के  संरक्षण  के  ल्नए  विज्ञापन

 8731,  आर«  चौधरी  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  इंधन  के  संरक्षण  के  लिए  विज्ञापनों  पर  कितना

 व्यय
 हु

 वर्ष  1994-95  में  इस  उद्देश्य  से कितनी  धनराशि  का  नियतन  किया  गया

 क्‍या  इन  विज्ञापनों  के  प्रभाव  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  आकलन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वी«  रंगय्या  :  विद्युत  मंत्रालय  की

 ओर  से  ऊर्जा  प्रबंध  केन्द्र  (६०  एम०  ऊर्जा  संरक्षण  हेतु  जागरूकता  अभियानों  का आयोजन  करता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उर्जा  संरक्षण  हेतु  आयोजित  किए  गये  जागरूकता  अभियानों  पर

 द्वारा  किया  गया  व्यय  निम्नलिखित

 1991-92  101.53  लाख  रुपये

 1992-93  105.71  लाख  रुपये

 1993-94  20.30  लाख  रुपये

 वर्ष  1994-95  के  लिए  जागरूकता  और  प्रचार-प्रसार  समेत  उर्जा  संरक्षण

 कार्यक्रमों  के  लिए  16  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया

 और  1992  में  भारतीय  बाजार  अनुसंधान  ब्यूरो  ने  ई०  एम०  सी०  द्वारा

 चार  प्रमुख  महानगरों  यथा  कलकत्ता  और  मद्रास  में  चलाए  जा  रहे  जागरूकता  अभियानों

 का  मूल्यांकन  किया  और  अभियान  को  काफी  प्रभावशाली  एवं  लाभदायक

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र

 5732.  श्री  ए«  बेंकटेश  नायक  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  ने  इस्पात  के  पापों  के  निर्यात  से  प्रतिवर्ष

 कितनी  धनराशि  अर्जित  और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  पाएइपों  के  निर्यात  में  वद्धि  करने  के लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये  हैं/उठाने  का  थिचार  किया  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  के  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  एस०  से  पाएइपों

 का  कोई  निर्यात  नहीं

 इस्पात  की  मदों  जिनमें  पाइप  भी  शामिल  का  निर्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 गुणता  आदि  जैसी  स्थितियों  पर  निर्भर  करता  अब  सरकार  ने  लोहे  और  इस्पात  की  सभी  मदों  का

 निर्बाध  रूप  से  निर्यात  करने  की  अनुमति  दे  दी  व्यापार  नीति  प्रावधानों  का  ठदारीकरण  जिसमें  निर्यात
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 के  लिए  कच्चे  माल  के  शुल्क  रहित  आयात  का  व्यापार  और  चालू  खाते  के  संबंध  में  रुपए

 की  परिषर्तनीयता  आदि  से  इन  मदों  के  निर्यात  में  सहायता  न ेअपनी  विपणन  नीति  जिसमें

 निर्यात  भी  शामिल  का  पुनराभिविन्यास  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए

 गुजरात  में  लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन

 5733.  श्री  छीतू  भाई  ग्रामीत  :  कया  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कक्पा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  कार्यरत  लंबी  दूरी  की  सार्वजनिक  टेलीफोनों  की  अद्यतन  संख्या  क्‍या

 1991-92  तथा  1992-93  के  दौरान  ऐसे  कितने  टेलीफोन  केन्द्र  खोले

 1993-94  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपलब्धि  हुयी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  1  1994  की  स्थिति  के

 कार्यरत  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोनों  की  संख्या  4179

 वर्ष  1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  खोले  गए  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक

 टेलीफोनों  की  स्थिति  इन  प्रकार  है  :-
 mn

 खर्ष  खोले  गए  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन

 1991-92
 न्‍

 456  या

 1992-93  749

 1993-94  2060
 राणा  भघणण्णघणााणणाणाणणाण  ऋण  छणणणणणएएए्णणाणो |

 वर्ष  1993-94  के  लिएਂ  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोनों  क ेलिए  अलग-से  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  गया  परत  1993-94  के  दौरान  4500  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  प्रदान

 करने  का  लक्ष्य

 1993-94  के  3370  ग्राम  पंचायतों  को  टेलीफोन  सुविधा  प्रदातर  की  गई  जिसमें

 से  लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोनों  2060  कनेक्शन

 विज्ञापग  की  बकाया  राशि

 5734.  श्री  शोभनाद्रीश्खर  राज  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीम  ओवेसी  :

 श्री  एस«  जबी०  सिदनाल  :

 श्री  जोल्ला  खुल्ली  रामयूथा  :

 श्री  तारा  सिंह  :

 श्रीमती  बसुंधरा  राजे  :
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 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वाणिज्यिक  विज्ञापन  के  लिए  दूरदर्शन  का  करोड़ों  रुपया  विज्ञापन  सरकारी

 क्षेत्र  के  एककों  और  सरकारी  विभागों  पर  बकाया

 यदि  तो  31  1994  की  स्थिति  के  अनुसार  तत्संबंधी  रयौरा  क्या  और

 उन  बकाया  ऋणों  को  बसल  करते  के  लिए  क्‍या  ठोस  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  और

 31.3.94  के  1992-93  93  तक  की  अवधि  के  लिए  12.81  करोड़  की  धनराशि

 बकाया

 दूरदर्शन  बकाया  राशि  के  समय  पर  भुगतान  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बैंक  गारण्टी

 को  भुनाने/पथप्रष्ट  एजेंसियों  के  मध्यस्थता  और  कानूनी  कार्रवाई  सहित  सभी  संविदात्मक

 प्रावधानों  का  सहारा  ले  रहा

 गुजरात  में  आकाशवाणीदूरदर्शन  का  प्रसारण  क्षेत्र

 5735.  श्री  सोमजीभाई  डामोर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 गुजरात  में  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  से  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  होते  हैं  ;

 कया  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  को  भी  यह  सुविधा  प्रदान

 करने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  गई  और

 राज्य  की  प्रतिशत  आबादी  को  इसका  लाभ  प्रदान  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  योजनाओ

 का  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूधना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  पी०  सिंह  :  सम्पूर्ण

 गुजरात  राज्य  आकाशवाणी  ट्रांसमीशन  ट्वारा  कवर  किया  जाता  दूरदर्शन  ट्रांसमिशन  राज्य  की  77%

 जनसंख्या  को  उपलब्ध

 और  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  जनजातीय  और  दूरदराज  क्षेत्रो

 सहित  गुजरात  राज्य  में  4  उच्च  शक्ति  ।6  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  और  2  अति  अल्प  शक्ति

 ट्रॉंसमीटर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  जैसा  कि  सलग्न  विवरण  में  दिया  गया  कवरेज

 का  और  अधिक  विस्तार  साधनों  की  उपलब्धता  और  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर

 यर्धांप  गुजरात  आकाशवाणी  ट्वारा  पूर्ण  रूप  से  कबर  होता  गुजरात  राज्य  में  रेडियो

 कवरेज  को  और  अधिक  सुदृढ़  करते  के  लिए  बदोदरा  में  एक  स्थानीय  रेडियो  जूतागढ़  में-एक

 रिले  केंद्र  और  अहमदाबाद  में  एक  29<5  एम  ट्रांसमीटर  स्थापित  किए  जा  रहे
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 स॑«  स्कीम  स्थान

 1.  उच्च  शक्ति  ट्रॉसमीटर्स

 अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर्स  खम्बात N

 धारगधरा

 महुवा

 नकतरना

 रापर

 मागरोल

 ईंदर

 पालीताना

 दीसा

 राजुला

 सजली

 खम्बालिया

 अमोद

 झगड़िया

 मांगगेल

 अति  अल्प  शक्ति  ट्रासमीटर्स  जतरंग

 देखगढ़

 प््ज
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 पंजाबी  में  समाआर

 5736.  श्रीमती  कुष्णेन्द्र  कर  :

 श्री  बुज  भूषण  शरण  सिंह  :

 श्री  सत्यदेज  सिंह  :

 प्रेम  धुमत  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दूरदर्शन  पर  पंजाबी  में  समाचार  बुलेटिन  प्रसारित  करने  का  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  कब  से  शुरू  किया  जाएगा  और  इसकी  अवधि  क्‍या  होगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  दूरदर्शन

 जालंधर  पंजाबी  में  समाचार  बुलेटिन  पहले  से  ही  टेलीकास्ट  कर  रहा

 प्रश्न  नहीं

 फरत्न  और  सढ्जियों  का  परीक्षण

 5737.  श्री  गुमान  मल  सोडढ़ा  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में  प्रयोग  किए  जाने

 बाले  फलों  और  सब्जियों  के  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  की  तुलना  में  बहुत  अधिक

 इस  संबंध  में  वास्तजिक  स्थिति  क्‍या  और

 फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  में  हमारे  देश  का  कौन  सा  स्थान  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :  और

 देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  लिए  कच्चे  माल  के  रूप  में  कुछ  फलों  और  सब्जियों  की  कीमतें

 तुलनात्मक  रूप  से  अनुकूल  हैं  किन्तु  कुछ  दूसरे  फलों  और  सब्जियों  की  कीमतें  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार
 की  तुलना  में  अधिक

 भारत  विश्व  में  फलों  और  सढ्जियों  का  दूसरा  सबसे-बड़ा  उत्पादक  देश

 अन्तर्राष्ट्रीय  भारतीय  फिल्म  महोत्सव

 5738.  डा«  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  महोत्सव  के  लिए  फिल्‍मों  क ेचयन  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाए  जाते
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 कलकत्ता  में  आयोजित  25  वां  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  महोत्सव  में  किन-किन  भारतीय  फिल्मों

 का  चयन  किया  गया  तथा  दिखाया  और

 महोत्सव  की  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या  थी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  भारत  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  के  लिए  फिल्मों  का  चयन  करने  हेतु  मानदण्ड  संलग्न  विवरण  1  में  दिए

 गए

 10-20  1994  तक  कलकत्ता  में  हुए  भारत  के  25  बे  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह

 में  प्रदर्शन  हेतु  चयन  की  गई  भारतीय  फिल्मों  के  ब्यौरे  विवरण  ]|  में  दिए  गए

 भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  94  की  मुख्य  विशेषताएं  विवरण  1]  में  दी  गई

 विवरण  1

 ()  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  क ेलिए  फिल्‍मों  का  घयन  करने  हेतु

 विदेशी  फिल्में  :

 भारत  के  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  हेतु  विदेशी  फिल्‍मों  का  काफी  पहले  से  स्थापित

 मार्गनिर्देशों  के अनुसार  किया  जाता  जिनमें  से अधिकतर  विश्व  के  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  से

 मेल  खाते  मौटे  तौर  पर  ये  निम्न  प्रकार  से  हैं  :

 1.  फिल्‍मों  का  चयन  समारोह  के  समग्र  उच्देश्य  को  दृष्टि  में  रखकर  किया  जाता  है  जैसा  कि

 प्रत्येक  वर्ष  इसके  विनियमों  में  उल्लेख  होता  जो  इस  प्रकार  है  :

 का  उद्देश्य  विश्व  की  चलचित्रिकियों  के लिए  उनकी  फिल्म  कला  की  विशिष्टता

 को  प्रदर्शित  करने  हेतु  एक  समान  मंच  उपलब्ध  विभिन्‍न  राष्ट्रों  को सामाजिक  और  सांस्कृतिक

 प्रकृतियों  के  संदर्भ  में  उनकी  फिल्म  संस्कृतियों  को  समझने  और  उनका  मूल्थांकत  करने  में  योगदान

 और  विश्व  के  विभिन्‍न  लोगों  के  बीच  मित्रता  और  सहयोग  को  बढ़ावा  देना

 2.  सिनेमाਂ  के  प्रमुख  सरकारी  खंड  में  उच्च  गुणवत्ता  बाली  फीचर  फिल्मों  जिन्होंने

 अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  में  भाग  लिया  हो  अथवा  पुरस्कार  प्राप्त  क्रिया  हो  वे  उत्कृष्ट  स्तर

 की  को  ही  प्रदर्शन  हेतु  स्वीकार  किया  जा  सकता  आमतौर  पर  वे  फिल्में  जो  समारोह  के  समय

 दो  वर्षों  स ेअधिक  पुरानी  न  स्थीकार  कर  ली  जाती  हालांकि  इस  मानदण्ड  कुछ  विशिष्ट

 मामलों  में  छूट  दी  जा  सकती  यह  भी  आम  बात  है  कि  केवल  उन्हीं  फिल्‍मों  को  शामिल  किया

 जाए  जो  समारोह  से  पूर्व  भारत  में  वाणिज्यिक  तौर  पर  प्रदर्शित  न  हुई  हों  अथवा  जिनको  थियेटर  में

 सार्वजनिक  तौर  पर  न  दिखाया  गया  हो

 3.  ऐसी  सभी  विदेशी  फिल्में  जो  अंग्रेजों  के  अलावा  किसी  अन्य  भाषा  की  के  लिए  अंग्रेजी

 में  उप-शीर्षक  होना  आवश्यक
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 4.  समारोह  में  शामिल  फिल्मों  पर  कोई  सेंसरशिप  लागू  नहीं

 5.  इसके  अतिरिक्त  श्रद्धांजलि  आदि  के  लिए  फिल्मों  के  विशेष  पैकेज

 का  सलाहकार  समिति/आयोजन  समिति  के  यदि  कोई  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया

 जाता  तीसरी  दुनिया  के  देशों  के  सिनेमा  को  प्रकाश  में  लाने  की  प्रथा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक

 समारोह  के  फोकस  खंड  में  अफ्रीका  अथवा  लेटिन  अमेरिका  से  किसी  देश  के  सिनेमा  पर

 ध्यान  केंद्रित  किए  जाने  का  ख्याल  रखा  जाता  समय-समय  पर  गुणवत्ता  वाली  फिल्मों  के

 शीर्षक-आधारित  अथवा  वार्षिकोत्सव  संबंधी  पैकेजों  के साथ  विभिन्‍न  देशों  से  विश्व  के  प्रमुख  फिल्म

 निर्माताओं  पर  प्रकाश  डालने  वाले  सिंहावलोकन  अथवा  श्रद्धांजलियों  की  व्यवस्था  की  जाती

 भारतीय  फिल्में

 भारतीय  पेनोरमा  फिल्‍मों  का  चयन  :

 भारत  सरकार  द्वारा  नामित  प्रतिष्ठित  फिल्म  विभूतियों  और  कलाकारों  की  ज्यूरी  द्वारा  भारतीय

 पेनोरमा  फिल्मों  का  चयन  किया  जाता  शिक्षाप्रद  तथा  सौन्दर्यपरक  फिल्मों  यचन

 किया  जाता  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  प्रमाणित  और  पूर्व  बर्ष  सितम्बर  तथा  जिस  वर्ष

 में  भारतीय  पेनोरमा  फिल्‍मों  का यचन  किया  जा  रहा  उस  वर्ष  के  31  अगस्त  के  बीच  निर्मित  अधिकतम

 21  गैर-फीचर  फिल्में  और  आमतौर  पर  अंग्रेजी  उप-शीर्षक  वाली  21  फीचर  फिल्में  प्रदर्शन  की  पात्र

 भारतीय  पेनोरमा  विनियमों  के  उपबंधों  के  अनुसार  भी  किसी  एक  वर्ष  में  चयनित  फिल्मों  की  संख्या

 किसी  भी  वर्ग  में  निर्धारित  अधिकतम  स्वीकृत  सीमा  से  कम  रहने  फिल्म  समारोह  निदेशालय

 ऐसी  फिल्मों  हेतु  अखिल  भारतीय  पैनल  पैनल  जिसने  फिल्मों  का  मूल  रूप  से  चयन  किया

 को  विचारार्थ  सिफारिश  कर  सकते  जो उसके/उसकी  निर्णयानुसार  विशिष्ट  योग्यता  वाली  बेशक

 यह  निर्धारित  तिथि  के  बाद  4  महीनों  के  भीतर  प्रमाणित  की  गई

 2.  भारतीय  मुख्य  धारा  सिनेमा  खंड  हेतु  फिल्‍मों  का

 इस  खंड  में  फीचर  फिल्मों  की  सिफारिश  भारतीय  फिल्म  फैडरेशन  द्वारा  की  जाती

 3.  भारतीय  सिंहावलोकन  खंड  हेतु  फिल्‍मों  का  अयन  :

 विवरण  वा

 भारतीय  फिल्‍मों  का  विवरण

 निम्नलिखित  खण्डों  में  भारतीय  फिल्मों  का  प्रदर्शन  किया  गया  :

 भारतीय  पैनोरमा

 1.  आबर्तन/डॉ-  भबेन्द्रनाथ  सैकिया/असमिया

 2.  अन्तरीन/मृणाल  सेन/बंगला
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 भगवद  गीता/जी.  अयूयर/संस्कृत

 4.  चिन्नारी  मुथा/टी.  नागभरन/कन्लड़

 ्ु नै  *

 6.

 बी
 ।

 11.

 देश्वधिते  विक्रुधिकाल/लेनिन  राजेन्द्रन/मलयालम

 गोबरी/शिप्रसाद/मलयालम

 .  इलायुम  मुल्लुम/के.  ससी/मलयालम

 .  कभी  हां  कभी  ना/कुन्दन  शाह/हिन्दी

 .  लावण्य  प्रीति/ए.  बीर/उड़ीया

 0.  मगरिब/पी.  कुन्हिमोहम्मद/मलयालम

 1.  पतंग/गौतम  घोष/हिन्दी

 सम्बल  वंगमा/के.  इबोहल  शर्मा/मणिपुरी

 3.  शिल्पी/नब्युन्दु  चटर्जी/बंगला

 सूरज  का  सातवां  घोड़ा/श्याम  बेनेगल/हिन्दी

 5.  सुन्या  थेके  सुरुअअशोक  विश्वनाथन/बंगला

 16.  उत्तोरण/सन्दीप  रे/बंगला

 7.  विधेयन/अदूर  गोपालकृष्णन/मलयालम

 .  वो  छोकरी/शुभंकर  घोष/हिन्दी

 गैर-फीचर  फिल्में

 1.  ए  हाउस  एंड  ए  होम/संजय  काक/अंग्रेजी

 .  अनुभव/सुरेश  कुमार/भाषाविहीन

 ,  अनुकम्पन/बालका  घोष/हिन्दी

 .  बाजार  सीताराम/नीना  गुप्ता/अंग्रेजी

 ,  कलर्स  ऑफ  एब्सेंस/अरुण  खोपकर

 .  फियरलेस  :  दि  हंटरवाली  स्टोरी/रियादी  बिन्सी  याडिया/अंग्रेजी

 फ्रीडम/शैला  परालकर/भाषाविहीन

 हैदराबाद:ए  प्लेस  इन  दि  हार्ट/जफर  हई/अंग्रेजी

 ,  इन  सर्च  ऑफ  इंडियन  धियेटर/अभिजीत  चट्टोपाध्याय/अंग्रेजी

 लाई  हराओबा/अरिबम  श्याम  शर्मा/अंग्रेजी

 मोक्ष/पंकज  बुटालिया/बंगला
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 12.

 19.

 प्यार

 ऑन  दि  वाइलट  ट्रेल/रांजीब  मेहरोत्रा/अंग्रेजी

 .  ऑर्डनरी  लव/आनन्द  सुत्रमणियन/हिन्दी

 .  राष्ट्रीय  दरियाई  उदयन/नीरव  पारेख/गुजराती

 सण्डे/पंकज  आडयाणी/हिन्दी

 6.  दि  सेकण्ड  पेज/संजीषन  लाल/हिन्दी

 17.  दि  स्प्लेण्डर  ऑफ  गढ़वाल  एण्ड  रूप  कुण्ड/विक्टर  बनर्जी/अंग्रेजी

 .  ट्रेडडी  ऑफ  एन  इंडियन  फॉर्मर/मुरली  नायर/केवल  संगीत

 बांगला-ए  गारो  फेस्टीवल/बप्पा  रे/अंग्रेजी  योगदाता

 भारतीय  सिंहावलोकन

 ॥  4  2.

 2.

 कर

 9

 9

 मे

 9

 ७

 ४

 9»

 ४?

 स्वर्गीय  विजय  भद्ट  की  फिल्में  :

 बैजू  बावरा

 राम  राज्य

 .  गूंज  उठी  शहनाई

 .  हरियाली  और  रास्ता

 स्वर्गीय  उत्पल  दत्त  की  फिल्में  :

 भुवन  शोम

 आगन्तुक

 झोर

 पदमा  नादि  माझी

 दत्ता

 मुख्यधारा  सिनेमा

 बाल्टर  बेट्रिवेल

 किली

 अल्लारी  प्रियादु

 आकाश  थूथु

 रंजीता

 .  तोमार  राकते  आमार  सोहाग

 2  मई  1994



 वैशब  96cm  उत्तर

 8.  स्वेत  पाथारेर  थाला

 9.  हम  हैं  राही  प्यार  के

 10.  राजू  बन  गया  जेण्टलमैन

 12.  जपटलेला

 विवरण  वा

 कलकत्ता  में  हुए  भारत  के  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  कुल  157  फीचर  फिल्में  और

 23  लघु  अथवा  गैर-फीचर  फिल्में  प्रदर्शित  की  गई  118  फीचर  फिल्में  और  4  लघु  विदेशी

 फिल्में  जबकि  भारतीय  सिनेमा  से  39  फीचर  फिल्में  और  19  लघु/गैर-फीचर  फिल्में  समारोह

 में  40  देशों  ने भाग  चार  देशों  अर्थात्‌  एस्टोनिया  और  लिथुआनिया
 ने

 समारोह

 में  पहली  बार  भाग

 समारोह  में  प्रदर्शित  अधिकतर  विदेशी  फिल्मों  में  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  भी  भाग

 लिया  हुआ  था  ज़ो  कि  एक  ऐसा  तथ्य  है  जो  उनकी  उत्कृष्टता  के  स्तर  को  दर्शाता  इसके

 महान  विदेशी  फिल्म  प्रतिभाओं  जैसे  इटली  के  फिल्म  निर्माता  माइकलेएंगलों  आस्कर  पुरस्कार

 प्राप्त  डच  निदेशक  फ्रांच  रेड  मेकर्स  और  उनकी  पत्नी  स्वीडिश  निदेशक  इंगमर  अभिनेत्री

 ग्रेट  गारवों  और  महान  इटेलियन  फिल्म  निर्माता  फेडरिको  फैलिनी  और  भारत  से  दो  प्रसिद्ध  फिल्म

 अर्थात्‌  उत्पल  दत्त  और  विजय  भट्ट  जिनका  हाल  ही  में  देहान्त  हुआ  के  सिंहावलोकन

 *  तथा  श्रद्धांजलियों  को  भी  शामिल  किया  गया

 हाल  के  श्रेष्ठ  भारतीय  सिनेमा  को  भारतीय  पैनोरमा  खंड  में  दिख्याया  गया  तथा  कुछ  अत्यधिक

 लोकप्रिय  भारतीय  फिल्मों  को  भारतीय  सिनेमा  के  मुख्यधारा  खंड  में  दिखाया  समारोह  के

 कुल  मिलाकर  10  थियेटरों  में  408  फिल्म  प्रदर्शन  समारोह  में  2800  प्रेस  तथा  फिल्म  प्रतिनिधियों

 ने  भाग  उनमें  से  84  विदेशी  प्रतिनिधि  एंटोनियोनी  और  फ्रांस  तथा  लिली  रेड  मेकर्स  के

 समारोह  में  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  फिल्म  विभूतियों  ने  व्यक्तिगत  रूप  से  भाग

 दिल्‍ली  से  फिरोजाबाद  के  लिए  पलल्‍्स  रेट

 5739.  श्री  प्रभु  दयात  कठेरिया  :  क्‍या  संचार  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  से  फिरोजाबाद  के  लिए  की  रेटਂ  8/16/32

 है  जबकि  फिरोजाबाद  से  दिललो  की  पल्स  रेट  4/8/16

 यदि  तो  इसके  अंतर  के  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  दोनों  स्थानों  के  बीच  समान  रेटਂ  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए

 जाने  का  विचार  है  ?
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी

 और  अभी  दो  स्थानों  के  बीच  पल्‍्स  दर  का  निर्धारण  एक्स  वाई  समनन्‍्यय  के  जरिए

 गणना  करके  दो  स्थानों  के  बीच  अरीय  दूरी  के  आधार  पर  किया  जाता

 1992  में  जब से  ग्रामों  में  एस  टी  डी  सेवाओं  का  विस्तार  की  अवधारणा

 सृजन  किया  गया  जिसमें  दूरी  की  गणना  एल  डी  सो  सी  के  एक  मुख्यालय  से  दुसरे  मुख्यालय

 के  आधार  पर  की

 पहले  फिरोजाबाद  में  दिल्‍ली-फिरोजाबाद  के  बीच  की  दूरी  के  आधार  पर  प्रभार  लिए  जाते

 संशोधित  स्कीम  में  आगरा  एस  एस  ए  के  लिए  आगरा  नोडल  प्वाइंट  यन  गया  तथा  दिल्ली  से  लिए

 जाने  वाले  प्रभार  आगरा-दिल्‍ली  के  बीच  के  आधार  पर  लिए  जाते

 दो  स्थानों  पर  पलल्‍स  दर  लागू  करने  में  समय  का  अंतर  रहा  जिसके  परिणामस्वरूप  शिकायत

 अब  इस  अनियमितता  को  दूर  कर  दिया  गया

 ऊर्जा  संरक्षण  योजना

 5740.  प्रो«  साविज्ञी  लक्ष्मणन  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  मंत्रालयों  और  विभागों  में  ऊर्जा  संरक्षण  हेतु  कोई  मानक  अपनाए

 क्या  ऊर्जा  संरक्षण  योजना  कार्यान्वयन  में  कोई  प्रगति  हुई  और
 |

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  संरक्षित  की  गई  ऊर्जा  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  रंगय्या  :  और  जबकि

 कोई  विशेष  मानक  निर्धारित  नहीं  किए  गये  विभिन्‍न  विभाग/मंत्रालय  ऊर्जा  संरक्षण  करने  की

 आवश्यकता  के  संबंध  में  सचेत  अर्थ  व्यवस्था  के  ऊर्जा  गहनता  क्षेत्रों  में  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों

 के  साथ  बैठकों  में  ऊर्जा  संरक्षण  से  संबंधित  मामलों  पर  विचार  विमर्श  किया  जाता  है  और  महत्वपूर्ण

 बचतें  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अर्थोपाय  किये  जाते  इस  चरण  में  प्रत्याशित  ऊर्जा  बचतों

 का  एक  समग्र  मूल्यांकन  करना  अधिक  जल्दबाजी

 इस्थात  का  निर्यात

 5741.  श्री  एम०  वी०  वी  मूर्ति  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  बी०  सिदनाल  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991-92,  1992-93  और  1993-94  के  दौरान  कितमा  इस्पात  आयात  और  निर्यात  किया

 गया  तथा  1993-94  के  दौरान  कितना  आयात  और  निर्यात  होने  का  अनुमान
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 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  करने  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  को  कोई

 सिफारिश  की  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  वर्ष

 तथा  के  दौरान  आयात  और  निर्यात  किए  गए  इस्पात  की  मात्रा  निम्नलिखित  प्रकार  थी  :-

 लाख

 निर्यात

 1993-94  0.98  0.39

 rrr) 7  अब इस्पात को निबधि रूप से आयात करने की छूट है। इस्पात का आयात, मात्रा और
 गुणवत्ता

 0.89

 प्रकार से, स्वदेशी उपलब्धता को पूरा करने के  0.98  आवश्यकता

 मुख्य उत्पादकों और गौण  उत्पादकों, दोनों द्वारा  ही इस्पात  का

 अब  इस्पात  को  निबधि  रूप  से  आयात  करने  की  छूट  इस्पात  का  मात्रा  और  गुणवत्ता

 दोनों  प्रकार  स्वदेशी  उपलब्धता  को  पूरा  करने  के  लिए  आयातकर्त्ताओं  की  विशेष  आवश्यकता  पर

 निर्भर  करता  मुख्य  उत्पादकों  और  गौण  दोनों  द्वारा  ही  इस्पात  का  निर्यात  किया  जाता

 मुख्य  उत्पादकों  ने  वर्ष  चाप west  के  दौरान  इस्पात  के  अपने  निर्यात  का  अंतरिम  प्रक्षेपण  प्रतिवेदन

 लाख  टन  आंका

 और  लोहा  तथा  इस्पात  उत्पादों  पर  उत्पाद  शुल्क  बढ़ाने  के  विरुद्ध  इस्पात  उद्योग

 के  विभिनन  क्षेत्रों  जैसे  विद्युत  चाप  भट्टी  प्रेरण  भट्टी  पु्र्वेलन  उद्योगों  आदि  से  प्रतिवेदन

 प्राप्त  हुए  इन  प्रतिवेदनों  पर  विचार  कर  रही

 बिहार  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 5742.  श्री  प्रेम  घन्द  राय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  के  दौरान  बिहार  में  एसटीडी  सुविधायुक्त  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  स्थापित

 करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन्हें  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किया  रपया

 था  और  इस  संबंध  में  अभी  तक  क्‍या  उपलब्धि  रही  और

 राज्य  में  निकट  भविष्य  में  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  और  जी  एसटीडी  सुविधा

 युक्त  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  निश्चित  लक्ष्य  नहीं  किए  गए

 किसी एक्सचेंज में एसटीडी सुविधा तभी सुलभ होती है जब एक्सचेंज को एसटीडी नेटवर्क से जोड़ने



 के  लिए  उपयुक्त  संचारण  प्रणाली  संस्थापित  की  गई  के  दौरान  90  ऐसे  एक्सचेंज

 स्थापित  किए  गए  थे  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  बिहार  में  अभी  तक  ऐसे  कुल  308

 एक्सचेंज  स्थापित  किए  गए  हैं

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता

 विवरण

 के  दौरान  एसटीडी  सुविधा  युक्त  स्थापित  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंजों  का  नाम  कुल

 एक्सचेंज स्थान  का  को देखते  स्थान का  स्थान  का  ताम

 बराजमादा  25  पिरो  we  करनौल

 2...  2  कोयलबाड  50...  कुरहानी

 3...  घाटसिला  27...  बिरौल  महतनार

 4...  जादूगोरा  28...  52...  रिगा

 5...  झिंकपानी  29...  बेनीपुर  53...  सोनबर्सा

 6...  मघटाबुरू  30...  दलसिंहसराय  54...  तुर्की

 हि  नोओमुण्डी  जयनगर  55  वैशाली

 8  सरायकेला  32  कापन  56  बिहारीगंज

 9  नौगचिया  33  लकमिनिया
 5  पिपरा

 3...  कहलागांव  34...  महेशखुट  58...  राधोपुर

 4  अरवाल  35...  मंझौल  59.  *  त्रिवेणीगंज

 5...  भरथौली  36...  ताजपुर  60...  उड़किशनगंज

 6  चरकी  37.  बाघमारा  54  बंजारी

 7  पौदनगर  38...  बलियापुर  62  विक्रमगंज

 8  देव
 39...  बालीडिह  63  बड़चिकिया

 9  दोभी  40...  चचन्द्रपुरा  64  बाघा

 10.  गोह  34...  गोमिया  65  नरकटियागंज

 11...  काको  42...  गोविंदपुर  66...  विक्रम

 12.  राझौली  43.  कन्द्रा  67  हिल्सा

 20...  शेरघाटी  44...  कटरास  68  कंकेरबाग

 14.  टेकरी  45...  लोयाबद  69  मसौरही

 22...  बहादुरगंज  46...  बोचाहा  70...  पाटलीपुत्र

 23  बरसोई  47  देवरला  पतालनगर

 24  सनौली  48  देसरी  72...  पटना  सिटी
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 न्नमतणा

 स्थानका  नाम  क्र  स्थान  का  नाम  स्थान  का  नाम
 बल  जननी  तलब  ५  ५०  अननन>भर02रतग-नगओ  धन  ननिननभगनगनफरनग2ल्‍:गननननममन

 73...  राजेन्द्रगगर  79...  शेखपुरा
 ४  ४  ४5.  तमर

 74...  सिमरा  80.  खडगपुर  86...  सिमडेगा

 75.  बखतियारपुर  81.  राजमहल  87.  इशरीबाजार

 76...  पुनपुन  82.  जापला  ४8...  कंजू

 77.  जमालपुर  83...  लाटेहर  89...  मधूबन  ५

 78.  लखीसराय  84.  इटकी  *
 90.  रहधनवाड़

 विद्युत  क्रय  समझौता

 5743.  श्री  बेंकटेश्वर  राव  :

 श्री  ौल्ला  बुल्ली  रामयया  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  बिजली  बोर्ड  केन्द्रीय  सरकार  से  विद्युत  क्षेत्र  मे ंनिजी  भागीदारी  सरल  बनाने

 और  शीघ्र  सम्पादित  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  अपनाये  जाने  वाले  विद्युत  क्रय  समझौते

 हेतु  दिशा  निर्देश  निर्धारित  करने  का  आग्रह  करते  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  कारण  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  बिजली  बोडों  द्वारा  अपनाये  जाने  वाले  विद्युत  क्रय  समझौते

 के  दिशा  निर्देशों/आदर्श  मानदण्डों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दिशा  निर्देशों  की कब  तक  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  रंगय्या  :  से  राज्य  बिजली

 बोर्डों  द्वारा  उत्पादन  कंपनियों  से  विद्युत  के  क्रय  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  निर्धारण  के  बास्ते

 भारत  सरकार  ने  19.1.1994  यथा  संशोधित  दिनांक  31.3.1992  को  टैरिफ  अधिसूचना  जारी  को

 किसी  उत्पादन  कंपनी  द्वारा  राज्य  बिजली  बोर्ड  विद्युत  के  वहत  मात्रा  में  क्रय  से  संबंधित  विद्युत

 क्रय  करार  एक  ऐसा  मामलु  है  जिसको  अंतिमरूप  कंपनी  और  राज्य  बिजली  ब्रोर्ड  द्वारा  दिया  जाता

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  पार्सलों  की  चोरी

 5744.  श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :  क्या  संचार  मंत्री  20  1993  के  अतारांकिंत  प्रश्न  संख्या
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 लिखितवत्ता  2  नई

 2600  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  जानकारी  एकत्रित  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  अतारांकित  प्रश्न  सं०  2600,

 दिनांक  20  के  विषय  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  है  तथा  आश्वासन  3.3.94  को

 पूरा  कर  दिया  गया

 प्रश्न  नहीं

 महाराष्ट्र  में  खनिजों  की  सरत्रोज

 5745.  श्री  दत्ता  मेघे  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  भूगर्भ  सर्वेक्षण  ने  महाराष्ट्र  मे ंखनिजों  एवं  धातुओं  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  किन-किन  स्थानों  पर  सर्वेक्षण  किया  गया  तथा  खनिजों  और  धातुओं  का

 अनुमानतः  कितना  भंडार  पाया  और

 इन  भंडारों  के  दोहन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  और  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  पिछले  तीन  बर्षों  महाराष्ट्र  मे ंनागपुर  के  कुछ  भागों  व  भंडार  व  थाणे  जिलों

 में  मैंगनीज  व  प्लेटीनम  ग्रुप  के  एलीमेंटस  के  अन्वेषण  के  संबंध  में  सर्वेक्षण

 किया  प्राथमिक  जांच  के  दौरान  2.3  से  8.4  ग्राम/टन  औसत  स्वर्ण  स्तर  के  लगभग  अस्थायी  लाख

 टन  स्वर्ण  अयस्क  के  एक  स्रोत  व  क्षमता  वाले  लाख  टन  ताम्र  अयस्क  के  अस्थायी  स्रोत

 का  पता  चला

 भंडारों  का  विदोहन  तकनीकी-आर्थिक  व्यवहार्यता  पर  निर्भर  करता

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  रुग्ण  एकक

 5746.  श्री  राजेश  कुमार  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  अपने  लम्बे  समय  से  रुग्ण  पड़े  एककों  को

 बेचने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  अन्तर्गत  लाभ  में  चल  रहे  एककों  का  ब्यौरा  क्‍या

 है ? इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री सन्‍्तोष मोहन :
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 प्रश्न  नहीं

 की  स्थिति  के  सेल  की  अधीनस्थ  लाभ  कमाने  वाली  इकाइयां  इस  प्रकार

 हैं  :-
 अिपिनाययययणययनणतणा  5  ८ਂ  तन

 क़  इकाई  का  नाम  की  स्थिति  के  अनुसार

 संचयी  लाभ  रुपए

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र
 गम

 चौड़ा  करने

 2.  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र

 3,  बोकारो  इस्पात  संयंत्र
 4

 केमजाजभज-जईडडईर  कक

 उत्तर  प्रदेश  में  सड़कें  चौड़ी  करना

 5747.  डा०  साक्षी  जी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  चौड़ा  करने  का  कार्य  गत  दो

 वर्षों  से  चल  रहा  और

 अब  तक  कितना  कार्य  पूरा  हुआ  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  उत्तर  प्रदेश

 में  का  हरियाणा  सीमा  से  मथुरा  तक  का

 तक  लगभग  कार्य  पूरा  हुआ

 मध्य  एशिया  के  गणराज्यों  के  साथ  संबंध

 5748.  श्री  रमेश  खेन्नितला  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  सरकार  का  विचार  मध्य  एशिया  के  गणराज  साथ  अपने  द्विपक्षीय  संबंधों  को

 और  अधिक  सद॒ढ़  बनाने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  देशवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इन  देशों  के  साथ  व्यापार  समझौते  सहित  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  देशवार  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या  हैं  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी

 सरकार  मध्य  एशियाई  गणराज्यों  के  नेताओं  के  साथ  द्विपक्षीय  यात्राओं  के  आदान-प्रदान

 के  जरिए  तथा  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  मुलाकातों  के  जरिए  वार्ता  को  जारी  रखने  का  विचार  रखती

 अशमाबात  में  हाल  ही  में  भारतीय  मिशन  खोलने  के  पश्चात  सरकार  की  योजना
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 शेष  दो  मध्य  एशियाई  गजधानियों  अर्थात  दशान्बे  और  विशकेक  में  हमारे

 आवासी  मिशन  खोलने  की  उजबेकिस्तात  और  कजाखस्तान  के  साथ  संयुक्त  आयोगो  के  दूसरे  सत्रों

 के  आयोजन  का  भी  प्रस्ताव  भारत-किर्मिज  संयुक्त  आयोग  का  प्रथम  सत्र  शीघ्र  ही  नई  दिल्ली  में

 होने  की  उम्मीद  अशमाबात  और  दुशान्वे  में  हमारे  मिशन  खुलने

 के  साथ  ही  हमें  यह  उम्मीद  है  कि  इन  देशों  के  साथ  संयुक्त  आयोग  गठित  हो

 जी  ु

 (i)  उजबकिस्तान  :  भारत  और  उजबेकिस्तान  के  बीच  सम्पन्न  करारों/प्रोतोकोलों  समझौता

 ज्ञापनों  में  निम्नलिखित  क्षत्रों  में सहयोग  को  बात  की  गई  है  :  वैज्ञानिक  और

 राजनयिक  और  कोंसली  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी

 खेल-कद  पर  अन्तर  सरकारी  आयोग  की  भारत  द्वारा  10  मिलियन  अमरीकी  डालर

 के  ऋण  की  दोना  देशों  के  विदेश  मंत्रालयों  क ेबीच  विज्ञान  और  डाक

 तथा  उससे  संबंधित  प्रचार  वायु  दोहरे  कराधान  का  दूर

 भारत-उजबेक  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  तथा  अन्तर-राज्य  संबंधों  के

 (9)  कजाखिस्तान  :  भारत  और  कजाखिस्तान  के  बीच  सम्पन्न  करारों/प्रोतोकोलों/समझौता

 ज्ञापनों  में  निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  को  बात  कही  गई  है  :  अन्तर-सरकारी  संबंधों  के  बुनियादो

 सिद्धान्तों  और  दिशाओं  से  सम्बद्ध  आर्थिक  विज्ञान  और  संस्कृति

 एवं  प्रचार  खेलकूद  आर्थिक  और  वैज्ञानिक  एवं  प्रौद्योगिक  सहयोग  रे

 सम्बद्ध  अन्तर-सरकारी  भारत  द्वारा  ।0  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऋण  की  विज्ञान

 और  दोनों  देशों  के  विदेश  मंत्रालयों  के बीच  वायु  राजनयिक  और  कोंसली

 (  ।  )  किर्गीजस्तान  :  भारत  और  किर्गीजस्तान  के  बीच  सम्पन्न  करारों/प्रोतोकोलों/समझौता  ज्ञापनों

 में  निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  की  बात  कही  गई  है  :  सहयोग  के  सिद्धान्तों  और  दिशाओं  से  सम्बद्ध

 आर्थिक  विज्ञान  और  प्रचार-माध्यमों

 और  आर्थिक  वैज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  अन्तर-सरकारी

 आर्थिक  और  तकनीकी  दोनों  विदेश  मंप्रालयों  क ेबीच  राजनयिक  और  कोंसली  सम्बन्ध

 और  वायु

 (1५)  तुर्कमेनिस्तान  :  भारत  और  तुर्केमेनिस्तान  के  बीच  सम्पन्न  करारों/प्रोतोकोलों  में  निम्नलिखित

 क्षेत्रों  में सहयोग  की  बात  कही  गई  है  :  सहयोग  के  सिद्धान्तों  और  दिशाओं  से  सम्बद्ध  व्यापार

 आर्थिक  और  तकनीकी

 वायु  राजतयिक  और  कोंसली

 (७)  तजाकिस्तान  :  भारत  और  तजाकिस्तान  के  बीच  सम्पन्न  करारों/प्रोतोकोलों/समझौता  ज्ञापनों
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 में  निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंसहयोग  की  ब्रात  कही  गई  है  :  सहयोग  के  सिद्धान्तों  आर्थिक  और

 तकनीकी  विज्ञान  राष्ट्रीय  बैंकों  क ेबीच  सहयोग

 दोनों  विदेश  मंत्रालयों  के बीच  सहयोग  और  वायु

 सीमावती  क्षेत्रों  में  वी०  ट्रांसमीटर

 5749.  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पड़ोसी  देशों  द्वारा  भारत  के  विरुद्ध  दुष्प्रचार  का  मुकाबला  करने  के  लिए

 संवेदनशील  और  सीमावर्तो  क्षेत्रों  में उच्च  शक्ति  के  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य

 कदम  उठाये  और

 यदि  तो  तत्संयंधी  झ्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  और

 विभिन्‍न  फॉमेटों/भाषाओं  में  तथ्यात्मक  रूप  से  सही  सूचना  प्रस्तुत  करने  का  दूरदर्शन  का  सतत्‌
 प्रयास  रहता  ताकि  वह  हन  क्षेत्रों  में  बसे  दर्शकों  की  रुचि  बरकरार  रख  सके  और  हमारे  राष्ट्रीय

 हितों  की
 विरोधी

 ताकतों  के  भ्रांत/गुमराह/कुन  दावों  का  उच्छेदन  कर

 पाकिस्तान  के  दुष्प्रचार  के  प्रतिकार  के  लिए  उच्चाधिकार  प्राप्त  शिष्टमंडल

 5750.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  विदेश  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  देशों  ने  अब  तक  कश्मीर  के  संबंध  में  भारत  के  रूख  का  समर्थन  किया  है

 और  कश्मार  मुददे  को  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  उठाने  का  विरोध  किया

 भारत  तथा  विशेष  रूप  से  कई  मोर  के  बारे  में  पाकिस्तान  के  दुष्प्रचार  के  प्रतिकार  के

 सरकार  ने  किन-किन  देशों  को  अपने  एक/धिकार  प्राप्त  शिष्टमंडल  भेजे  और

 इन  शिष्टमंडलों  की  उन  देशों  क्री  यात्रा  के  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एल  :  से  अन्य  देशों  के

 साथ  मंत्री  अधिकारी-स्तरीय  तथा  राघः  यिक  स्तरीय  सामान्य  विचार-विर्मशों  के  दौरान  सरकार

 जम्मू-कश्मीर  की  स्थिति  तथा  सीमा-पार  से  वाले  आतंकवाद  को  पाकिस्तान  के  समर्थन  से  संबंधित

 वास्तविक  तथ्यों  की  ज़ानकारी  देती  रही  प्रकार  पाकिस्तान  के  साथ  मतभेदों  को  शान्तिपूर्ण  तरीके

 से  तथा  शिमला  समझौते  की  रूपरेस्ा  के  भीतर  द्विपक्षीय  बातचीत  के  जार॑ए  हल  करने  के  लिए  वचनबद्ध

 पाकिस्तान  तथा  अन्य  देशों  को  इस  बात  से  अबगत  करा  दिया  गया

 भारत  की  स्थिति  को  गया  है  और  इस  बात  का  समर्थन  किया  गया  है  कि  भारत  तथा

 पाकिस्तान  के  बीच  ट्विपक्षीय  बातचीत  की  प्रक्रिया  ही  इन  दोनों  देशों  के बीच  मौजूद  सभी  मतभेदों  जिनमें

 141



 लिखितउत्त  sme  मई

 जम्मू-कश्मीर  का  मसला  भी  शामिल  के  समाधान  के  लिए  सर्वोत्तम  तरीका

 पायलट  प्रिन्ट  जमा  कराने  हेतु  निर्धारित  समय  सीमा  में  वृद्धि

 श्री  अनंतराव  देशमुख्य  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दूरदर्शन  को  निर्माताओं  से  प्रायोजित  धाराबाहिकों  के  पायलट  प्रिन्ट  जमा  कराने  हेतु

 समय  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 दूरदर्शन  की  जानकारी  में  लाई  गई  उन  समस्याओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  सामना  निर्माताओं

 को  पायलट  प्रिन्ट  जमा  कराते  समय  करना  पड़ता  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :

 दूरदर्शन  ने  तीन  माह  बढ़ाने  की  अनुमति  दी

 निर्माताओं  द्वारा  समय  सीमा  को  बढ़ाने  की  मांग  विभिन्न  कारणों  से  की  गई  जैसे  कि

 तकभीकी  कर्मियों  की  स्वीकृत  प्रकरणों  की  संख्या  बढ़ाने  का  स्थानीय  अधिकारियों

 से  अनुमति  न  मिलना

 दूरदर्शन  ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  गुणावगुणों  के  आधार  पर  ऐसे  अनुरोधों  पर  निर्णय  लेता
 *

 ॥  फ्रांस  के  साथ  संबंध

 5752.  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फ्रांस  के  साथ  अपने  संबंधों  को और  अधिक  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे

 क्‍या  फ्रांस  ने  किन्‍्हीं  क्षेत्रों/विकास  कार्यों  में  सहायता/सहयोग  का  प्रस्ताव  रखा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  सरकार  फ्रांस  के  साथ  संबंधों

 को  मजबूत  करते  के  लिए  विभिन्न  कदम  उठा  रही  उच्च-स्तरीय  यात्राओं  के  नियमित  आदान-प्रदान

 से  द्विपक्षीय  संबंधों  को  गति  मिली  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  इनमें  निम्नलिखित  यात्रा  में  शामिल

 प्रधान  मंत्री  92);  शहरी  विकास  मंत्री  92)  कृषि  मंत्री  94);  तथा

 विदेश  मंत्री  94);  और  फ्रांस  पक्ष  की  ओर  से  इनमें  निम्नलिखित  यात्रायें  शामिल  हैं  :  अनुसंधान

 और  अन्तरिक्ष  मंत्री  92);  डाक  तथा  दूर  संचार  मंत्री  92);  रक्षा  मंत्री
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 92);  व्यापार  राज्य  मंत्री  93)  तथा  चिदेश  मंत्री  94)।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  भारत

 और  फ्रांस  के  बीच  आर्थिक  तथा  वाणिज्य  संबंधों  में  भी  पर्याप्त  विस्तार  हुआ  फ्रांस  के  साथ  व्यापार

 1988-89  में  1242.35  करोड़  रुपये  था  जबकि  1992-93  में  बढ़कर  3053.67  करोड़  रुपये  हो

 गया  भारत-फ्रांस  संयुक्त  आयोग  की  मंत्री-स्तरीय  बैठक  इस  वर्ष  के  अन्त  में  होनी  निश्चित  हुई

 है  और  उम्मीद  है  कि  एक  उच्च-स्तरीय  फ्रांसिसी  व्यवसायिक  प्रतिनिधिमण्डल  भी  1994  के  अन्त

 में  भारत  1990  के  दौरान  भारत  में  फ्रांस  के  प्रत्यक्ष  पूंजीनियेश  अनुमोदन  88.8  मिलियन  रुपये

 के  थे  जबकि  ये  1993  में  बढ़कर  1283.09  मिलियन  रुपये  तक  पहुंच  सरकार  ने  फ्रांस  के  इस

 अनुरोध  पर  भी  सहमति  व्यक्त  की  है  कि  भारत  में  फ्रांस  के  पूंजीनिवेश  की  ओर  बढ़ावा  देने  के  लिए

 एक  ट्विपक्षीय  पूंजीनिवेश  संरक्षण  करार  सम्पन्न  किया  उन्नत  अनुसंधान  के  संवर्धन  के  लिए  भारत

 तथा  फ्रांस  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  वित्त  पोषित  भारत-फ्रांस  केन्द्र  की  स्थापना  नई  दिल्ली  में  की  जा  चुकी

 इस  केन्द्र  के  तत्वाधान  में  विभिन्‍न  वैज्ञानिक  क्षेत्रों  मे ंसहयोगी  अनुसंधान  परियोजनायें  चल  रही

 आतंकवाद  तथा  औषध-द्रव्यों  के  गैर-कानूनी  व्यापार  के  संबंध  में  द्विपक्षीय  बातचीत  शुरू  की  गई  है

 और  पारस्परिक  हित  के  विभिन्‍न  कॉसली  करारों  को  सम्पन्न  करने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे

 1993-95  के  वर्षों  क ेलिए  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  का  इस  समय  सक्रिय  रूप  से  क्रियान्वयन

 हो  रहा

 और  1967  से  फ्रांस-भारत  को  द्विपक्षीय  सहायता  देता  रहा  है  जिसका  मुख्य  रूप

 से  उपयोग  फ्रांसिसी  परियोजना  निर्यातों  के लिए  किया  जाता  रहा  फ्रांस  की  सरकार  ने  1994  के

 लिए  एक  वित्तीय  प्रोतोकोल  सम्पन्न  करने  की  अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है  जिसके  लिए  उपयुक्त

 परियोजनायें  तय  की  जानी  ॥

 कथित  अत्याचारों  पर  जी०  जी०  द्वारा  वी०  रिपोर्ट  का  प्रसारण

 5753.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  11  94  के  मुम्बई  से  प्रकाशित  होने  वाले  गुजराती  दैनिक

 में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  ने

 अपनी  एक  श्रृंखला  फ्रांम  एंब्रोडਂ  के  अंतर्गत  भारत  में  बनी  एक  फिल्म  प्रसारित  की  थी

 जिसमें  भारतीय  महिलाओं  पर  कथित  रूप  से  किये  जा  रहे  अत्याचारों  के  बारे  रिपोर्ट

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  इन  रिपोर्टों  को  देखते  हुए  स्वीडन  की  सरकार  भारत  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता

 रोकने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एल«  :  यह  खबर

 10.3.94  को  छपी
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 सग्भवतः  इस  स्बर  का  संबंध  भारत  के  भागों  में  लिंग-भेद  पर  की  शृंखला

 के  तहत  कार्यक्रम  लेट  हर  डाई  से  है  जिसका  प्रसारण  की

 वर्ड  सर्विस  पर  किया  गया

 स्वीडन  की  सरकार  ने  ऐसी  खबरों  को  बजह  से  भारत  को  वित्तीय  बन्द  करते

 के  किसी  निर्णय  की  सूचना  नहीं  दी

 प्रश्न  नहीं

 डायरेक्ट  रिडयुस्ड  आयरन  प्रौद्योगिकी

 5754.  श्रीमती  शीला  गौतम  :  क्‍या  इस्पात  मंत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  इस्पात  संयंत्रों  में  इस्पात  को  पिघलाने  को

 प्रक्रिया  में  डायरेक्ट  रिड्युस्ट  आयरन  का  उपयोग  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूयौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  से  :  सरकारी  क्षेत्र

 के  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  ओर-सिन्टर-ब्लास्ट  फर्नेश-बेसिक  आक्सीजन  फर्नेश/ओपन

 हर्थ  फर्नेश  प्रक्रिया  क ेआधार  पर  स्थापित  किए  गए  हैं  इसमें  इस्पात  बनाने  के  लिए  मोल्टेम

 आयरन  का  उपयोग  किया  जाता  ये  संयंत्र  पर्याप्त  मात्रा  में  प्रत्यक्ष  अपचयित  लोहे  जो

 विद्युत  इस्पात  उत्पादन  प्रक्रिया  में  उपयोग  किए  जाते  का उपयोग  करने  के  लिए  रूपांकित

 नहीं  किए  गए

 विशास्रापट्टनम  इस्पात  संयंत्र  जिसकी  100  प्रतिशत  सतत्‌  ढलाई  प्रौद्योगिकी  अपने

 इस्पात  गलनशाला  के  कन्वर्टरों  में  प्रशीतकों  के  रूप  में  प्रत्यक्ष  अपययित  लोहे  का  थोड़ी  मात्रा  में  उपयोग

 करता  विशाखापट्टनम  इस्पात  संयंत्र  ट्वारा  प्रतिवर्ष  अधिकतम  60,000  टन  प्रत्यक्ष  अपचयित  लोहे

 का  उपयोग  किया  जा  सकता

 गुजरात  में  शाखा  डाकघर

 5755.  श्री  राठबा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  विशेष  रूप  से  राज्य  के  छोटा  उदयपुर  क्षेत्र  में  इस  समय  कितने  शाखा  डाकघर

 कार्यरत  और

 1994-95  के  दौरान  राज्य  में  जिलायार  कितने  शाखा  डाकघर  खोले  जाने  का  प्रस्ताव
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :
 गुजरात  और  छोटा-उदयपुर  में  कार्य

 कर  रहे  शाखा  डाकघरों  की  संख्या  7499  और  67

 शाखा  डाकघरों  के  लिए  सर्किलवार  लक्ष्य  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 उड़ीसा  में  उप-डाकघर

 5756.  श्री  अर्जुन  चरण  सेठी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1993-94  के  दौरान  उड़ीसा  के  भद्रक  डाक  डिवीजन  में  उप-डाकघर  मंजूर  किए

 यदि  तो  ये  डाकघर  डूंगेर  में  कहां-कहां  खोले

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ये  डाकघर  कब  तक  मंजूर  किए  जायेंगे  और  खोले  जायेंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  जी

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 डाकघर  खोलने  से  संबंधित  विभागीय  मानदंडों  की  पूर्ति  व  संसाधनों  की  उपलब्धता  के

 आधार  पर  ही  डाकघर  खोले  जाते  है/उनका  दर्जा  बढ़ाया  जाता  डुगर  अतिरिक्त  विभागीय

 शाखा-डाकघर  का  विभागीय  उप  डाकघर  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाने  पर  इसलिए  विचार  नहीं  किया  जा

 सका  क्योंकि  यह  विभागीय  मानदंडों  की  पूर्ति  नहीं  करता

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 अकमा  शरणार्थी

 5757.  श्री  सुधीर  गिरि  :  क्‍या  विदेशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वास्तव  में  बंगला  देश  बापस  लौट  गये  चकमा  शरणार्थियों  का

 मौका-मुआयना  करने  के  लिये  एक  दल  को  बंगलादेश  भेजने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  यह  दल  बंग्लादेश  यात्रा  कब  करेगा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल  :  और  ग्यारह  आदिवासी

 शरणार्थी  नेताओं  के  एक  दल  ने  25-29  1994  तक  बंगलादेश  के  चटगांव  पहाड़ी  क्षेत्रों  का

 दौरा  किया  है  उनके  इस  दौरे  का  उद्देश्य  उन  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  का  मौके  पर  अध्ययन  करना  था

 जो  1  बंगला  देश  लौट  गए  त्रिपुरा  सरकार  के  तीन  अधिकारी  इस  दल  के  साथ

 गए
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 शैक्षिक  कार्यक्रमों  के  लिये  पृथक  चैनल

 5758.  श्री  महेश  कमनोड़िया  :

 श्री  राम  सिंह  करवा  :

 श्री  बज  भूषण  शरण  सिंह  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  शैक्षिक  कार्यक्रमों  के लिये  एक  पृथक  चैनल  बनाने  का  है  ताकि

 छात्र  अपने  अध्ययन  के  दौरान  इस  चैनल  का  भरपूर  लाभ  उठा  सकें  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के-०  पी०  सिंह  :

 संसाधनों  एवं  जनशक्ति  संबंधी  बाध्यताओं  सहित  विभिन्‍न  कारणों

 बादलपुर  में  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर

 5759.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कैया  सरकार  को  थाणे  जिले  में  बादलपुर  के  निवासियों  से  वहां  एक  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर

 स्थापित  करने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  यह  ट्रांसमीटर  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  महाराष्ट्र

 के  थाणे  जिले  में  बादलपुर  में  एक  टी०  वी०  ट्रांसपीटर  की  स्थापना  करने  के  लिए  समय-समय  पर

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 और  इस  क्षेत्र  में  वी०  सेवा  में  सुधार  करने  के  विचार  से  बादलपुर  में  एक  ट्रांसपोंजर

 की  स्थापना  करने  की  संभाव्यता  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  सक्षम  प्राधिकारी

 के  ट्वारा  परियोजना  के  औपचारिक  रूप  से  अनुमोदन  किए  जाने  के  पश्चात  इस  प्रकृति  की  परियोजना

 का  कार्याग्ययन  करने  में  लगभग  2  वर्ष  का  सामान्य  समय  लगता
 ह

 भारतीय  जनसंचार  संस्थान

 5760.  श्रीमती  अन्‍्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ह
 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  दक्षिणी  भाग  में  भारतीय  जनसंचार  संस्थान  केन्द्र  की  स्थापना

 करने  का  और
 '
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 यदि  तो  उक्त  केद्ध  के  लिए  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया  है  ?

 ह

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्राल्ग्य  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :

 केरल  के  कोट्टायम  में  संस्थान  की  शाखा  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 बिहार  में  केन्द्रीय  सड़क  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  परियोजनाएं

 8761.  श्री  ब्रह्मानन्द  मंडल  :

 भ्री  तैज  भाराधण  सिंह  :

 वभों  जल  भूतल  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  मैं  कैश्रीथ  सड़क  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  कार्यान्वत  की  जा  रहीं/की  जाने  वाली  बाह्य

 सहायता  प्राप्त
 परियोजनाओं

 का  ड्यौरा  क्या  ये  परियोजनाएं  कितनी  धनराशि  को  हैं  और  उनको  पूरा

 करने  हेतु  क्या  तिथि  निर्धारित  की  गई  और

 पश्चिम  बंगाल  सीमावर्ती  राष्ट्रीय  को  चार  लेनों  वाला  बनाते  की

 परियोजना  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 घभूतल  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  2  को  बरथां  अड्डा  से  बाराकर  तक  चार  लेनों  का  बनाने  का  कार्य  एशियाई  विकास

 ऋण  सहायता  में  शामिल  किया  गया  कार्य  पूरा  करने  की  लक्षित  तारीख  के  बार ेमें  अभी

 जता  पामा  संभव  नहीं

 कुवैत  के  साथ  सम्बन्ध

 5762.  श्री  के«  प्रथानरी  :  क्‍या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुबैत  भारत  के  साथ  अपने  सम्बन्ध  और  मजबूत  करने  का  बहुत  इच्छुक  और  -

 थदि  तो  सरकार  ने  कुवैत  के  साथ  अपने  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  में  सुधार  लाने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल»  :  कबैत  ने  भारत  के  साथ

 अपने  संबंध  मजबूत  करने  में  दिलचस्पी  दिखाई  है  और  हम  भी  यही  चाहते

 इसी  लक्ष्य  के  अनुरूप  उच्य-स्सरीय  वार्ता  के  माध्यम  से  पारस्परिक  समझ-बूझ  का  दायरा

 विस्तृत  करने  के  इरादे  से  अक्सर  एक-दूसरे  के  देश  की  यात्रायें  की  अन्य  बातों  के  अलावा

 संयुक्त  आर्थिक  सहयोग  पर  एक  करार  और  दोहरे  कराधान  के  परिहार  के  संबंध  में  एक  अन्य  करार

 के  माध्यम  से  आर्थिक  संबंध  मजबूत  किए  गए  हाल  ही  में  11-16  अप्रैल  तक  कुबैत  से  एक

 उच्च-स्तरीय  आर्थिक  प्रतिनिधि  मण्डल  भारत  की  यात्रा  पर  आया  था  जिसमें  बहुत
 से  बिषयों  के  लोग

 शामिल  थे  और  जिसका  उद्देश्य  बहुत  से  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  आर्थिक  संबंधों  में  बड़े  पैमातरे  पर  वृद्धि  करने

 की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाना
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 इस्पात  का  उत्पादन  और  खपत

 5763.  श्री  जीर  सिंह  महतो  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस्पात  की  कुल  मांग  और  सप्लाई  का  ब्यौरा  क्या  और

 इसकी  प्रति  व्यक्ति  खपत  कितनी  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 आंकी  गई  कुल  मांग  तथा  मुख्य  और  गौण  दोनों  का  परिसज्जित  इस्पात  का  उत्पादन

 निम्नलिखित  है  :-

 लाख
 a)

 जर्ष  आंकी  गई
 पु

 _

 1991-92  6.35

 (1433

 17.76  15.20

 993-94  18.95  15.13

 (Mt)  भारत  1992  कच्चे  इस्पात  के  प्रति  व्यक्ति  खपत  21.7  कि-्ग्राਂ

 *स्रोत  :  स्टेटिस्टीकल  ईयर  1993,

 विभिन्‍न  दूरदर्शन  धारायाहिकों  द्वारा  पारितोधिक  देना

 5764.  श्री  रामेश्अर  पाटीदार  :  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मेट्रो  चैनल  पर  विभिन्न  कार्यक्रमों  में सफल  भोषित  पुरस्कार  विजेताओं  को

 पारितोषिक  समय  पर  नहीं  दिये  जाते

 यदि  तो  कया  मेट्रो  चैनल  पर  समय  खंड  के  आवजंटी  सामान्य  जनता  को  धोखा  दे  रहे

 और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  सिंह  :  से
 इस  संबंध  में  दूरदर्शन  को  दो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  दूरदर्शन  द्वारा  संबंधित  निर्माताओं  को

 कर्त्ताओं  की  शिकायतों  का  निवारण  करने  के  लिए  सुधारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  कहा  गया

 असम  में  सड़कों  के  किनारे  की  सुख-सुचिधाएं

 ,$765.  श्री  प्रवीण  डेका  :  क्या  जल-भूतल  परिजहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  असम  में  राष्ट्रीय  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  3।  और  52  के

 किनारे  स्थित  यात्री  विश्राम  गृहों  के  उनन्‍्ययन  आदि  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 प्रश्न  नहीं

 तस्करी  कार्यों  के  लिए  डी०टी०सी०  बसों  का  उपयोग

 5766.  श्री  गुरुदास  कामत  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  डी०  टी०  सी०  की  अंतर-राज्य  बस  सेवाओं  का  उपयोग  कथित  रूप  से  तस्करी  के

 लिए  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 जी  दिनांक  10.3.1994  को  टनकपुर-दिल्ली  रूट  पर  चल  रही  प०  नि०  की  बस

 सं  में  कथित  रूप  से  कम्प्यूटर  के  पुर्जों  के  साथ  यात्रा  कर  रहे  एक  व्यक्ति  को  सीमा

 शुल्क  अधिकारियों  ने  बानबसा  के  पास  गिरफ्तार  किया

 दिनांक  10.3.1994  को  बस  सं०  डी  एच  पी  2689  के  साथ  ड्यूटी  पर  तैनात  स्टाफ  को

 प०  नि०  यात्री  के साथ  कथित  सांठगांठ  के  कारण  निलंबित  कर  दिया  ने  अपने

 निरीक्षण  स्टाफ  को  ये  अनुदेश  भी  जारी  किए  हैं  कि  वे  अन्तर-राज्यीय  रूटों  पर  जाने  वाली  बसों  की

 जांच  करें  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  न

 मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 5767.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  संबंधित  पूरी

 होने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 निर्धारित  समयावधि  में  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  पूरी  हुई  थीं  और  कौन-कौन  सी

 परियोजनाएं  अभी  भी  अधूरी  पड़ी

 कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  अभी  तक  शुरू  नहीं  हुई
 इन  परियोजनाओं  के  लिए  आंवटित  धनराशि  का  ज्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  परियोजना  पर  अब  तक  व्यय  हुआ  है  ?

 149



 लिखित  उत्तर  3  मई  1994
 ॥७एएएएएल्‍्रल्‍न्‍ल्‍स्‍न्‍ननभशभाभणणण्र  न्य+यपपपभभभभएभ:थध।भ:थभथ भा  तय  तक  किचन  कलण  एक  कट  कण

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  कृपा  से  ;

 राज्य  सरकार  से  सचना  एकत्र  की  जा  रहीं

 शिवाजी  पर  दूरदर्शन  धारायाहिक

 5768.  श्री  सुधीर  सावंत  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करें  कि  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शिवाजी  के  जीवन  पर  आधारित  दूरदर्शन  धाराबधाहिक  प्रसारित

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  दूरदर्शन  प्राइम  टाइम  पर  महात  देशभक्‍तों  पर  धाराबाहिकों  का  प्रसारण  नहीं  कार  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 देशभक्‍्तों  पर  बनाये  गये  उन  धाराबाहिकों  का  ब्यौरा  क्‍या  जिन्हें  को  रौर्तम

 प्राइम  टाइम  पर  प्रसारित  करने  की  योजना  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सी०  :  और

 वर्तमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 आजकल  महादजी  सिंधिया  और  अकबर  पर  धारावाहिक  प्रसारित  किए  जा  त्तहे

 दूरदर्शन  द्वारा  फिल्मों  की  खंरीद  ह

 5769.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  सूछना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा
 करेंगे  ०

 गत  तीन
 बर्षों

 के  दौराम॑  प्रतिवर्ष  दूरदर्शन  द्वारा  खरीदे  गये  चलचित्रों
 के

 नाम  क्या  और

 इनके  आपूर्तिकारों  के  नाम  क्‍या
 |

 उक्त  प्रत्येक  फिल्‍म  के  लिए  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  इनके  लिए  क्रिष-किम

 तारीखों  को  आवेदन  देने  और  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  को  क्या  तारीख

 दूरदर्शन  के  लिए  फिल्म  खरीदने  संबंधी  सरकार  की  नीति  क्या

 कया सरकार ने चाल/अगले वर्ष के लिए अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं कौ अच्छी
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 फिल्मों  को  खरीदने  के  लिए  व्यवसायियों  की  कोई  समिति  गठित  की  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 वज्यौर  क्‍या  है

 अगले  वर्ष  के  दौगान  कुल  कितनी  फिल्में  खरीदने  का  विचार  है  और  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी

 धनराशि  नियत  की  गयी  न

 क्‍या  सरकार  को  इस  मामले  में  पक्षपात  और  अनियमितताओं  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  इस  अवधि

 के  दौरान  दूरदर्शन  द्वारा  कोई  चलचित्र  फिल्‍म  नहीं  खरीदी

 प्रश्न  नहीं

 दूरदर्शन  द्वारा  फिल्‍मों  की  खरीद  के  लिए  कोई  सरकारी  नीति  नहीं

 से  प्रश्न  नहीं

 नए  चैनल

 5770.  श्री  एस«  एम«  लांलजान  थाशा  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 |

 (Ce)
 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  दूरदर्शन  के  नए  21  चैनल  शुरू  करने  का

 क्या  जर्तमान  पांच  चैनलों  से  घटिया  किस्म  के  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  किया  जा  रहा

 और

 दूरदर्शन  चैनलों  की  संख्या  बढ़ाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :

 कई  एक  ऐसे  प्रस्ताव  जिन  पर  इन्सैट  2  बी  के  पांच  ट्रांसपोंडरों  पर  दूरदर्शन  प्रयोग  कर  रहा

 दूरदर्शन  ने  अपने  विशाल  दर्शक  वर्ग  की  विविध  रुचियों  की  आवश्यक  पूर्ति  हेतु  कार्यक्रम

 जुटाने  के  उद्देश्य  से  ये  नए  चैनल  बढ़ाए

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  संख्या  -

 5771.  के+  जी०  थामस  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  में  कर्मचारियों  की  संख्या  बढ़ाने  की  मांग  निरंतर  होती  रही

 और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाने

 का  विचार  किया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर  एल«  :

 पिछली  बार  1980  में  संवर्ग  शक्ति  में  संशोधन  किए  जाने  के  बाद  से  कार्यभार  लगभग  ,

 160  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  देखते  हुए  अमले  की  संख्या  में  आनुपातिक  वृद्धि  करने  की  आवश्यकता

 महसूस  की  गई  1992  में  400  अतिरिक्त  पद  बनाये  गए  इससे  पासपोर्ट  कार्यालयों

 की  अतिरिक्त  अमले  की  आवश्यकता  पूरी  नहीं  शीघ्र  ही  और  अतिरिक्त  पदों  के  सृजन

 का  प्रस्ताव  करने  की  य्रात  सोची  जा  रही

 स्वििंग  उपकरण  का  आयात

 5772.  श्री  शोभनाद्रीश्वर  राववाड्डे  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  विभाग  ने  1991-92  के  दौरान  एक  बार  आयात  करने  के  आधार  पर  स्थिचिंग

 उपकरण  की  दो  लाख  लाइनों  का  आयात  करने  के  लिए  निविदा  आमंत्रित  की

 क्‍या  इस  निविदा  के  विरुद्ध  सीधे  भुगतान  के  आधार  पर  और  पटूटे  पर/स्थगित  भुगतान

 के  आधार  पर  लगभग  दस  लाख  लाइनों  का  आदेश  दिया

 क्‍या  इन  लाइनों  के  आयात  में  किन्हों  मानदण्डों  का  उल्लंघन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  संबंध  में  क्‍या  सुधारात्मक  उपाय  किये

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  दूरसंचार  विभाग  ने  स्विचन  उपस्कर

 की  2  लाख  लाइनों  का  आयात  करने  के  लिए  निविदा  आमंत्रित  नहीं  की  उपस्कर  के  विनिर्माण

 के  लिए  भारत  में  पंजीकृत  कम्पनियों  से  स्थिचन  उपस्कर  की  2  लाख  लाइनें  ग्राप्तनकरने  के  लिए  निविदा

 आमंत्रित  की  गई  थी  और  यह  निविदा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  अनुमति  से  आमंत्रित  की  गई  थी  जिसकी

 राशि  का  भुगतान  भारतीय  मुद्रा  में  किया  जाना

 स्विचन  उपस्कर  के  आयात  के  लिए  कोई  आर्डर  नहीं  दिए  गए  उपर्युक्त  में  दिए

 अनुसार  निविदा  के  अंतर्गत  सीधी  खरीद  के  आधार  पर  4.4  लाख  लाइनों  के  आर्डर  दिए  गए  उपस्कर

 पट्टे  के  उद्देश्य  से  आमंत्रित  सौमित  निविदा  के  अंतर्गत  प्राप्त  किया  गया  था  न  कि  2  लाख  लाइनों

 की  निथिदा  के

 उपर्युक्त  प्रापण  से  निविदा  मानदण्डों  का  उल्लंघन  नहीं  निविदा  स्विचन  उपस्कर

 की  2  लाख  लाइनों  के  लिए  आमंत्रित  की  गई  थी  और  विक्रेताओं  ने  उपस्कर  की  इस  मात्रा  के  लिए

 निविदा  भरी  वाणिज्यक  आपूर्ति  के  लिए  चुने  गए  किसी  भी  विक्रेता  को  2  लाख  लाइनों  स ेअधिक  ,

 से  आर्डर  नहीं  दिए  सीधे  दिए  गए  आर्डर  प्रति  विक्रेता  लगभग  1.0  लाख  लाइनों  के

 निविदा  मानदण्डों  का  कोई  उल्लंघन  नहीं  किया  गया

 निविदा  मानदण्डों  का  उल्लंघन  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  किया
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 मद्रास  दूरदर्शन  द्वारा  प्रसारित  कार्यक्रम

 5773.  डा«  एस  सौन्द्रम  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 कया  मद्रास  दूरदर्शन  द्वारा  प्रसारित  कार्यक्रम  संतोषजनक  नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कार्यक्रमों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 सूथना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :

 प्रश्न  नहीं

 उड़ीसा  में  सड़कों  का आधुनिकीकरण

 5774.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  किन-किन  राजकीय  सड़कों  का  आधुनिकीकरण

 और  घिस्तार  किया
 ह

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  कितनी  सहायता  राशि  दी  गयी  है  ?

 जल-भूतल  परिजन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 सांविधानिक  दृष्टि  से  केन्द्र  सरकार  देश  के  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेविकास  और  रख-रखाव  के

 लिए  जिम्मेदार  है और  शेष  सभी  सड़कों  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारें  जिम्मेदार  होती

 58.35  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  से  उड़ीसा  में  राज्य  सड़कों  पर  क्षतिग्रस्त  पुलों  के  पुनः

 निर्माण  संबंधी  कार्य  को  दूसरी  विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजना  में  शामिल  कर

 लिया  गया  है  जिसके  लिए  ऋण  संबंधी  समझौते  में  लगभग  12.9  मिलियन  अमरिकी  डालर  की  सहायता

 का  प्रावधान

 पत्लनों  में  संचालन  सम्बन्धी  खामियां

 5775.  श्री  बोल्ला  छुल्ली  रामयथा  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओधेसी  :

 क्या  जत्न-भूतत्न  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पत्सनों  में  संचालन  संबंधी  खामियां  पाई  गई

 च॒दि  तो  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  नीति  तैयार  को  गई

 यदि  तो  तत्संघंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  नीति  को  कब  तक  लागू  किया

 क्‍या  महत्वपूर्ण  पत्तनों  पर  माल  की  दुलाई  का  कार्य  संतोषजनक  हंग  से  नहीं  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  और
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 इस  संबंध  में  उठाए  जाने  वाली  सुधारात्मक  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जर-धूतल  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 पत्तन  प्रयालानों  का  सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया  प्रचालन  संबंधी  दोष  जब  भी  सामने  आते  उन्हें

 दूर  करने  के  लिए  विभिन्न  पत्तनों  द्वारा  उपाय  किए  जाते  पत्तन  कर्मिकों  क ेकौशल  उन्‍नत

 आधुनिक  उपकरणों  की  स्थापना  करके  तथा  श्रमिक  एवं  अन्य  प्रयोक्‍्ताओं  में  बेहतर  समन्वय  द्वारा विभिन्न

 पत्तनों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  किए  जाते

 CB)  जी  पिछले  वित्त  वर्ष  अर्थात्‌  1993-94  के  दौरान  सभी  महापत्तनों  ने  निर्धारित  लक्ष्य

 से  लगभग  5.6  प्रतिशत  अधिक  कार्गो  हैंडल  किया

 और  (७)  प्रश्त  नहीं

 एस०  टी०  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  पर  कमीशन

 5776.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  क्या  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  काल  पर  और  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  धारकों  को  कितना  प्रतिशत

 कमीशन  दिया  जाता

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  धारकों  को  काल  पर  दो  रुपये  सेवा  शुल्क  लेने

 कौ  अनुमति  देने  का  और

 यदि  तो  उसका  क्‍या  औचित्य  है  ?

 संछार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  एस  टी  डी/पी  सी  ओ  धारक

 एक  महीने  की  अवधि  में  की  गई  कुल  कालों  में  से  10000  कॉल  यूनिटों  तक  20  पैसे  प्रति  काल

 10,000  से  20,000  कॉल  यूनिटों  तक  के  लिए  15  पै०  प्रति  कॉल  यूनिट  और  20,000  कॉल

 यूनिटों  स ेअधिक  कॉल  यूनिटों  के  लिए  10  पैसे  प्रति  कॉल  यूनिट  की  दर  से  कमीशन  के  हकदार

 स्थानीय  पी  सी  ओ  फ्रेंचाइज  धारक  40  पैसे  प्रति  स्थानीय  कॉल  की  दर  से  कमीशन  के  हकदार

 फ्रेंचाइज  धारक  को  18.1.94  से  प्रति  एस  टी  डी/आई  एस  डी  कॉल  के  लिए  अधिकतम

 2  सेवा  प्रभार  बसूल  करने  की  अनुमति  दी  गई  स्थानीय  कॉल  के  मामले  में  कोई  सेवा  प्रभार

 नहीं  लिया  जा  सकता

 पी  सी  ओ  धारक  को  सेवा  प्रभार  की  अनुमति  अतिरिक्त  राजस्व  के  रूप  में  बेरोजगार  शिक्षित

 युवकों  को  दी  गई  है  क्योंकि  बुथ  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  एक  पी  सी  ओ  धारक  को  काफी

 निवेश  करना  पड़ता

 कुमार  धबी  फायर  ब्रिक्स  सिलिका  का  बंद  होना

 5777.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  चियार  थंद  पड़ी  कुमार  धबी  फायर  ब्रिक्स  सिलिका

 को  चालू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भ्रदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इक्तात्त  मंधालय  के  राज्य  ब्रंती  सत्लोब  मोहन  :  से  कुमार  भ्रबी  फायर

 वले  एण्ड  सिलिका  वकर्स  लिमिटेड  घाटे  में  चल  रही  कम्पनी  है  जिसे  औद्योगिष

 एवं  वित्तीय  पुनस॑रयना  बोर्ड  को  रूग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  सी

 अधिनियम  1985  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  भेज  दिया  गया  के  भविष्य

 के  बारे  में  निर्णय  द्वारा  लिया

 औषचधों  के  अधैध  व्यापार  के  संघंध  में  पड़ोसी  देशों  के साथ  समझौता

 5778.  श्रीधरण  :  क्या  चिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औषधियों  के  अवैध  व्यापार  पर  रोक  लगाने  के  लिए  श्रीलंका  एवं  अन्य

 पड़ोसी  देशों  के साथ  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जिरटेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एल  :  और  देशवार  सूचना

 नीचे  लिखे  अनुसार  है  :

 श्रीलंका

 सरकार  ने  नशीली  दवाइयों  के  व्यापार  को  रोकने  के  संबंध  में  श्रीलंका  के  साथ  कोई  करार

 झंपन्न  नहीं  किया  दोनों  देशों  के  संबंधित  प्राधिकारी  इस  क्षेत्र  मे ंनिरंतर  निकट  सहयोग  रख

 रहे  हाल  ही  में  गई  दिल्ली  में  तस्करी  चिरोथी  तथा  संबद्ध  मामतनों  पर  आयोजित  भारत-श्रीलंका

 वार्ताओं  के  पिछले  दौर  दोनों  पक्ष  इस  बुराई  पर  काबू  पाने  के  त्विए  पारस्परिक  सहयोग  को  तेज

 करने  के  लिए  सहमत  हुए

 म्यायां

 स्थापक  औषध  हइृच्यों  तथा  प्रभावी  पदार्थों  की  मांग  को  कम  करने  तथा  उनके  अवैध  व्यापार

 को  रोकने  और  तत्संबंधी  मामलों  पर  पारस्परिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  एक  करार  पर  भारत  तथा  म्यांमा

 ने  30  1993  को  हस्ताक्षर  किए  इस  करार  को  सम्पन्ग  करने  का  उद्देश्य  औषध  द्रव्यों  के  गैर-कानूनी

 व्यापार  का  डच्मूलन  करते  के  तरीके  के  रूप  में  म्यांमा  की  सरकार  के  साथ  आसूचमा  तथा  सूचना  का

 आदान-प्रदान  करने  के  माध्यमों  का  चिकास  करना  तथा  इस  संबंध  में  सहयोग  करना

 चाकिस्लान

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  के  दोनों  ओर  से  होने  वाले  औषध-द्रब्यों  के अवैध  व्यापार  तथा  तस्करी

 से  संबंधित  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  20-21  1986  को  लाहौर  में  भारत

 तथा  पाकिस्तान  के  गृह  सचिवों  के  बीच  हुई  बैठक  में  लिए  गए  एक  निर्णय  के  अनुसरण  में  औषध
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 द्रव्यों  क ेअवैध  व्यापार  तथा  तस्करी  पर  काबू  पाने  के  लिए  भारत-पाकिस्तान  की  एक  समिति  गठित

 की  गई  इस  समिति  की  पांच  बैठकें  हो  चुकी

 नेपाल

 जी  सरकार  ने  नेपाल  के  साथ  ऐसा  कोई  करार  सम्पन्न  नहीं  किया

 भूटान

 जी  सरकार  ने  भूटान  के  साथ  ऐसा  कोई  करार  सम्पन्न  नहीं  किया

 आीम

 जी  सरकार  ने  चीन  के  साथ  ऐसा  कोई  करार  सम्पन्न  नहीं  किया

 केरल  में  उच्छ  शक्ति  वाले  टेलीविजन  ट्रॉसमीटर

 5779.  श्री  मुरलीघरन  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  केरल  में  उच्च  शक्ति  वाले  टेलीविजन  ट्रांसमीटर  की

 स्थापना  का  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  सिंह  :

 जबकि  कालीकट  में  एक  किलोवाट  की  कम  शक्ति  पर  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर

 को  शीघ्र  ही  चालू  किया  जाना  10  कि०  वा»  को  पूर्ण  विकिरणकारी  शक्ति  संबंधी

 स्थायी  स्थल  पर  सिविल  कार्यों  के  प्रारम्भ  होने  के बाद  3-4  साल  में  किए  जाने  की  आशा

 -  मेघालय  में  टेलीफोन  कनेक्शन

 5780.  श्री  पीटर  जी  मरबनिआंग  :  क्‍या  संखार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शिलांग  में  अनेक  लोग  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  प्रतीक्षा  सूचो  में

 यदि  तो  31  1993  की  स्थिति  के  अनुसार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  लोगों  को  टेलीफोन  कनैक्शन  उपलब्ध  कराने  जाने  संबंधी  सम्भावनाएं  क्‍या  और

 शहर  में  शीघ्र  टेलीफोन  कनेक्शन  आवंटित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संजार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  31.12.93  की  स्थिति  के  अनुसार

 केवल  733  आवेदन-पत्र  विचारधीन  पड़े

 और  :  28  1994  तक  पंजीकृत  सभी  व्यक्तियों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान

 करने  के  लिए  संज्ञापन  पत्र  जारी  किए  जा  चुके

 ज्यादा  से  ज्यादा  गैर-व्यवहार्य  क्षेत्रों  को  व्यवहार्य  बनाने  के लिए  भूमिगत  केबिल  बिछाने

 का  कार्य  और  लाइन  कंस्ट्रेरों  की  संस्थापना  का  कार्य  चल  रहा
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 राजस्थान  में  आकाशवाणी“दूरदर्शन  प्रसारण  क्षेत्र

 5781.  श्रीमती  बसुन्धरा  राजे  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 3  1993  की  स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  का

 प्रसारण  क्षेत्र  कितना-कितना

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1994-95  के  दौरान  राज्य  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  के

 प्रसारण  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सूखना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  31.12.

 1993  की  स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  राज्य  आकाशवाणी  द्वारा  90%  क्षेत्रवाद  तथा  98%  जनसंख्यावार

 कवर  किया  इस  अवधि  के  दौरान  दूरदर्शन  कवरेज  38.8%  क्षेत्रवार  और  61.6%  जनसंख्यावार

 हनी

 और  जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 सभी  स्कीमें  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  और  उनकी  प्रगति  का  बारीकी  से  मानीटरन

 किया  जा  रहा

 _  विवरण

 स्कीम
 ee

 होने
 की  लक्ष्यतिथि

 _.
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 I,  आकाशवाणी

 1.  बहुउद्देश्यीव॑  स्टूडियोज  के  साथ  1995

 माउण्ड  आबू  में  2/:3  कि०  वा०  एफ०  एम»  ट्रांसमीटर
 ह

 2.  जोधपुर  में  1  कि०  वा०  मी०  वे०  के  स्थान  पर

 2x3  कि०  वा०  एफ०  एम»  ट्रांसमीटर

 3.  उदयपुर  में  10  कि०  था०  मी०  वे०  ट्रांसपीटर  के

 स्थान  पर  20  कि०  वा  मी०  वे०  ट्रांसमीटर

 1  बाड़मेर  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  1994-95

 2.  जैसलमेर
 3.  बारां  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 4  बड़ीसादरी

 5  भदरा

 5:



 अमेट  अति

 चौमहला

 फतेहपुर

 गंगापुर



 Waereigi6 वैशाखछ  ०  अऋ  ऋ  ऋ  ऋ  लिखित उक्त
 उपरोक्त  के  अलावा  नाथद्वारा  और  बीकानेर  में  भी  5  अतिरिक्त  उच्च

 शक्ति  टेलीविजन  ट्रांसमीटर  स्थापना  के  लिए  परिकल्पित  हैं  बशतें  कि  स्कीमें  अनुमोदित

 मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  डाकघरों  का  कार्यकरण

 5782.  श्री  महेन्द्र  कुमार  सिंह  ठाकुर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  समय  कुल  कितने  डाकधघर  हैं  और  उनमें  से  कितने

 डाकघरों  के  पास  विभागीय  भवन  नहीं

 क्‍या  सरकार  को  इन  डाकघरों  के  असंतोषजनक  कार्यकरण  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंडाक  सेवाओं  को  सुधारने  और  राण्य  में  विभागीय

 भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  मध्य  प्रदेश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों

 31.3.94  की  स्थिति  के  डाकघरों  की  कुल  संख्या  निम्नानुसार  है  :-

 विभागीय  डाकघर  432

 अतिरिक्त  विभागीय  डाकघर  10136

 कुल  :  10568

 432  विभागीय  डाकघरों  में  से  415  डाकघर  बिना  विभागीय  भक्‍नों  के  अतिरिषत  जिभागीय

 डाकघरों  के  लिए  विभाग  कोई  स्थान  उपलब्ध  नहीं

 और  सेवा  में  कमियों  के  संबंध  में  यदा-कदा  शिकाचतें  प्राप्त  होती  इन  शिकायतों
 पर  तत्काल  सुधारात्मक  कार्रवाई  की  जाती  आम  तौर  पर  ऐसे  डाकधघरों  की  असंतोषजनक

 कार्यप्रणाली  की  ओर  संकेत  करने  वाली  कोई  बड़ी  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रतीक्षा-सूची  के  लोगों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  देगा

 5783.  श्री  अन्न  छओोशी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  आश्वास्न  दिया  है  कि  प्रतीक्षा-सूची  के  लोगों  को  1994  तक

 टेलीफोत  कनेक्शन  दे  दिया  जायेगा  और  दूरंसंचार/डाक  भाड़े  में  भौ  बढ़ोतरी  नहीं  की  और

 यदि  तो  आश्वासत  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  की  कया  योजनायें  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  जी

 योजना  (1992-9"')  के  उद्देश्यों  क ेअनुसार  इस  योजना  अषधि  के  अन्त  तक  बड़ी  टेलीफोन

 अणालियों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  प्रतीक्षा  अधधि  को  घटा  कर  दो  वर्ष  करना  तथा  ग्रामौण  एवं  जनजातीय

 क्षेत्रों  में  ठयजहारिक  रूप  से  मांग  होने  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करना  उक्त  उद्देश्यों
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 की  पूर्ति  क ेलिए  योजनाएं  बनाई  जा  रही  लीजिंग  आधार  पर  उपस्करों  की  खरीद  के  लिए

 निधियां  एकत्र  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  यदि  ये  निधियां  उपलब्ध  हो  जाती  हैं  तो  योजना

 में  परिकल्पित  समय  से  पूर्व  ही  बकाया  प्रतीक्षा  सूची  निपटा  दी

 फिलहाल  दूरसंचार/डाक  शुल्क  दर  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 टेलीफोन  के  लिए  स्थान  परिवर्तन
 .

 5784.  एम०  कामसन  :

 श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टेलीफोन  कनैक्शनों  के  लगने  के  पहले  और  बाद  में  नाम  और  स्थान  में  परिवर्तन  हेतु

 टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  अनुपति  देने  के  कुछ  मानदंड  निश्चित  किए  गए

 यदि  तो  गैर-ओ  वाई  ओ  वाईटी  और  विशेष  श्रेणी  मे ंअलग-अलग  की  जानेਂ  वाली

 औपचारिकताओं  का  उनके  लिए  तय  प्रभारों  सहित  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  आवासीय  स्थलों  पर  व्यापारिक  टेलीफोन  कनेक्शन  देने  के  संबंध  में  भी  कुछ  मानदंड

 तय  किए  गए

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  के मामले  में  अलग  अलग  जमा  की  जाने  वाली  प्रभार  राशि  के

 साथ  अन्य  औपचारिकताओं  का  ब्यौरा  क्‍या  ।
 क्या  परिसर  में  एक  से  अधिक  टेलीफोन  कनेक्शन  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  कोई  मानदंड

 तय  किए  गए  और

 यदि  तो  श्रेणी  वार  पूरी  की  जाने  वाली  औपचारिकताओं  और  उसके  लिए  जमा  किये

 जाने  वाले  प्रभारों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
 है

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  1  और  -]  में  दी  गई

 जी

 प्रश्न  नहीं

 जी

 प्रश्न  नहीं

 विवरण  1

 टेलीफोन  रिलीज  किए  जाने  के  पूर्व  नाम  और  स्थान  में  परिवर्तन

 नाम  में  परिवर्तन  की  अनुमति  निम्नलिखित  स्थितियों  में  दी  जाती  है  :

 व्यक्ति  में  परिवर्तन  के  बिना  नाम  में  परिवर्तन
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 (i)  जिवाहोपरांत  आवेदक  के  नाम  में

 (ii)  संगठन  के  नाम  में

 व्यक्ति  में  परिवर्तन  के  बिना  व्यक्ति  के  नाम  में  परिवर्तन  की  अनुमति  गैर  ओ  वाई  ओ  याइ

 टी  और  विशेष  श्रेणियों  में  पंजीकृत  आवेदकों  के  लिए

 व्यक्ति  के  परिवर्तन  होमे  पर  नाम  में  परिवर्तन

 ()  यदि  किसी  ऐसे  आवेदक  को  मृत्यु  हो  जाती  ह ैजिसका  नाम  गैर-ओ  बाइ  टी  अथवा  ओ

 वाइ  टी  श्रेणी  में  पंजीकृत  तो मृतक  की  बसीयत  के  अनुसार  उसके  नाम  में  परिवर्तन  की  अनुमति

 दे  दी  जाती  है  तथा  वसीयत  के  अभाव  में  यह  अनुमति  उसके  कानूनी  वारिस  अथवा  नजदीकी  संबंधियों

 को  दी  जाती  किन्तु  विशेष  श्रेणी  के  मामले  नाम  में  परिवर्तन  की  अनुमति  नहीं  दो  जाती  आवेदक

 नाम  में  परिवर्तन  क्षेत्र  के  सक्षम  टेलीफोन  प्राधिकारी  के  नाम  विहित  फॉर्म  में  नाम  परिवर्तन  के

 समर्थन  में  संगत  कागजात  संलग्न  करते  हुए  आवेदन  कर  सकते  यदि  कागजात  सही  पाए  तो

 टेलीफोन  प्राधिकारी  50/-  रु०  रुपये  का  एक  मांग-पत्र  जारी  भुगतान  की  प्रमाण

 प्राप्ति  क ेबाद  मामले  पर  कार्रवाई  की  जाती  है  तथा  आवेदक  को  विधिवत्‌  रूप  से  अनुमोदन  की  सूचना
 दी  जाती

 टेलीफोन  रिलीज  किए  जाने  से  पूर्व  संस्थापना  के  स्थान  में  परिवर्तन  के  आवेदक  सादे

 कागज  पर  क्षेत्र  के  टेलीफोन  प्राधिकारी  को  आवेदन  कर  सकता  सिंगल  एक्सचेंज  अथवा  मल्टी

 एक्सचेंज  प्रणाली  में  एक  ही  एक्सचेंज  के  अंतर्गत  स्थान  परिवर्तन  के  लिए  प्रभार  नहीं  देना  पड़ता
 विवरण  11

 टेलीफोन  की  संस्थापना  के  बाद  नाम  और  स्थान  में  परिवर्तन

 टेलीफोन  स्थानांतरण  की  नीति  :

 मल्टी  एक्सचेंज  एक  एक्सचेंज  से  दूसरे  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  टेलीफोन  स्थानांतरित  करने

 की  अनुमति  प्रदान  कर  दी  जानी  यदि  टेलीफोन  स्थानांतरण  के  लिए  प्रार्थना  पत्र

 की  तारीख  उस  एक्सचेंज  की  विशिष्ट  श्रेणी  की  तारीख  रिलीज  अबधि  तक  के  भीतर  की  हो  अथवा

 जिस  टेलीफोन  को  शिफ्ट  किया  जाना  वह  तीन  वर्ष  की  अवधि  तक  काम  कर  चुका  हो  अर्थात

 इसमें  से  जो  भी  पहले  टेलीफोन  स्थानांतरण  के  मामलों  में  यह  पद्धति  अखिल  भारतीय  आधार

 पर  एक  शहर  से  दूसरे  शहर  में  टेलीफोन  शिफ्ट  के  मामले  में  लागू

 एकल  एक्सचेंज  टेलीफोन  प्रणाली  अथवा  मल्टी  एक्सचेंज  प्रणाली  के  अंतर्गत  उसी  एक्सचेंज

 में  टेलीफोन  शिफ्ट  के  आदेश  उपभोक्ता  से  आवदेन  पत्र  प्राप्त  होने  पर  तुरन्त  कर  दिया  जाए  जब  तक

 कि  उस  क्षेत्र  में  ऐसा  करना  अव्यवहार्य

 स्थानानतरण  की  पद्धति  :

 1.  उपभोक्ता  संबंधित  टेलीफोन  प्राधिकारी  को  इसके  लिए  निर्धारित  आवेदन  पत्र  में  अपना  आवेदन

 लिखित  रूप  में  प्रस्तुत
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 2.  जहां  कहीं  व्यवहार्य  टेलीफोन  का  स्थानांतरण  आवेदन  प्राप्त  होने  के  15  दिन  के  भीतर

 कर  दिया  जिन  मामलों  में  सामान्य  अवधि  से  अधिक  समय  लगने  की  संभावना  है  उन  भामलों

 पर  विशेष  निगरानी  रखी

 3.  जिन  मामलों  में  यह  पाया  जाता  है  कि  बिल  की  राशि  विभागीय  गलती  जैसे  सुरक्षित  अभिरक्षा

 के  मामलों  में  40  प्रतिशत  किराया  राशि  का  बिल  जारी  न  बिल  में  गलती  से  अधिक  राशि  दर्शाता

 आदि  के  कारण  बकाया  है  तो  टेलीफोन  को  तत्काल  स्थानांतरित  करके  उसे  चालू  किया

 4.  यदि  टेलीफोन  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  तत्काल  स्थानांतरित  न  किया  जा  सकता  हो  या

 विभागीय  नीति  के  अंतर्गत  इसकी  अनुमति  न  हो  या  इसे  केवल  पेयर  की  कमी  के  कारण  स्थानांतरित

 न  किया  जा  सकता  हो  तो  पार्टी  को  समय  पर  सूचना  दी  जानी  चाहिए  और  आवेदक  से  यह  जानकारी

 ली  जाएगी  कि  क्या  मूल  स्थान  पर  लगे  टेलीफोन  को  नए  स्थान  पर  स्थानांतरित  करने  तक  ब्रंद  रखा

 5.  किसी  उपभोक्ता  के  नाम  से  कार्य  कर  रहे  टेलीफोन  को  किसी  व्यापारिक  फर्म  या  कम्पनी

 के  नाम  सभी  स्थानांतरित  किया  जाएगां  जय  उपभोक्ता  उसका  एकमात्र  मालिक/साझेदार/डायरेंक्टर

 6.  टेलीफोन  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  है  या  यह  पता  लगने  के  बाद  संज्ञापन  पत्र

 जारी  किया  यदि  टेलीफोन  स्थानांतरित  करना  तकनीकी  रूप  से  ज्यवहार्य  हो

 उसे  तत्काल  स्थानांतरित  किया

 7.  मल्टी  एक्सचेंज  प्रणाली  में  एक  एक्चेंज  क्षेत्र  से  दूसरे  एक्सचेंज  क्षेत्र  में  स्थानांतरित  करने

 के  मामले  में  दो  संज्ञापन  पत्र  एक  मौजूदा  टेलीफोन  को  बैध  करने  तथा  दूसरा  किए  जाने  पर

 नया  टेलीफोन  खोलने  के  लिए  जारी  किए  तकनीकी  रूप  से  व्यवहार्य  होने  पर  स्थानांतरण  का

 काम  तत्काल  किया

 8.  टेलीफोन  स्थानांसरित्त  करने  संबंधी  अनुरोध  की  सदाशयता  की  जांच  बास्तव  में  टेलीफोन

 स्थानांतरित  किए  जाने  के  समय  ह्ली  की  जानी

 9.  यदि  उपभोक्ता  चाहे  तो  वह  अपने  साथ  मूल  स्थान  पर  लगे  टेलीफोन  उपकरण  को  नए  स्थान

 पर  ले  जा  सकता  उपभोक्ता  को  आवेदन  पत्र  में  इस  विकल्य  का  उल्लेख  करना

 10.  किसी  व्यक्ति  के  नाम  टेलीफोन  स्थानांतरित  किए  जाने  से  पूर्ष  मौजूदा  बकाया  बिलों  क़ी

 अदायगी  की  मांग  किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  तथापि  किसी  कार्यालय  कंपनी  या  संगठन  के

 मामले  में  टेलीफोन  स्थानांतरित  किए  जाने  से  पूर्व  बकाया  बिल  का  भुगतान  किया  जाना  आवश्यक

 है

 11.  विभागीय  कारणों  से  टेलीफोन  शिफ्ट  करने  की  15  दिन  की  अवधि  से  अधिक  का  बिलंब

 होने  के कारण  जिस  अवधि  तक  टेलीफोन  बंद  रहता  है  उस  अवधि  का  यथा  अनुपात  किराया  वापिस

 किया  जाता
 ह
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 स्थानांतरण  से  पूर्व  आवेदन-पत्र  वापिस  लेना  :

 स॑ज्ञापन-पत्र  जारी  होने  के  बाद  परन्तु  वास्तविक  रूप  से  टेलीफोन  स्थानांतरित  होने  से  पहले

 यदि  उपभोक्ता  इसके  स्थानांतरण  का  अपना  आवेदन  पत्र  वापिस  लेता  है  तो  उसे  जिला  इंजीनियर  द्वारा

 नियत  उस  तारीख  तक  किये  गये  वास्तविक  व्यय  का  भुगतान  करना

 स्थानांतरणाधीन  टेलीफोन  बंद  करना  :

 उपभोक्ता  के  अनुरोध  पर  यदि  कोई  टेलोफोन  बंद  किया  जाता  है  और  नियमों  के  अंतर्गत  टेलीफोन

 स्थानांतरण  के  योग्य  होने  की  अवधि  तक  सुरक्षा  अभिरक्षा  में  रखा  जाता  है  तो  टेलीफोन  बंद  रहने  की

 अवधि  से  स्थानांतरित  किए  जाने  की  तारीख  तक  इसका  पूरा  प्रभार  लिया  स्थानांतरण

 के  लिए  पात्र  हो  जाने  पर  यदि  टेलीफोन  15  दिन  के  भीतर  शिफ्ट  नहीं  हो  पाया  हो  तो  उपर्युक्त  (ii)

 के  अनुसार  यथानुपात  किराए  में  छूट  प्रदान  की

 तीसरी  पार्टी  को  टेलीफोन  का  स्थानांतरण  करने  पर  शिफ्सिंग  :

 टेलीफोन  शिफ्ट  करने  की  पात्रता  निर्धारित  करने  के  लिए  टेलीफोन  कनेक्शन  के  स्थानांतरण

 के  मूल  आवेदन  पत्र  की  तारीख  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  और  जिस  एक्सचेंज  क्षेत्र  मे ंटेलीफोन  स्थानांतरण

 की  मांग  की  गई  है  उस  क्षेत्र  में  टेलीफोन  के  कार्य  करने  की  अवधि  के  साथ-साथ  टेलफोन  स्थ्  गरानांतरण

 होने  तक  की  अवधि  को  भी  शामिल  किया  “

 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  टेलीफोनों  का  स्थानांतरण  :

 उपभोक्ता  से  निर्धारित  फार्म  में  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  पर  वर्तमान  टेलीफोन  के  टेलीफोन  प्राधिकारी

 उस  टेलीफोन  को  बंद  हुआ  मानेंगे  तथा  उपभोक्ता  को  इस  संबंध  में  एक  प्रमाण-पत्र  जारी  इस

 प्रमाण-पत्र  क ेआधार  पर  उपभोक्ता  नए  स्थान  पर  संबंधित  टेलीफोन  प्राधिकारियों  को  टेलीफोन  कनैक्शन

 के  लिए  आवेदन  करेगा  और  उसके  साथ  यह  प्रमाण  पत्र  संलग्न  करेगा  और  उसे  टेलीफोन  क्वतैक्शन

 प्रदान  कर  दिया  श्रेणी  में  रियायत  देने  के  मामले  में  उपभोक्ता  को

 के  साथ  जमा  की  शेष  राशि  लौटा  दी  इस  शेष  राशि  को  उपभोक्ता  नए  स्थान  पर  जमा  कराए

 और  उपभोक्ता  को  उपभोक्ता  माना  जाता

 टेलीफोन  का  स्थानांतरण  :

 कोई  भी  टेलीफोन  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  दूरसंचार  जिला  इंजीनियर  अथवा  दूरसंचार  जिला

 प्रमुख  अथवा  इस  प्रयोजन  के  लिए  जिला  प्रमुखों  द्वारा  नामित  मंडल  इंजीनियर  की  स्वीकृति  के  तहत

 स्थानांतरित  किया  जा  सकता

 जिभिन्‍न  परिस्थितियों  में  स्थानांतरण  :

 उपभोक्ता  के  जीवनकाल  में  के  जीवन  काल  में  उसके  निकट  संबंधियों

 अर्थात  पुत्र  अथवा  चचेरे  भाई  और  बहन  को  छोड़कर  सौतेले  भाई  और

 सौतेली  बहन  भाई  तथा  बहन  के  नाम  टेलीफोन  कनेक्शन  के  स्थानांतरण  की  मंजूरी  प्रदान  की

 जा  सकती  चाहे  वह  मूल  रूप  से  किसी  भी  श्रेणी  के  अंतर्गत  प्राप्त  किया  गया  टेलीफोन  ने
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 एक  वर्ष  से  कम  समय  तक  कार्य  न  किया  यदि  टेलीफोन  विशेष  अथवा  प्राथमिकता  कनेक्शन

 है  तो  मूल  किराएदार  को  उस  श्रेणी  में  अगले  पांच  वर्षों  की अवधि  के  लिए  कोई  नया  कनेक्शन  नहीं

 दिया  जा

 उपभोक्ता  की  मृत्यु  :  उस  व्युक्ति  के  नाम  पर  जिसके  नाम  पर  मृतक  को  इच्छा  के

 अनुसार  जायदाद  की  वसीयत  की  गई  यदि  जायदाद  को  वसीयत  एक  से  अधिक  व्यक्तियों  के  नाम

 की  गई  तो  उस  स्थिति  में  टेलीफोन  का  स्थानांतरण  अन्य  लोगों  की  आपसी  सहमति  से  एक  व्यक्ति

 के  नाम  किया  जा  सकता  वसीयत  न  होने  की  स्थिति  में  टेलीफोन  मृतक  की  विधवा/विधुर  के

 अन्यथा  कानूनी  वारिस  अथवा  उत्तराधिकारी  के  नाम  पर  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  एक  से  अधिक

 कानूनी  वारिस  अथवा  उत्तराधिकारी  होने  की  स्थिति  सभी  वारिसों  अथवा  उत्तराधिकारियों  की आपसी

 सहमति  से  उनमें  से  व्यक्ति  के  नाम  टेलीफोन  स्थानांतरित  किया  जा  सकता

 उपभोक्ता  के  नाम  में  परिवर्तन  :  किनन्‍्ही  कारणों  से  उपभोक्ता  के  नाम  में  परिवर्तन

 होने  के

 कंपनी  अथवा  फर्म  के  नाम  में  परिवर्तन  :  एसोसिएशन

 अथवा  समरूप  निकाय  के  नाम  अथवा  संरचना  में  कोई  परिवर्तन  होने  पर  किसी  फर्म  अथवा  कंपनी

 अथवा  किसी  संस्था  या  संगठन  अथवा  एसोसिएशन  या  कोई  समरूप  निकाय  के  नाम  टेलीफोन  का

 स्थानांतरण  किया  जा  सकता
 ह

 (8)  लघु  उद्योगों  की  श्रेणी  में  आने  वाले  फोनों  का  स्थानांतरण  :  लघु  उद्योग  के  मामले

 में  विशेष  श्रेणियों  के  अंतर्गत  प्रदान  किए  गए  टेलीफोन  के  स्थानांतरण  की  अनुमति-तभी  दी  जा  सकती

 है  जबकि  किराएदार  इसे  श्रेणी  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  की  अपेक्षित

 धनराशि  जमा  कराने  के  लिए  तैयार  ऐसा  उसी  स्थिति  में  किया  जा सकता  है  जबकि  उस  टेलीफोन

 के  संस्थापन  की  मूल  तिथि  उस  सीमा  के  अंतर्गत  आती  हो  जिसके  अंतर्गत  में  टेलीफोन

 दिए  जा  रहे  विशेष  श्रेणी  के  अंतर्गत  प्राथमिकता  के  आधार  पर  प्राप्त  किए  गये  टेलीफोन  के  मामले

 में  नियमानुसार  स्थानांतरण  नहीं  हो

 विशेष  श्रेणी  के  अंतर्गत  पंजीकरण  के  मामले  में  टेलीफोन  के  स्थानांतरण  की  अनुमति  नहीं

 स्थानांतरण

 किराएदार  द्वारा  मकान  मालिक  के  टेलीफोन  का  प्रयोग  :  प्राधिकारी  द्वारा  किसी

 भवन  के  मकान  मालिक  द्वारा  लिए  गए  टेलीफोन  उसी  भवन  में  रह  रहे  किराएदार  द्वारा  प्रयोग

 करने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  यह  नियम  विशेष  श्रेणी  के  अंतर्गत  आने  वाले  टेलीफोन  कनैक्शनों

 के  अतिरिक्त  अन्य  श्रेणी  के  टेलीफोन  कनेक्शनों  पर  लागू  इस  संबंध  में  कुछ  शर्तें  निर्धारित  की

 गई  इसके  लिए  500/-  रुपये  अनुमति  शुल्क  लिया  प्रत्येक  नए  किराएदार  का  अनुरोध

 पृथक  रूप  से  और  नए  सिरे  से  विनियमित  किया  यह  व्यवस्था  निवास  स्थान  पर  लगे  टेलीफोन

 कुनेक्शनों  के  लिए  ही
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 स्थामांतरणों  को  संचालित  करने  वाली  सामान्य  शर्तें

 स्थानांतरण  के  लिए  आवेदन  पत्र  स्थानांतरण  करने  वाले  व्यक्ति  और  ज़िस  व्यक्ति  के  नाम

 पर  स्थानांतरण  किया  जाता  दोनों  ही  व्यक्तियों  के  हस्ताक्षर  से  प्रस्तुत  किया  जाना  किर

 के  मामले  में  आवेदन  पत्र  पर  उस  व्यक्त  के  ही  हस्ताक्षर  होंगे  जिसके  नाम  टेलीफोन  का  स्थानांतरण

 किया  जाना

 प्रार्थना  पत्र  के  साथ  प्रमाण  पत्र  होने  चाहिए  जिसके  अनुसार  दूर  संचार  विभाग  के  भविष्य

 के  दावों  की  क्षतिपूर्ति  होगी  एवं  सभी  पहले  के  बकाया  धन  आदि  का  भुगतान  की  व्यवस्था  की  जाएगी

 जिस  व्यक्ति  के  नाम  पर  टेलीफोन  का  स्थानांतरण  हो  उसे  स्थानांतरण  की  तारीख  से  पहले  की  अवधि

 से  संबंधित  कोई  भी  लम्बित  बकाया  देय  राशि  सभी  प्रकार  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने

 का  आश्वासन  देना

 (i)  यदि  टेलीफोन  कनेक्शन  सामान्य  अथवा  गैर-ओ  वाई  टी  सामान्य

 श्रेणी  के  अंतर्गत  मंजूर  किया  गया  तो  वह  टेलीफोन  संस्थापन  की  तारीख  से  कम  से  कम  एक  वर्ष

 तक  अवश्य  कार्यरत  रहा  यदि  मंजूरी  योजनाਂ  के  अंतर्गत  दी  गई  तो  टेलीफोन  संस्थापन

 की  तारीख  से  तीन  वर्ष  तक  अवश्य  कार्यरत  रहा

 (४)  स्थानांतरण  के  लिए  आवेदन  पत्र  स्थानांतरण  चाहने  की  तारीख  से  एक  वर्ष  के  भीतर

 किया  जाना  सक्षम  प्राधिकारियों  के  पास  गुणावगुण  आधार  पर  प्रत्येक  मामले  में  एक  वर्ष  की  इस

 सीमा  को  शिथिल  करने  के  विशेषाधिकार

 स्थानांतरण  शुल्क  का  भुगतान  भारतीय  तार  नियमावली  के  नियम  434  (3)  में  निर्धारित

 उपबंधों  के  अनुसार  किया  जाएगा  अर्थात  स्थानांतरण  के  प्रत्येक  चरण  के  लिए  मौजूदा  शुल्क  100/-

 रुपये

 सभी  स्थानांतरण  उसी  परिसर  में  किए  कोई  भी  उपेक्षित  शिफ्टिंग  स्थानातरण  हो

 जाने  के  बाद  स्थानांतरण  कर्ता  ट्वारा  अलग  में  करवाई  जाएगी  और  इस  प्रकार  के  अनुरोध  पर  सामान्य

 तौर  पर  की  जाने  वाली  शिफ्टिंग  पर  लागू  नियमों  के  अनुसार  कार्रवाई  की  शुल्क-निर्धारण

 की  निश्चित  तारीख  संस्थापना  की  तारीख  होगी  न  कि  स्थानांतरण  की

 किसी  व्यक्ति  के  नाम  पर  लगे  टेलीफोन  का  स्थानांतरण  उस  फर्म  के  नाम  किया  जा  सकता

 है  जिसका  कि  वह  एक  मात्र  स्वामी  है  और  इसी  प्रकार  उस  फर्म  के  नाम  लगे  टेलीफोन  को  उसके

 मालिक  के  नाम  स्थानांतरित  किया  जा  सकता

 स्थानांतरण  सभी  उपांगों  सहित  अनंमत्य

 दलालों/एजेंसियों  ट्वारा  समाचार  पत्रों  में  दिए  गए  विज्ञापनों  को  अपवाद  स्वरूप  नहीं  लिया

 जा  विभाग  केवल  स्थानांतरणकर्ता  और  जिसके  नाम  स्थानांतरण  किया  जाना  है  उस  व्यक्ति

 के  साथ  ही  बातचीत  करेगा  और  दलालों  और  एजेंसियों  के  साथ  कोई  बात  नहीं
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 प्रत्येक  स्थानांतरण  के  लिए  पंजीकरण  से  संबंधित  स्थानांतरण  शुल्क  है  और

 पंजीकरण  का  स्थानांतरण  चालू  कनेक्शनों  के  स्थानांतरण  से  संबंधित  मार्गनिर्देशों  के  अनुसार  ही  किया

 जाता  (2)
 ओबाईटी  श्रेणी  में  गैर-ओबाईटी  सामान्य  श्रेणी  में  पंजीकरण  का  स्थानांतरण  करने  की  3  मुमति

 नहीं  इसके  लिए  आवेदक  अपना  पंजीकरण  शुल्क  वापस  ले  सकता  है  और  गैर-ओवाईटी  श्रेणी

 में  पंजीकरण  करवा  सकता
 ह

 ओ  वाई  टी  सामान्य  श्रेणी  से  ओ  वाई  टी  विशेष  श्रेणी  में  पंजीकरण  के  स्थानांतरण  की

 मूल  पंजीकरण  की  तारीख  से  अथवा  विशेष  श्रेणी  के  अधीन  पंजीकरण  के  लिए  पात्रता  की

 तारीख  जो  भी  बाद  में  हो  दी  जा  सकतो

 गैर-ओ  वाई  टी  विशेष  अथवा  गैर  ओ  बाई  टी  सामान्य  श्रेणी
 से

 ओ  वाई  टी  श्रेणी  में  पंजीकरण

 के  स्थानांतरण  की  अतुमति  केवल  निर्धारित  जमा  राशि  के  बीच  के  अंतर  की  प्राप्ति  की  तारीख  से  दी

 जा  सकती  ओ

 गैर  ओ  बाई  टी  सामान्य  श्रेणी  से  गैर  ओ  बाई  टी  विशेष  श्रेणी  में  पंजीकरण  के  स्थानॉतरण

 की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  यदि  शर्त  पूरी  की  जाती  इसी  प्रकार  गैर  ओ  बाई  टी  सामान्य  श्रेणी

 को  जरूरत  पड़ने  पर  गैर  ओ  वाई  टी  विशेष  श्रेणी  द्वारा  दी  जा  सकती

 स्थानांतरणों  पर  और  आगे  प्रतिबंध

 एक  बार  इन  नियमों  के  अधीन  एक  टेलीफोन  स्थानांतरित  किया  गया  तो

 (i)  किराएदार  जिसके  नाम  स्थानांतरण  होता  है  कि

 Gi)  किराएदार  नाम  स्थानांतरण  होना  के  नाम

 (11)  संरचनात्मक  परिवर्तनों  आदि  के  कारण  टेलीफोन  का  स्थानांतरण  एक  उ्यक्ति  के

 नाम  अथवा  इसके  विपरीत  स्वामित्व  में  परिवर्तन  के  कारण  स्थानांतरण  के  मामले  को  और

 (iv)  सरकार  तथा  संबद्ध  संगठनों  के  बीच  टेलीफोनों  के  स्थानांतरण  के  मामलों  को

 5  वर्ष  के  आगे  की  अवधि  के  लिए  टेलीफोन  के  स्थानांतरण  संबंधी  किसी  आधेदन  पत्र  पर  विचार

 नहीं  किया

 तीसरी  पार्टी  को  स्थानांतरण  :

 उपभोक्ता  के  टेलीफोन  की  संस्थापना  के  एक  वर्ष  के  बाद  किसी  भी  फर्म  अथवा  कंपनी

 के  नाम  अपना  टेलीफोन  स्थानांतरित  करने  की  अनुमति  दी  ओवाईटी  सामान्य  और  गैर  ओषाईटी

 सामान्य  श्रेणी  के  अंतर्गत  स्वीकृत  टेलीफोन  को  ही  तीसरी  पार्टीयों  को  स्थानांतरित  करने  की  अनुमति

 दी

 स्थानांतरण  करने  वाले  के  नाम  जमा  शेष  राशि  स्थानांतरण  की  तारीख  तक  की  बकाया

 राशि  की  कटौती  के  वापस  कर  दी  जिसके  नाम  टेलीफोन  स्थानांतरित  किया  जाना  है

 वह  उसे  टेलीफोन  स्थानांतरित  करने  के  बाद  भी  पुरानी  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  का  दायी
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 जिसके  नाम  टेलीफोन  स्थानांतरित  किया  जाना  है  उसे  निम्नलिखित  राशियां  अदा  करनी  होंगी  :

 ()  8,500/-२०,  जहां  किसी  एक्सचेंज  में  कुल  लाइनें  1000  से  अधिक  न

 (४)  1000  लाइनों  से  अधिक  किन्तु  10,000  लाइनों  से  अधिक

 (iii)  10,000  लाइनों  से

 इसमें  से  स्थानांतरण  शुल्क  के  तौर  पर  और  10,000/-%  तथा

 15,000/-%  ओवाईटी  जमा  राशि  के  तौर  विनियोजित  किए  जाएंगे  और  स्थानांतरण  की  तारीख  से

 उस  कनेक्शन  को  नया  ओवाईटी  कनेक्शन  माना

 यदि  विभाग  को  यह  पता  लगता  है  कि  टेलीफोन  किसी  तीसरो  पार्टी  द्वारा  इस्तेमाल  किया  जा

 रहा  है  तो  पार्टी  को यह  विकल्प  दिया  जाएगा  कि  वह  तीसरी  पार्टी  को  स्थानांतरण  के  तौर  पर  प्रयोगकर्ता

 को  टेलीफोन  स्थानांतरित

 स्थानांतरण  केवल  पर  ही  किया  जाता  टेलीफोन  शिफ्ट  करने  की  पात्रता  निर्धारित

 करने  के  प्रयोजन  से  आरंभिक  आवेदन  की  तारीख  का  मानदंड  अपनाया  जाएगा  और  उस  एक्सचेंज

 क्षेत्र  में  शुरू  से  कार्य  करने  की  अवधि  से  ही  शुल्क  का  आकलन  किया  जाता

 पांच  वर्षों  की अवधि  से  आगे  की  अवधि  के  लिए  स्थानांतरण  के  किसी  आवेदन  पत्र  पर  विचार

 नहीं  किया

 12  1916  लिखित  उत्तर

 महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  की  सेवाएं

 5785.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  द्वारा  अपने  प्रयोक्ताओं  को  दी  जाने  वाली

 सेवाएं  बहुत  ही  अक्षम  और  तकलीफदेह  जिस  कारण  टेलीफोन  अक्सर  खराब  रहते

 उन्हें  तत्काल  और  सन्‍्तोषजनक  ढंग.से  नहीं  देखा  जाता  है  और  यदि  अन्य  क्षेत्रों  से  टेलीफोन  की

 शिकायत  करनी  होती  तो  शिकायत  नम्बर  निरन्तर  व्यस्त  मिलते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ;
 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि  शिकायत  नम्बर  लम्बे

 समय  तक  व्यस्थ  नहीं

 इस  सेवा  को  अधिक  प्रभावी  और  सार्थक  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 पिछले  बारह  महीनों  के  दौरान  प्रति  माह  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  को  असंतोषजनक

 सेवा  के  संबंध  में  कितनी  शिकायतें  मिली  और

 उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  को  गयी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी  दिल्‍ली  में  एम०  टी०  एन०

 एल  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  सेवाएं  संतोषजनक  टेलीफोनों  के  दोषपूर्ण  होने  संबंधी  शिकायतों  पर

 नियमित  रूप  से  ध्यान  दिया  जाता  दोष  मरम्मत  की  गुणवत्ता  पर  भी  निगरानी  रखी  जाती  है  ताकि

 दोषों  की  पुनरावृत्ति  न  कर्मचारियों  में  केबलों  की  चोरी  आदि  होने  के  कारण  दोष
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 मरम्मत  सेवा  पर  प्रभाव  पड़ा  है

 कई  काल  करने  वाले  व्यक्ति  को  यह  टेलीफोन  नम्बर  वास्तव  में  व्यस्त  मिलता

 जिस  नम्बर  की  शिकायत  की  गई  इस  संबंध  में  सतत  पर्यवेक्षण  किया  जाता  है

 प्रश्न  नहीं

 परियात  पद्धति  को  निरन्तर  मानीटर  किया  जाता  है  तथा  जहां  आवश्यक  शिकायत  सर्किटों

 में  बुद्धि  किए  जाने  के  उपाय  किए  जाते

 सेवाओं  में  और  सुधार  करने  हेतु  विभिन्‍न  उपायों  जैसे  डक्‍्टों  में  भूमिगत  केबल

 जंक्शन  प्राइमरी  एवं  सकैण्डरी  केबिलों  का  व्यापक  स्तर  पर  पी  सी  एम  प्रणालियां  शामिल

 तथा  नेटवर्क  में  पुराने  एवं  अप्रचलित  उपस्करों  को  चरणवद्ध  तरीके  से  बदलने  के  साथ-साथ

 सभी  एक्सचेंजों  में  उत्तरोत्तर  रूप  से  दोष  मरम्मत  सेवा  का  कम्प्यूटरीकरण  किया  जा  रहा

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 प्रत्येक  शिकायत  की  समुचित  जांच  की  जाती  है  तथा  सुधारात्मक  कार्रवाई  करके  उपभोक्ता

 को  इसकी  सूचना  दी  जाती

 विवरण

 प्राप्त  लिखित  शिकायतों  का  माह  वार  विवरण

 माह  प्राप्त  शिकायतों  की  संख्या

 अप्रैल  -  93  304

 मई  -  93  343

 जून  -  93  314

 जुलाई
 -  93  359

 अगस्त  -  93  1191

 सितंबर  -  93  1667

 अक्तूबर  -93  709

 नवम्बर -  93  318

 93  91

 जनवरी -  94  160

 फरवरी  -  94  164

 मार्च  -  94.  67
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 डाक  तथा  संचार  सुविधाओं  का  विस्तार

 5786.  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्या  संखार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्‍या  नयी  औद्योगिक  नीति  के  अंतर्गत  उद्योग  लगाने  में  उद्यमियों  कौ  सहायता  करने  के

 लिए  सरकार  का  विचार  वर्तमान  डाक  तथा  तार/संचार  सेवाओं  का  विस्तार  करने  हेतु  कोई  नई  योजना

 शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संघार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और  :

 डाकघर  :

 सरकार  का  उद्देश्य  उन  क्षेत्रों  मे ंडाकधर  सुलभ  कराने  का  जहाँ  ऐसी  सुविधा  मौजूद  नहीं

 बशर्ते  कि  इस  संबंध  में  विभागीय  मानदंडों  की  पूर्ति  होती  हो  तथा  संसाधन  शहरी

 क्षेत्रों  में नवविकसित  परियोजना  औद्योगिक  औद्योगिक  शहरों  आदि  की  बाहरी

 सीमाओं  में  बस  गई  कालोनियों  में  विभागीय  उप-डाकघर  तदनुसार  खोले  जाते

 दूरसंचार  सेवायें  :

 जी  सरकार  का  प्रस्ताव  उद्योग  लगाने  के  लिए  उद्यमियों  को  आधारभूत  सहायता  सुलभ

 कराने  के  प्रयोजन  से  दूरसंचार  सेवाओं  के  विस्तार  के  नई  योजनायें  आरंभ  करने  का  आठवों

 योजना  के  लक्ष्यों  के  औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  को  दूरसंचार  सुविधाएं  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  प्रदान  करने  के  इन  पर  विशेष  ध्यान  देने  की  घोषणा  की  गई

 कोयले  पर  आधारित  विद्युत  परियोजनाओं  का  निजीकरण

 5787.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  कोयले  पर  आधारित  ताप  बिद्युत  संयंत्रों  क ेनिजीकरण  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 यह  प्रस्ताव  इस  समय  किस  चरण  में  विचाराधीन  और

 इसके  कब  तक  कार्यान्वयन  होने  की  आशा  है  ?

 विद्युप्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगय्या  :  तलचेर  ताप

 विद्युत  कैन्द्र  (4610  के  संबंध  में  उड़ीसा  सरकार  और  यूएसए  के  बीच  एक  समझौता

 ज्ञापन  भर  हस्ताक्षर  किए  गए

 इस  प्रकार  के  निर्णय  संबंधित  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  लिए  जाते  समझौता

 ज्ञापन  में  यह  उल्लिखित  है  कि  यह  प्रस्ताव  इसलिए  प्रस्तुत  किया  गया  ताकि  ताप  विद्युत  केन्द्र  की

 विश्वसनीयता  और  संयंत्र  भार  अनुपात  को  बढ़ाया  जाए  और  विद्युत  केन्द्र  से  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता
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 और  उससे  संबंधित  ऊर्जा  को  उचित  लागत  पर  जल्दी  से  जल्दी  अधिक  मात्रा  में  प्राप्त  किया

 और  समझौता  ज्ञापन  इसलिए  संपन्न  किया  गया  है  ताकि  यूएसए  द्वारा

 ताप  विद्युत  केन्द्र  से  संबंधित  एंड  प्रबंधन  की  तकनीकी  और  वित्तीय

 नवीकरण  एवं  आधुनिकीकरण  के  बारे  में  और  अधिक  जांच  पड़ताल  के  लिए  एक  ढांचा

 तैयार  किया  जा

 इंदौर  बाईपास

 5788.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  वाली  इंदौर  खंडਂ  और  इन्दौर  बाईपास  का

 निर्माण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 अनुमानित  वित्तीय  सहायता  और  अद्यतन  अनुमानित  लागत  क्‍या

 क्या  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  3  तक  उस  पर  कितना  व्यय  किया  गया  तथा  परियोजना  चालू
 करने  वाली  एजेंसी  का  नाम  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी

 और  खंड  करोड  रु  की  अनुमानित  लागत  से  इंदौरा  बाईपास  के  निर्माण  तथा

 3  पर  इंदौर-देवास  खंड  को  चार  लेनों  का  बनाने  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  गयी  ऋण  समझौते

 में  इन  कार्यों  क ेलिए  लगभग  33.5  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  सहायता  प्रावधान

 जी

 प्रश्न  नहीं

 तांबे  का  उत्पादन  एवं  आयात

 5789.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  हौगन  कितने  तांबे  का  वर्ष-बार  आयात  किया

 आठवीं  पंच-वर्षाय  योजना  में  तांबे  के  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया

 आठवीं  योजना  के  अंत  में  अनुमानित  उत्पादन  कितना

 आयातित  तांबा  एवं  स्वदेशी  तांबे  को  लागत  में  कितना  अंतर  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पर्याप्त  व्यापार  और  शुल्क  को  व्यवस्था  करके  घरेलू  उत्पादकों

 की  रक्षा  करने  का  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  हिन्दुस्तान  कापर

 जो  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  उपक्रम  एक  मात्र  इकाई  जिसके  पास  खनन  एवं  तांबा  सान्द्र  से

 शुद्ध तांबा उत्पादित करने के लिए स्मेल्टिंग क्षमता पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान कापर » लि० द्वारा/कोई भी तांबे के सान्‍्द्र का आयात नहीं किया गया
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 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष  1996-97  के  लिए  लक्ष्य  और  उसी

 वर्ष  में  हिन्दुस्तान  कापर  का  अनुमानित  तांबे  का  उत्पादन  45,000  टन

 इस  समय  देशी  तांबा  सान्र  की  तुलना  में  आयातित  तांबा  सान्द्र  सस्ता

 इस  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  के  पक्ष  में  सुरक्षात्मक  शुल्क  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 दूरदर्शन  पर  हिंसा  और  अश्लीलता  के  दृश्य  दिखाना

 5790.  श्री  सनत  कुमार  मंडल्ल  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  4  1994  के  टाइम्सਂ  नई  दिल्ली  में

 बायोलेंस  चाइल्ट  माइन्डਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  रिप्रोर्ट  का  अध्ययन  उसमें  उल्लेखित  प्रख्यात

 एलिजाबेथ  नेवेंन  से  कराया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  का  विचार  दूरदर्शन  के  पर्दे  पर  हिंसा  और  अश्लीलता  के  दृश्यों  के  प्रसारण  को

 रोकने  के  लिएं  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  से

 सरकार  को  कथित  समाचार  जानकारी  उक्त  समाचार  के  प्रतिष्ठित  ब्रिटिश  बाल

 मनोचिकित्सकों  ने  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  वीडियो  फिल्मों  तथा  टेलीविजन  पर  प्रदर्शित  हिंसा  और  युवाओं

 में  अक्रामकता  की  भावना  के  बीच  स्पष्ट  संबंध

 भारत  में  इस  प्रकार  का  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  सार्वजनिक  प्रदर्शन  हेतु  आशयित

 सभी  फिल्मों  कौ  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  द्वारा  सरकार  द्वारा  जारी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  परिप्रेक्ष्य

 में  जांच  की  जानी  अपेक्षित  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  प्रमाणन  हेतु  फिल्‍मों  की  जांच  करते

 समय  बोर्ड  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  को  सुनिश्चित  करेगा  :

 (1)  हिंसा  जैसी  समाज-विरोधी  क्रियाएं  उत्कृष्ट  या  न्यायोचित  न  ठहराई

 (2)  ऐसे  दृश्य  म  दिखाए  जाएं  जिनमें  बच्चों  को  हिंसा  का  शिकार  या  अपराधकर्ता  के  रूप  में

 अथवा  हिंसा  के  बलात  दर्शक  के  रूप  में  शरीक  होते  दिखाया  गया  हो  या  बच्चों  का  किसी  प्रकार

 दुरुपयोग  किया  गया  और

 (3)  मूलतः  मनोरंजन  प्रदान  करने  के  लिए  क्रूरता  तथा  आतंक  के  निरर्थक  या  बर्जनीय

 दृश्य  और  ऐसे  दृश्य  न  दिखाए  जाएं  जिनसे  लोग  संवेदनहीतन  या  अमाननीय  हो  सकते  हों

 दूरदर्शन  कार्यक्रम  पूर्वावलोकन  के  बाद  टेलीकास्ट  किए  जाते  कार्यक्रमों  की  नियमित  रूप

 से  समीक्षा  भी  की  जाती  है  और  जहां  आवश्यक  होता  उपयुक्त  परिवर्तन  किए  जाते
 थ

 फिल्मों  के  दर्शकों  पर  प्रभाव  के  बारे  में  एक  समाज  शास्त्रीय  अध्ययन  किए  जाते  का  निर्णय

 किया  गया
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 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  में  कार्य  योजना  ग्रुप

 5791.  श्री  आर»  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  हाल  ही  में  अपने  कार्य  में  विविधता  लाने

 हेतु  एक  पृथक  कार्य  योजना  ग्रुप  गठित  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  अन्य  बातों  के साथ-साथ  भारतीय  इस्पात  फ्राधिकरण

 लिमिटेड  में  उत्पादों  एवं  कार्यों  मे ंविविधता  लाने  के  क्या  कारण  कार्य  योजना  कंपनी

 की  संरचना  एवं  उद्देश्य  क्या

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  के  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र  में  ऐसे  कार्य  योजना

 ग्रुपों  को  गठित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  तथा  इसके  संयंत्रों  के  उक्त  कार्य  योजना  ग्रुप  कब

 तक  कार्य  आरम्भ  कर  देंगे  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और  ने  निगमित

 स्तर  पर  प्लानिंग  ग्रुपਂ  गठित  किया  प्ला  निंग  ग्रुपਂ  का  प्रमुख  कार्य  नीति  संबंधी

 मुद्दों  और  के  सभी  क्षेत्रों  और  कारोबार  को  शामिल  करते  हुए  कारोबार  नीति  तैयार  करना  है

 जिसमें  विविधीकरण  नीति  भी  शामिल  प्लानिंग  ग्रुपਂ  एक  बहु  आयामी  संघटन

 इस्पात  के  कारोबार  में  व्यापक  एकीकृत  नीति  तैयार  करने  के  अतिरिक्त  प्लानिंग  ग्रुपਂ

 विविधिकरण  के  अवसरों  का  भी  विश्लेषण  विविधिकरण  के  मानदण्ड-नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 1.  इसे  की  विद्यमान  श्रम-शक्ति  का  उपयोग  करने  के  लिए  सक्षम  होना  चाहिए  और  अपने

 संसाधनों  का  इष्टतम  उपयोग  करने  की  अनुमति  देनी

 2.  इसे  के  मौजूदा  कारोबार  से  संबद्ध  होना

 3.  प्रचालनों  के  आकार  में  सामंजस्य  होना

 4.  इसे  कारोबार  में  लाभप्रद  होना

 से  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  प्रत्येक  संयंत्र  में  एक  बिजनेस  प्लानिंग  विभाग  बनाया

 जाए  जिसका  उत्तरदायित्व  उत्तरवर्ती  अवधि  के  लिए  बिजनेस  प्लानिंग  करना  इसके

 विभाग  विभिन्‍न  उत्पाद  बाजार  नीति  बनाने  के  लिए  उत्तदायी  होगा  और  प्रौद्योगिकी  निवेश-योजना

 और  नीति  योजना  में  प्रबंध  निदेशक  की  सहायता
 ह

 भ्रष्टाधार  के  आरोप

 5792.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 श्री  चन्द्रेश  पटेल  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  1993  से  !5  1994  तक  की  अवधि  के  दौरान

 कुछ  वाहन  मालिकों  तथा  उनकी  यूनियनॉ/एसोसियेशनों  से  परिबहन  प्राधिकरण  के  कुछ  निरीक्षकों  द्वारा

 मनमानी  और  लूटपाट  किये  जाने  की  शिकायटहे  मिली

 यदि  तो  इस  मामले  में  की  गई  जांच  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  लिए  जिम्मेदार  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 1.1.93  से  15.2.94  तक  की  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  सरकार  के  परिवहन

 विभाग  को  13  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और  उनकी  जांच  की  एक  मामले  में  संबंधित  व्यक्ति  को  निलंबित

 किया  गया  और  एक  शिकायत  निराधार  पाई  शेष  शिकायते  की  जांच  की  जा  रही

 कश्मीर  के  बारे  में  फ्रांस  के  रक्षा  मंत्री  का  वक्तव्य

 5793.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खंडूरी  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  कश्मीर  के  बारे  में  र/युक्त  रा  ट्र॒  के  प्रस्ताव  पर  फ्रांसीसी  रक्षा  मंत्री

 के  विचारों  के  बारे  में  ।6  1994  के  पाकिस्ता-ती  समादार  पत्र  में  प्रकाशित  समाचार

 की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसमें  प्रकाशित  समाचार  के  त्षथ्य  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  विषय  पर  फ्रांस  सरकार  से  उनके  विचारों  की  पुष्टि  कर  ली  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  एस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान

 इस  समाचार  में  फ्रांस  के  रक्षा  मंत्री  के  शै  विचार  बताये  गए  हैं  थे  कश्मीर  के  संबंध  में

 फ्रांस  सरकार  के  रवैये  को  परिलक्षित  नहीं

 फ्रांस  की  सरकार  इप  बात  का  समर्थन  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  मसले

 द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिए  सुलझाये  जाने

 राउरकेला  में  आश्काशवाणी  केन्द्र

 5794.  कुमारी  फ्रिडा  तोप-गे  :  क्या  सूब्नना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  राउरकेलਂ  स्थित  आकाशबाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  की  दिशा  में  अब  तक  कितनी

 प्रगति  हुयी  है  और  उसे  शुरू  ब:'ने  के  दिए  निर्धारित  तिथि  क्या  और

 आकाशवाणी  के  इस  केन्द्र  गो  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूखना  और  प्रसारण  मंत्रा
 छय

 राज्य  मंत्री  सिंह  :  उड़ीसा

 के  राउरकेला  में  स्थित  स्थानीय  रेडियो  के  द्ध  पूर्णता  के  अंतिम  चरण  में
 है और  इसके  1994  में

 तकनीकी  रूप  से  तैयार  हो  जा  की  संभावना
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 स्थायी  विद्युत  आपूर्ति  की  अनुपलब्धता  के  कारण  देरी  हुई

 ेु  लघु  उद्योग  के  उत्पाद

 5795.  डा०  के०  ली  आर»  चौधरी  :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इलेक्ट्रानिक  प्रचार  माध्यमों  से  लघु  उद्योगों  के  उत्पादों  के  विज्ञापनों

 पर  रोक  लगाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 इस  प्रकार  की  रोक  को  आवश्यक  नहीं  समझा  गया

 माडरन  फूड  इंडस्ट्रीज  में  अभियमितताएं

 5796.  डा  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  कया  खाद्दा  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  किसी  भूतपूर्व  केन्द्रीय  मंत्री  ने  16  1994  को  लिखे  एक  पत्र  द्वारा  मार्ड्न

 फड  इंडस्ट्रीज  में  अनियमितताएं  फैलने  का  आरोप  लगाया

 क्‍या  सरकार  का  वियार  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  अथवा  किसी  उच्च  स्तरीय  जांच

 समिति  ट्वारा  जांच  कराने-का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तसरूण  :  जी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 गुजरात  में  आकाशवाणी  केन्द्र

 5797.  श्री  सोमजीभाई  डामोर  :

 श्री  एन०  राठवा  :

 क्या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  गुजरात  में  नए  आकाशवाणी  केन्द्र

 स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  राज्य  में  ऐसे  कितने  केन्द्रों  का  निर्माण  कार्य  पूरा

 होने  के  करीब
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 प्रस्तावित  केन्द्रों  की  आवृत्ति  और  प्रसारण  क्षेत्र  कितना  है  तथा  इससे  कुल  कितने  क्षेत्र  में

 रैडियो  कार्यक्रम  सुने  जा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  से

 आठवीं  योजना  के  दौरान  कार्यान्वयन  हेतु  हाथ  में  ली  गई  गुजरात  में  नए  आकाशवाणी  केन्द्रों

 को  स्थापित  करने  से  संबंधित  स्कीमों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इन  सभी  स्कीमों

 को  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 आठवीं  योजना  के  दौरान  कार्यान्वयन  हेतु  हाथ  में  ली  गई  गुजरात  में  नए  आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित

 किए  जाने  से  संबंधित  स्कीमों  का

 प््य

 क़  स्थान  स्कीम  आवृत्तियां

 ——  ण

 ऋत्न न

 कि«  मी

 1.
 2923  कि  एफ  एम०  ट्रांसमीटर  मेघाहादर्ज  60

 2.  बड़ोदरा  2x3  वा०  एफ०  एम०  102.7  ७०

 3.  अहमदाबाद  2x3  कि०  था»  एफ»  एम»  6...

 भारतीय  मिशनों  म  राजभाषा  के  रूप  में  हिन्दी  का  प्रयोग

 5798.  सावित्री  लक्ष॥णन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  विदेशों  में  स्थित  हमारे  मिशनों  में  राजभाषा  नीति  लागू  करने  के  कोई  मानदंड

 तय  किये

 यदि  तो  क्‍या  हिन्दी  की  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  इन  मिशनों  में  हिन्दी  शिक्षा

 शास्त्रियों/शिक्षकों  की  प्रतिनियुक्ति  की  जातो  और

 यदि  तो  किन-किन  मिशनों  में  राजभाषा  के  रूप  में  हिन्दी  को  अपनाया  गया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  के  राज्य  मंशी  आर«  एल«  :  हमारी  राजभाषा  नीति

 के  क्रियान्वयन  के  लिए  हमारे  मि/नों  के  संबंध  में  अलग  से  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किए  गए

 भारत  सरकार  में  आमतौर  से  जिन  मानदण्डों  दग  अनुपालन  किया  जाता  है  वे  ही  स्थानीय  परिस्थितियों

 के  अनुरूप  मिशनों  के  संबंध  में  होते

 जार्ज  ण्रर्ट  आफ  पोर्ट  लन्‍्दन  और  काठमाण्डु  जैसे  मिश्

 में  हिन्दी  अधिकारी  भेजे  जाते  हैं  जहा  हिन्दी  के  प्रचार-प्रसार  के  अवसर  विद्यमान

 मिशन  चूंकि  भारत  सरकाਂ  के  ही  कार्यालय  हैं  वे  राजभाषा  हिन्दी  के  संबंध  में  सरकार

 की  सामान्य  नीति  की  परिधि  में  आते
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 विशाखापत्सनम  पत्तन  |

 5799.  श्री  एम«  जी«  जी०  एस»  मूर्ति  :  क्या  जल-भूतत्न  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  विशाखापतनम  पत्तन  द्वारा  1993-94  में  आरंभ  की  गई  परियोजनाएं  पूरी  नहीं  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  1993-94  के  दौरान  आवंटिंत  धनराशि  पत्तन  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए

 अपर्याप्त

 1994-95  के  दौरान  इस  उद्देश्य  से  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  अथवा  करने  का

 विचार

 क्‍या  पत्तन  अधिकारियों  ने  पत्तन  की  पुनर्गठन  योजना  को  पूरा  करने  हेतु  और  अधिक  धनराशि

 स्वीकृत  करने  का  अनुरोध  किया  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतत  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 1993-94  में  केवल  एक  अर्थात  एक  30  टन  बी  पी  टग  की  खरीद  का  लक्ष्य  अब

 इसे  1994  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 जी  इसे  अपर्याप्त  पाया  गया

 वर्ष  1994-95  में  योजना  स्कीमों  के  लिए  40  करोड़  का  आबंटन  किया  गया

 (5)  जी

 प्रश्न  नहीं

 जिहार  में  तार

 5800.  श्री  प्रेम  खन्द  राम  :  क्‍या  सं॑खार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  पर्वतीय  विशेष  रूप  से  राजौली  तथा  गोविंदपुर

 में  बाहर  से  आने  वाले  और  बाहर  को  जाने  वाले  तारों  के आगम  तथा  निर्गम  में  विलम्ब  होता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और  सरकार  ने  उन  क्षेत्रों  में  तार  भेजने  अथवा  वहां

 तार  प्राप्त  करने  के  लिए  क्‍या  समय-सीमा  निर्धारित  की

 क्‍या  कई  स्थानों  पर  तार  डाक  से  भेजे  जाते  हैं  और  यदि  तो  उत्तरांचल  के  आठ  जिलों

 में  ऐसे  डाकघरों  की  जिला-वार  संख्या  क्‍या  और

 सरकार  ने  इस  क्षेत्रों  में तारों  को समय  पर  प्रेषण  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की
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 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  जी  इन  क्षेत्रों  से/को  तार  भेजने

 में  सामान्यतः  देर  नहीं

 यह  लक्ष्य  हे  कि कम  से  कम  विलंब  से  तार  संप्रेषि  देए  जाएं  और  बुकिंग  से  लेकर

 डेलिवरी  दिन  के  12  घंटों  के  आधार  पर  विलंब  की  मानीटरिंग  की  जाती

 जी

 उत्तरांचल  के  आठ  जिलों  में  तारों  का  समय  पर  प्रेषण  सुनिश्चित  करने  के  विभाग

 शीघ्र  ही  नौ  इलेक्ट्रॉनिक  की  बोर्डों  की  संस्थापना  करेगा  जिन्हें  स्टोर  और  फॉरवर्ड  मेसेज  नेटवर्क  से

 जोड़ा  इसके  उन  स्थानों  पर  दूरसंचार  केन्द्र  खोलने  का  भी  निर्णय  लिया  गया  है

 जहां  दैनिक  औसत  परियात  50  तार  या  इससे  अधिक

 महाराष्ट्र  में  डाक  और  तार  घर

 5801.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ८

 महाराष्ट्र  मे ंइस  समय  डाक  और  तार  घरों  एवं  दूरभाष  केनन्‍्दों  की  जिलाबवार  पृथक-पृथक

 संख्या  कितनी  है
 ॥

 क्या  इन  कार्यालयों  की  मौजूदा  संख्या  सार्वजनिक  आवश्यकता  के  अनुरूप  पर्याप्त  नहों

 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  राज्य  में  डाक  और  तारघरों  एवं  दूरभाष  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :

 डाक  और  तारघर

 महाराष्ट्र  में डाकघरों  और  तारघरों  की  वर्तमान  संख्या  संलग्न  बिवरण  में  दी  गई

 और  टेलीफोन  एक्सचेंज  :

 _  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 और  डाकघर

 डाकघर  वार्षिक  योजनाओं  के  अंतर्गत  औचित्य  पाए  जाने  पर  उत्तरोत्तर  रूप  से  खोले  जाते  हैं

 बशर्ते  कि  संसाधन  उपलब्ध

 तारधर  :

 तारघरों  की  वर्तमान  संख्या  आवश्यकता  के  अनुसार

 टेलीफोन  एक्सचेंज  :

 महाराष्ट्र  दूरसंचार  सर्किल  को  वर्ष  1994-95  के  स्थापित  करने  के  लिए  आबंटित  टेलीफोन

 एक्सचेंजों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :-
 ह
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 क्रम  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  चर्ग  आबंटित  यूनिटों  की  संख्या

 1.  64  पी  एमआईएलटी  100

 2.  128  पी  सी  डॉट  ,  50

 3  256  पी  सी  डॉट  100

 4.  512  पी  सी  डॉट  30

 5  1000  एल  सी  डॉट  26

 5.  1200  एल  सी  डॉट  6
 न

 विवरण

 महाराष्ट्र  में  डाकघरों  और  तारघरों  की  जिलेबार  संख्या  का

 डाकपरों
 को

 तारघरों  की  संख्या

 1 2  $  5

 1.  अहमदनगर  642  90

 2.  अकोला  393  70

 3  औरंगाबाद  358  42

 4.  अमरावतती  446  73

 5  बीड़  319  या

 6  299  57

 य  बस्बई  274  81

 8.  बुलधाना  346  150  (158)

 9.  चन्द्रपुर  300  120

 10.  धूले  451  45

 11.  गढ़चिरौली  217  67

 12,  जालना  165  15

 13.  जलगांब  512  213

 14.  कोल्हापुर  537  86

 15.  लतूर  286  ।  26

 16.  नागपुर  340  82

 7.  नान्देड़  455  111

 18.  नासिक  662  82
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 2  3  4

 19.  उस्मानाबाद  273  30

 20  परभनी
 ह

 302  106

 21  पुणे
 |

 786  236

 22.  रायगढ़  320  118

 23  रत्नागिरी  337  69

 24  सांगली  423  99

 25  सतारा  654  186

 26.  सिंधुदुर्ग  353  134

 27.  शोलापुर  531  109

 28.  थाणे  434  106

 29.  वर्धा  185  110

 30.  यवतमाल  369  122

 भारतीय  शास्त्रीय  संगीत

 5802.  श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 क्यां  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आकाशवाणी  के  माध्यम  से  भारतीय  शास्त्रीय  संगीत  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  कदम  उठाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ह

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  और

 आकाशवाणी  ने  अपनी  स्थापना  से  ही  शास्त्रीय  संगीत  सहित  भारतीय  संगीत  को  प्रोत्साहित  करने  में

 प्रमुख  भूमिका  निभायी  वर्तमान  स्थिति  के  इसके  द्वारा  प्रतिदिन  लगभग  191  घंटे  शास्त्रीय

 संगीत  का  प्रसारण  किया  जाता  इसके  शास्त्रीय  संगीत  को
 प्रोत्साहित  करने  की  दृष्टि

 से  आकाशवाणी  केन्द्र  संगीत  संगीत  पत्रिका  तथा  संगीत  मूल्यांकन  कार्यक्रम  भी  प्रसारित  करते

 ह
 प्रश्न  नहीं

 मालदीबव  के  राष्ट्रपति  की  यात्रा

 5803.  डा०  साक्षीजी  :  क्‍या  विदेशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मालदीव  के  राष्ट्रपति  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  पर  आये
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 यदि  तो उनके  और  भारतीय  नेताओं  के  बीच  किन-किन  मुद्दों  पर  बातचीत  हुई  तथा

 इसके  क्‍या  परिणाम  ह
 क्‍या  उनकी  यात्रा  के  दौरान  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  और

 यदि  तो
 उनकी  समझौता-वार  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल०  :  जी  मालदीबव  के

 राष्ट्रपति  21-24  1994  तक  भारत  यात्रा  पर  आये

 राष्ट्रपति  गयूम  तथा  हमारे  नेताओं  के  बीच  बातचीत  का  उद्देश्य  विविध  क्षेत्रों  में हाल  ही

 के  द्विपक्षीय  सहयोग  की  समीक्षा  करना  था  जिसमें  शिक्षा  तकनीकी  सहायता  तथा

 औषध  द्रव्यों  के  गैर-कानूनी  व्यापार  को  रोकना  और  भावी  सहयोग  के  लिए  क्षेत्र  तय  करना  शामिल  :

 उन्होंने  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  की  स्थितिपर  संतोष  व्यक्ति  किया  तथा  कहा  कि  वे  भविष्य  में  इसे  और

 अधिक  सुदृढ़  करने  के  लिए  कृत  संकल्प  उन्होंने  क्षेत्रीय  घटनाओं  पर  भी  बातचीत  की  जिसमें  सार्क

 से  सबंद्ध  मसले  भी  शामिल

 जी

 .  प्रश्न  नहीं

 राज्य  विद्युत  बोर्डों  के  पूंजीगत  आधार  का  पुनर्गठन

 5804.  श्री  रमेश  चेनित्तला  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  विद्युत  बोर्डो  के  पूंजीगत  आधार  का  पुनर्गठन  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  कोई  प्रस्ताव  और
 |  ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वी०  रंगयूया  :  और  विद्युत

 अधिनियम  1948  की  धारा  में  यह  प्रावधान  है  कि  राज्य  यदि  वह  ऐसा  करना

 उचित  समझती  राज्य  बिजली  बोर्डो  को  10  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  जो  भी  राज्य  सरकार

 समय-समय  पर  विनिर्दिष्ट  के  साथ  एक  निगमित  निकाय  के  रूप  में  अधिसूचित  कर  सकती

 इसमें  आगे  यह  भी  उल्लेख  किया  गया  है  कि  राज्य  विधान  मंडल  के  अनुमोदन  से  उपर्युक्त

 पूंजी  की अधिकतम  राशि  को  उस  सीमा  जैसा  स  उचित  समझे  पम॒य  पर  बढ़ा  सकती

 राज्य  बिजली  बोर्डों  के  वित्तीय  निष्पादन  को  सुधारने  की  दृष्टि  से  सरकार  द्वारा  दो  |

 एक  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  और  दूसरा  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  वित्त  पोषण  को  मजबूत  बनाने  के  अर्थेपायों

 का  सुझाव  देने  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  स्थापित  गए  ईक्विटी  भागीदारी  की  शुरूआत

 इन  कार्यदलों  की  मुख्य  सिफारिशों  में  से एक  सरकार  ने  इन  कार्यदलों  की  सिफारिशों  को  स्वीकार

 180



 [2  196  लिखित  उत्तर

 कर  लिया  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली  बोड्डों  से  इन  कार्यदलों  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के

 पंबंध  में  कार्रवाई  आरंभ  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया

 विद्युत  क्षेत्र  मे ंभारतीय/विदेशी  कम्पनियां

 5305.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 डा०  सुधीर  राय  :  ः

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  निवेशकों  के  स्वामित्व  वाले  विद्युत  संयंत्रों  को  न्‍्यायसंगत  ठहराने  के  लिए

 अधिष्ठापित  क्षमता  को  अतिशयोक्तिपूर्ण  बताया  जा  रहा

 क्या  राज्य  विद्युत  बो्डों  को  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  बनाने  हेतु  उनमें  कोई  उद्देश्यपूर्ण

 नहीं  किया  जा  रहा
 ः

 क्या  प्रतिस्पर्धात्मक  निविदाओं  के  अभाव  में  विदेशी  निवेशक  भारतीय  उपभोक्ताओं  से  पूंजीगत

 संसाधनों  उपकरणों  और  ईंधन  आदि  का  बहुत  अधिक  किराया  ले  रहे  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में  कया  सधारात्मक  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं
 ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  वी०  रंगयूया  :
 अनेक  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  वाणिज्यिक  व्यवहार्यता  में  सुधार  हेतु  कार्रवाई  की  जा

 रही  ह  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 आई०  एस०  डी०/एस०  टी०  डी०/पी०  सी०  ओ०  बूथों  के  लिए  दिशा  निर्देश

 5806.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  मुंबई  में  एस«  डी०/एस«  डी०/पी.  ओ०  बूथ  आवंटित  करने  हेतु

 दूरसंचार  विभाग  द्वारा  निर्धारित  दिशा  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  दिशा  निर्देशों  का  सख्ती  से  पालन  किया  जा  रहा

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण
 :

 क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई  है  कि  कोई  आई  एस०  डी०/एस०  टी०

 डो०/पी०  सी०  ओ०  बूथ  अनधिकृुत  और  अवैध  रूप  से  तो  कार्य  नहीं  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में

 थी  गई

 जी  दिशा-निर्देशों  के  ब्यौरों  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जाता

 प्रश्न  नहीं
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 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 विवरण
 |

 आई०  एस०  डी०/एस०  टी०  डी०/पी०  सी०  ओ०  के  आबंटन  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत

 1.  सामान्य
 हैं

 1.  पात्रता

 आई०  एस०  डी०/एस०  टी०  डी०/पी०  सी०  ओ०  के  आबंटन  हेतु  आवेदन  करने  के  लिए  केवः

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्ति  पात्र  उम्मीदवार  को  अपने  स्थानीय  संसद  सदस्य/विधान  स*

 सदस्य/तहसीलदार  और  इससे  ऊपर  के  स्तर  के  राजस्व  प्राधिकारियों/रोजगार  अधिकारी/जिल

 परिषद/पंचायत  के  अध्यक्ष  अथवा  ग्राम  प्रधान  अथवा  मान्यता  प्राप्त  सामाजिक  संगठनों  जैसे  शेटर

 क्लब/लायन्स  क्लब  इत्यादि  के  जिनके  अधिकार-द्षेत्र  मे ंआवेदक  के  रहता  से  अपने  बेरोजगा

 होने  का  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करना  आवेदकों  की  निम्नलिखित  शैक्षणिक  योग्यताएं  होनी  चाहिए

 (0)  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  :  अथवा  मिडिल  स्कूल  उत्तीर्ण  और  उससे

 (४)  शहरी  क्षेत्रों  क ेलिए  :  कम  से  कम  मैट्रिक  अथवा  हाई  स्कूल  उत्तीर्ण  और  उससे  अधिक

 बेरोजगार  प्रमाण  पत्र  सहित  और  एस०  टी०  डी०/पी०  सी०  ओ०  के  प्रचालन  के  लि

 दूरसंचार  विभाग  द्वारा  निर्धारित  निबंधन  और  शर्तों  पर  सहमति  देनी

 2.  वास्तविक  व्यक्तियों  का  चयन

 नीचे  दी  गई  श्रेणियों  क ेसदस्यों  स ेगठित  उपयुक्त  जांच-पड़ताल  और  वास्तविक  व्यक्तिय

 का  सत्यापन  करने  के  बाद  एस०  टी०  डी०  पी०  ओ०  आबंटन  के  लिए  आवेदकों  का  चयन  करेगी

 संभावित  धोखा  धड़ी  से  बचने  के  एक  सहपत्र  सहित  बेरोजगार  प्रमाणपत्र  की  फोटोप्रति

 डाक  द्वारा  जारी  करने  वाले  प्राधिकारी  को  भेजी  जिसमें  इसे  सत्यापित  करने  का  अनुरोध  किया

 समिति  निम्नलिखित  श्रेणी  के  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  देते  उपलब्ध  संख्या  में  पी  सी  ओ

 आबंटित  करेगी  :-

 नेत्रहीन  व्यक्तियों  सहित  विकलांग  व्यक्ति

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  आवेदक

 भूतपूर्व  सैनिक/युद्ध  में  मारे  गए  सैनिकों  को  विधवाएं

 दूरसंचार  विभाग  के  सेवानिवृत्त  कर्मचारी  अथवा  उनके  आश्रित  व्यक्ति

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  आश्रित

 धर्मार्थ  संस्थाएं/अस्पताल

 समिति  को  एस०  टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  के  आबंटन  का  पूर्ण  प्राधिकार  होगा  और  नए  पी

 ओ०  के  लिए  स्थान  का  निर्णय  भो  वही
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 समिति  का  गठन  ह

 नए  एस०  टी०  डी०  पे-फोनों  के  आबंटन  के  लिए  समिति  में  निम्नलिखित  सदस्य  होंगे  :

 <  ()  गौण  स्विचन  क्षेत्र  के  प्रमुख  अध्यक्ष
 |

 (ii)  विभाग  के  वित्त  और  लेखा  स्कंध  से  एक  अधिकारी  जो  लेखा  अधिकारी  इत्यादि  के  रूप

 में  गौण  स्विचन  क्षेत्र  के  प्रमुख  के  अधीन  कार्य  कर  रहा  हो  सदस्य

 (9)  मंत्रालय  द्वारा  तीन  गैर-सरकारी  सदस्यों  को  दो  वर्ष  की  कार्यकाल  अवधि  के  लिए  नामित

 किया

 3.  आबंटन  की  प्रक्रिया

 समिति  एस«  टी०  डी  पी०  सी०  ओ०  के  आबंटन  के  लिए  पात्र  व्यक्तियों  के  आवेदनों  की  छंटाई

 और  चयन  के  लिए  आबंटन  से  संबंधित  कार्य  की  मात्रा  पर  निर्भर  करते  हुए  महीने  में  कम  से  कम

 एक  बार  बैठक

 4.  एस०«  टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  आबंटियों  को  ऋण  की  सुविधा

 एस  एस  ए  प्रमुख  आबंटियों  को  एस०  टी०,.डी०  पी०  सी०  ओ०  के  आबंटन  से  संबंधित  एक  प्रमाण

 पत्र  जारी  करेगा  ताकि  वह  अनुसूचित  बैंकों  से  ऋण  आदि  ले  इस  संबंध  में  एस  एस  ए  प्रमुख

 -  सभी  संभव  सहायता  भी  प्रदान

 5.  व्यवस्था  की  सीमा

 एक्सचेंज  लाइनों  को  कुल  क्षमता  का  5  प्रतिशत  तक  पी  सी  ओ  टी०  डी०  और
 “

 के  आबंटन  हेतु  सुरक्षित  रखी  जानी

 6.  एक्सचेंज  की  किस्म  जहां  से  एस०  टी०  डी  पी०  सी०  ओ०  को  जोड़ा  जाना  है

 एस»  टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  सामान्यतया  केवल  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  से  ही  जोड़े  जाने

 ऐसे  स्थान  जहां  इलेक्ट्रो-मेकेनिकल  एक्सचेंजों  द्वारा  सुविधा  प्रदान  की  जाती  में  एक  नया  128  पोर्ट

 सी-डॉट  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  या  16  के  एच  जेड  होम  मीटरिंग  क्षमता  सहित  उच्चतर  क्षमता  का

 इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  खोला  जा  सकता  है  और  सभी  एस०  टी०  डी०  पे-फोन्स  इस  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज

 से  जोड़  दिए  गए  इन  मूल  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  में  एस«  टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  पर  कार्य  कर  रहे

 कॉल  लागर्स  16  किलो  हर्ट्ज  साइकल  प्लस  पर  प्रचालित  की  जानी

 7.  सामान्य  शर्तें

 ()  एक  आवेदक  को  केवल  एक  एस  टी  डी  पे-फोन  प्रदान  किया  मौजूदा  बल्क

 फ्रेंचाइजी  अपने  मौजूदा  करार  को  निबन्धन  एवं  शर्तों  के  अनुसार  प्रचालन

 Gi)  सभी  एस०  टी०  डी०  पे-फोन  इस  तरह  संस्थापित  किए  जाएं  ताकि  उनका  रुख  सड़क/गली

 की  ओर  हो  जिससे  जनता  वहां  आसानी  से  पहुंच

 (68)  ऐसे  सार्वजनिक  टेलीफोन  कम  से  कम  6.00  बजे  से  11.00  बजे  तक  खुले  होने

 183



 लिखित  उत्ता

 (1५)

 (५)

 (ix)

 (»)

 (xi)

 (xiii)

 (xiv)

 ग्रामीण

 कु
 2.  मई  1994

 आबंटी  द्वारा  इस्तेमाल  किया  जाने  वाला  टर्मिनल  उपस्कर  इंटरफेस  अनुमोदित  होना  चाहिए

 ओर  इन्हें  रूप  से  प्रोमाम  करने  योग्य  नहीं  होना  हिन्दुस्तान  टेलीफ्रिंटर

 लि०  अथवा  अन्य  विनिर्माताओं  द्वारा  विनिर्मित  ऐसे  साधारण  काल  लागर्स/चार्ज  इंडीकेररों

 का  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  जिन्हें  विभाग  द्वारा  इंटरफेस  अनुमोदन  प्राप्त  स्टाप  वाच

 के  प्रयोग  को  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  चार्ज  इंडीकेटरों  की  सूची  अलग  से

 परिचालित  की  जा  रही  वि

 एस०  टी०  डी०  सी०  ओ०  आबंटी  एक  महीने  की  अवधि  में  कॉल  की  गई  काल  यूनिटों

 में  से  10000  काल  यूनिटों  तक  20  पै०  प्रति  काल  10,000  से  20,000  काल

 यूनिटों  तक  15  पैसे  प्रति  काल  यूनिट  और  20,000  से  अधिक  काल  यूनिटों  के लिए  10

 पैसे  प्रति  काल  यूनिट  की  दर  से  कमीशन  का  हकदार

 प्रतिभूति  जमा  नकद  और  एक  किस्त  में  अथवा  बैंक  गारंटी  के  रूप  में  जमा  की  जानी

 एस०  टी०  ओ०  आबंटी  द्वारा  200  कि०  मी»  के  अंतर्गत  आने  वाले  सभी  स्थानों

 के  लिए  पल्स  की  दरें  प्रमुख  रूप  से  दर्शायी  जानी

 एस«  टी०  डी०  सी  sh.  के  आबंटन  के  लिए  आवेदकों  को  विहित  फार्म  में  आब्रेदन

 करना

 जब  आवेदक  को  एक  एस०  टी०  डी०  ओ०  आबंटित  किया  जाता  है  तो  उसे  दूरसंचार

 प्राधिकारी  के  साथ  विहित  फार्म  में  करार  पर  हस्ताक्षर  करना

 सभी  एस«  टी  पी०  सी०  ओ०  पर  इनकमिंग  कॉल  सुविधा  की  अनुमति  दी

 स्थानीय  क्षेत्र  के  अन्दर  एस०  टी०  डी०  सी०  को  शिफ्टिंग  अनुत्य  सी  पी  एक्सचेंज

 लाइनों  के  लिए  लागू  सामान्य  शिफ्टिंग  प्रभारें  वसूली

 यह  सुनिश्चित  करने  कें  लिए  समय-समय  पर  आकस्मिक  जांच  की  जानी  चाहिए  कि

 आबंटिती  ग्राहकों  से  दूरसंचार  विभाग  द्वारा  दिए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  प्रभार

 लेता

 सार्वजनिक  टेलीफोन  के  लिए  आवेदन  करने  के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  और  उनसे  सम्बद्ध

 नियम  टेलीफोन  निर्देशिका  के  वाणिज्यिक  सूचना  वाले  पृष्ठों  पर  प्रकाशित  किए  जाने

 यदि  पर्याप्त  संख्या  में  आवेदन  प्राप्त  न  हों  तो समय-समय  पर  स्थानीय  समाचार  पात्रों  में

 विज्ञापन  दिए

 सामान्य  शर्तों  के  ग्रामीण  टी  डी०  पी०  सी०  ओ०  का  प्रचालन  करते  समय

 निम्नलिखित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  पालन  किया  जाना  इस  प्रयोजन  के  लिए  ग्रामीण  एस«

 टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  को  512  लाइनों  अथवा  उससे  कम  की  कुल  क्षमता  वाली  एक्सचेंज  प्रणाली

 में  काम  करने  वाले  एस०  टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  के  रूप  में  परिभाषित  किया  गया  है  :
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 1.  ग्रामीण  टी०  पी०  सी०  ओ०  के  मामले  में  प्रति  ओ०  प्रतिमाह  गारंटीशुदा

 न्यूनतम  राजस्व  100/-  निर्धारित  किया  गया

 2.  छह  महीनों  के  गारंटी  शुदा  राजस्व  अथवा  मासिक  औसत  राजस्व  जो  भी  अधिक  हो  के

 आधार  पर  पी०  सी०  ओ०  के  आबंटिती  को  प्रतिभूति  राशि  के  रूप  में  ग्रामीण  एस०  टी०  डी०

 जमा  करने  होते  औसत  राजस्व  की  गणना  पिछले  छह  महीनों  के  राजस्व  के  आधार  पर  की  जाती

 3.  एस०  टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  के  प्रभार  बसूल  करने  के  लिए  साप्तहिक  बिल  प्रणाली  का

 पालन  किया

 गैर-ग्रामीण

 ऊपर  उल्लिखित  सामान्य  शर्तों  के  अतिरिक्त  गैर-ग्रामीण  क्षेत्रें  मे ंएस«  पी०

 सी०  ओ०  स्कीम  के  संबंध  में  नीचे  दिए  गए  मार्गदर्शों  सिद्धांतों  का अनुपालन  किया  जाना  चाहिए  :

 1.  लगभग  प्रत्येक  100  निवास/व्यापार  परिसरों  के  लिए  कम  से  कम  एक  एस०  टी०  डी०  पी०

 सी०  ओ०  उपलब्ध  कराया

 2.  एस»  टी०  डी०  पी०  सी०  ओ०  के  स्थान

 पी०  सी०  ओ०  के  आबंटन  के  लिए  स्थान  का  चयन  करते  पी०  सी०  ओ०  बूथों  के  लिए

 सुविधाजनक  स्थान  चुनने  के  लिए  गौण  स्विचन  क्षेत्र  एस  का  प्रमुख  सी०  ओ०  बूथ  के

 लिए  सुगम  स्थान  प्रदान  करने  के  लिए  स्थानीय  निकायों  जैसे  सार्वजनिक  संस्थानों  से  परामर्श

 पी०  सी०  ओ०  बूथों  के  लिए  स्थान  का  चयन  करते  समय  नीचे  दिए  गए  महत्त्वपूर्ण  स्थानों  को

 अनिवार्य  रूप  से  शामिल  किया  जाना  चाहिए  :

 -.  कामर्सियल  हाऊर्सिंग  सोसाइटी

 -
 -  पुनवसि  कालोनियां

 -
 .  सरकारी  कालोनियां

 -
 .  शक्षा  कर्मचारियों  के  फैमिली  क्वार्टर

 -  छात्रावास

 -.  बस  अडडे
 -

 .  पर्यटन  केन्द्र

 -  हवाई  अड्डे
 -  तीर्थ  स्थल

 -  रेलवे  स्टेशन

 -...  धर्मार्थ  संस्थाएं

 -.  अस्पताल

 -  शैक्षिक  सार्वजनिक  पुस्तकालय
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 4.  गैर-ग्रामीण  एस०  टी०  डी०  ओ०  के  मामले  में  विभाग  को  प्रति  पी  सी०

 प्रतिमाह  गारंटी  शुदा  न्यूनतम  राजस्व  रु  1600/-  निर्धारित  किया  गया

 5.  प्रतिभूति  जमाराशि  5000/-  रु
 गरौसत

 मासिक  जो  भी  अधिक  हो  के  बराबर

 औसत  मासिक  राजस्व
 की

 1  पिछले  छह  महीनों
 व  त्न्‍र

 के  आधार  पर  की

 6.  एस०  टी०  डी  पी  St.  प्रभारों  को  वसूल  करने  के  लिए  पाक्षिक  बिल  प्रणाली  का  पालन

 किया  यदि  प्रभार  अधिक  तो  स्थानीय  दूरसंचार  प्राधिकारियों  द्वारा  साप्ताहिक  बिल  बनाए

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विज्ञापन

 5807.  श्री  अनंतराव  देशमुख  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताते  की  क॒पा  करेंगे

 क्या  समाचारपत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विज्ञापनों  और  सरकार  के  विज्ञापनों  के

 लिए  अलग-अलग  दरों  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  हे

 यदि  ते  के  क्‍या  कारण  हम

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  अपने  विज्ञापन  और  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम

 से  भेजने  के  लिए  निर्देश  दिए  गये  और

 क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा

 उठाए  जाएगे

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (£  सिंह  :  से

 विज्ञापन  ओर  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  भेजे  गए  सर  क्षेत्र  उपक्रमों

 के  विज्ञापनों  पर  समान  दरें  लागू  होती  तथापि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  विज्ञापन  एवं  दृश्य

 प्रचार  निदेशालय  के  जरिये  अपने  विज्ञापन  जारी  करने  की  बाध्यता  नहीं  वे  अपनी  आवश्यकतानुसार

 स्वेच्छा  से  अपने  प्रचार-अभियानत  चलाने  के  लिए  स्वतंत्र

 वाणिज्यिक  रूप  से  गैर-प्रतियोगी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विज्ञापनों  को  विज्ञापत  एवं

 दुश्य  प्रचार  निदेशालय  की  दरों  पर  जारी  करने  की  बांछनीथता  पर  बल  देते  हुए  सरकार  समय-समय

 पर  लोक  उद्यम  ब्यूरो  को  लिखती  आ  रही

 गुजरात  में  टेलीफोनों  को  अंतरित  करना

 5808.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्‍या  संचार  राज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात
 में  विशेषरूप  से  छोटा  उदयपुर  में  कितने  डाकघरों  में  टेलीफोन  की  सुविधा  नहीं

 है  ओर  कितने  डाकघरों  ह्रोनों  को  पंचायत  भवनों  में  अंतरित  कर  दिया  गया

 क्‍या  ऐसे  टेलीफोनों  को  अंतरित  किये  जाने  में  कोई  अनियमितता  बरते  जाने  की  जानकारी

 मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  सरकार  ने  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की
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 कितनी  ग्राम  घ  में  टेलीफोन  सुविधा  ह ैऔर  कितत्री  ग्राम  पंचायतों  में  टेलीफोन  सुविधा

 नहीं

 1990-91  और  1991-92  की  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  खर्च  की  और

 राज्य  के  सभी  डाकघरों  और  पंचायत  भवनों  को  कब  तक  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिये

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  (i)  गुजरात  में  टेलीफोन  सुविधा

 रहित  डाक-घरों  की  संख्या  5983

 (1)  छोटा  उदयपुर  में  टेलीफोन  सुविधा  रहित  डाकघरों  कौ  संख्या  40

 (iii)  छोटा  उदयपुर  के  किसी  भी  डाकघर  से  टेलीफोन  पंचायत  भवन  में  शिफ्ट  नहीं  किए

 जी  सरकार  को  अभी  तक  ऐसी  किसी  रिपोर्ट  की  जानकारी  नहीं  मिली

 उपर्युक्त  भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठत

 01.04.1994  की  स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  सुविधा  युक्त  पंचायत  ग्रामों  की  संख्या  9078

 और  टेलीफोन  सुविधा  रहित  पंचायत  ग्रामों  की  संख्या  4343  हैं

 ब्यौरे  इस  प्रकार  से  हैं  :-

 वर्ष  खर्च  की  अनुमानित  धनराशि  रू०

 1990-91  17.55

 1991-92  15.76

 डाक-घर/पंचायत  भवन  केवल  ऐसे  स्थान  जहां  पर  सार्वजनिक  लगाने  का  सुझाव  दिया

 जाता  अतः  सभी  डाक-घरों  पंचायत  भवतनों  में  सार्वजनिक  टेलीफोन  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  31.03.1995  तक  सभी  पंचायत  ग्रामों  को  यह  सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  की  संस्थापित  क्षमता  में  वृद्धि

 $819.  उम्मोरेडिड  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  की  संस्थापित  क्षमता  में  गत  दो  वर्षो  में  वृद्धि  हुई

 यदि  ती  आंध्र  प्रदेश  के  विशेष  संदर्भ  सहित  उसका  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  लघु  और  मध्यम  उद्यमियों  का  खाद्य  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  राज

 सहायता  दी  और

 झ्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्काण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  प्रंत्री  तरूण  ;  और

 ।  खाद्य  प्रसंस्करण  यूतिट  संगठित  और  असंगठित  दोतों  क्षेत्रों  में  हैं  और  ऐसे  सभी  यूनिटों  के  बारे  में

 राज्यकर  सूचना  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  परंतु  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  खाद्यान्त
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 फल  सब्जी  मांस-पाल्ट्री  प्रसंस्करण  और  मात्स्यिकी  के  क्षेत्रों  में  खाद्य  प्रसश्करण  यूनिटों

 की  स्थापित  क्षमता  निरंतर  बढ़  रही

 और  मंत्रालय  की  विकासात्मक  योजना  स्कीमों  के  अंतर्गत  खाद्य  प्रसंस्करण  सुचिधाओं

 को  स्थापना  करने  या  उनका  विस्तार  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक

 एजेंसियों/संयुकत  क्षेत्र  आदि  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 पे-फोन  और  कार्डों  के  लिये  निविदा

 5810.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरसंचार  विभाग  ने  दो  वर्ष  पूर्व  तथा  फोनोंਂ  को  सप्लाई

 के  लिये  जारी  की  गई  विश्व  निविदा  रदूद  कर दी
 यदि  तो  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  और

 निविदाएं  ददूद  करने  के  क्‍या  कारण  हें  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  पे-फोनों  और  कार्डों  की  सप्लाई  के

 लिए  व्यापक  टेंडर  आमंत्रित  नहीं  किए  गए  देश  में  उपलब्ध  संसाधनों  के  माध्यम  से  इनकी
 *

 खरीद  करने  के  लिए  टेंडर  आमंत्रित  किए  गए

 पुनरीक्षा  करने  पर  यह  निर्णय  लिया  गया  था  क्रि  फ्रेंचाइजी  आधार  पर  कार्ड  पे-फोनों  की

 सेवाएं  प्राप्त  की  जाएं  और  इस  प्रकार  टेंडर  रद्द  कर  दिया  गया

 असम  में  टी०  चवी०
 ट्रांसमीटर

 5811.  श्री  प्रवीन  डेका  :  क्‍या  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  1994-95  के  दौरान  असम  में  किन-किन  स्थानों  पर  नये  टी०  ट्रांसमीटर

 लगाने  का  विचार
 ह

 राज्य  में  लगाये  जाने  वाले  प्रत्येक  ट्रांसमीटर  की  कितनी  क्षमता  और

 ये  ट्रांसपीटर  कब  तक  लगा  दिये  जायेंगे  और  कब  तक  कार्य  करने  लगेंगे  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  से

 असम  के  नार्थ  होजाई  तथा  तिनसुकिया  में  प्रत्येक

 में  एक-एक  अर्थात  सात  अल्प  शक्ति  (100  बी०  ट्रांसमीटर  तथा  डिग्बोई  में  एक  अति  अल्प

 शक्ति  (10  ट्रांसमीटर  कार्यान्वयंनाधीन  1994-95  के  दौरान  इन  ट्रांसमीटरों  का  चरणों  में

 चालू  होना  तय  किया  गया  जो  आधारभूत  ढांचे  की  उपलब्धि  तथा  उपकरण  की  सामयिक  सप्लाई

 पर  निर्भर  तेजपुर  में  एक  उच्च  शक्ति  (1  कि०  टी०  ट्रांसपीटर  लगाया  जाना  भी  पारिकल्पित

 इस  आकार  की  परियोजना  का  पूरा  करने  में  लगभग  3-4  वर्ष  का  सामान्य  समय  लगता
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 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का विकास

 5812.  श्री  शिवराज  सिंह चौहान :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 दे  और  रतन  रा  दा  गत  सन  वह  के  सर मध्य  प्रदे
 गो  केन्द्र  सरकार  को  भेजी

 गई  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  संबंधी  परियोजनाओं  क  ब्यौरा  क्या  है

 स्वीकत  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  लिये  राज्यवार  कितनी
 3.

 राज्यों  में  कुछ  स्वीकृत  परियोजनाओं  के  F

 ने  विलस्व

 हुआ  है

 ,  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
 ध  में  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाये  जाने  का  विच

 ०

 बहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदी गे  :  गत  तीन

 वर्षो  के  दौरान  प्रत्ते

 हि

 र्ष  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थात  र
 कार

 बे

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के विकास  के

 लिए  संघ  सरकार  को  !

 पर

 किए  गए  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 991-92
 रा

 1992-93  1993-94

 मध्य  प्रदेश  है  43...  33  15

 राजस्थान  |  ः  54  28  |  17

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरा  नुमोदित  प्रस्तावों  के ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :-

 1993-94

 स्थीकृद  स्वीकृत

 की  सं  A ||  राशि

 मध्य  ><20  02  189.31

 प्रदेश

 »  इसमें
 10484.0  लाख  रु रु  के

 प्रशासनिव
 पर  अतुमोदित  तथा

 1992-93  के  दौरान  स्वीकृत

 11499.24  लाख  रु०  के  तीन  काये
 भी
 शामिल

 xx  इसमें  1991-92  में  प्रशासनिक  रूप  से  अनुमोदित  तीन  कार्य  शामिल

 राजस्थान  28  11224.76  11  2106.78  03  78.25

 प्रदेश
 ;

 से  भूमि  अधिग्रहण  के  कार्य  में  धीमी  ठेका  संबंधी  इत्यादि  क ेकारण
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 कुछ  परियोजनाओं  में  विलम्ब  हुआ  निधियों  को  उपलब्धता  के  अध्यधीन  गति  में  त्तेजी  लाने  के

 लिए  इन  समस्याओं  के  समाधान
 हे

 कार्यो  पर  आवधिक  निणरानी  रखी  जाती

 गोवा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  लिये  धनराशि

 5813.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांटये  :  क्या  जल-धूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  के  वर्षों  में  गोवा  में  वाहनों  के  यातायात  में  अत्यधिक  व॒द्धि  हुई  है जबकि  राज्य

 में  वर्तमान  सड़क  नेटवर्क  इस  यातायात  के  अनुरूप  नहीं

 यदि  तो  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  यातायात  की  बढ़तों  हुई  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाये  जाएंगे

 ओर

 आठवों  योजना  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  बाई  पास  सड़कों  का

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  विस्तार  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुलों  का  निर्माण  और  मरघ्मत  के  लिये  आवंटित

 राशि  तथा  गोवा  द्वारा  केन्द्रोय  सरकार  को  प्रस्तुत  किये  गये  अन्य  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या-क्या  है  ?

 ब्न्‍ल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से

 राष्ट्रीय  जिनमें  गोवा  स्थित  राष्ट्रीय  राजमार्ग  भी  शामिल  पर  वाहन  यातायात  में  वृद्धि  होती

 रही  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपलब्ध  निधियों  के  अनुरूप  यातायात  योग्य

 स्थिति  में  रखा  जाता  आठवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  सुधार  कार्यो  के  लिये  56.10  करोड़  का

 प्रावधान  किया  गया  है  जिसमें  सड़कों  को  चौड़ा  करना  और  सुद॒ढ़  बनाना  तथा  पुलों  का  निर्माण

 शामिल

 एल्यूमिना  का  उत्पादन  और  निर्यात

 5814.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोरापुट  जिले  में  दामनजोड़ी  संयंत्र  में  उत्पादित  एल्यूमिना  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  अत्यधिक  मांग

 यदि  तो  ऐसे  उच्च  ग्रेड  के  एल्यूमिना  के  उत्पादत  और
 निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु  कया

 कदम  उठाये  गये  ओर

 इस  संबंध  में  1994-95  के  लिये  बनाये  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  तेशतल  एल्यूमिनियम  कम्पती

 लि०  द्वारा  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  के  दामनजोड़ी  स्थित  एल्यूमिना  संयंत्र में  उत्पादित  एल्यूमिना  अंतर्राष्ट्रीय

 स्तर  का  है  तथा  विश्व  र्य

 कम्पतो  ने  अपनी  एल्यूमिना  क्षमता  को  0.8  पि०  टन  प्रतिवर्ष  से  बढ़ाकर  1.35  मि«  टन

 प्रतिवर्ष  करने  की  योजना  बनाई
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 वर्ष  1994-95  एल्यूमिना  उत्पादन  लक्ष्य  0.8  टन  रखा  गया  है  जोकि  इसकी  निर्धारित

 क्षमता  है  तथा  वर्ष  के  दौरान  एल्यूमिना  निर्यात  लक्ष्य  4  लाख  टन  रखा  गया

 दृश्य  श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  के  विज्ञापन

 5815.  श्री  ब्रह्मानंद  मंडल  :

 श्री  तेजनारायण  सिंह

 क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  के  दौरान  तथा  1993-94  के  दौरान  दृश्य  श्रव्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  देश

 में  विभिन्‍्त  समाचार  पत्रों  को  कुल  कितने  विज्ञापन  दिये  गये  और  इनमें  से  कितने  विज्ञापत  बिहार  से

 प्रकाशित  समाचार  पत्रों  को  दिये  और

 इस  अवधि  के  दौरान  कुल  कितनी  धनराशि  के  बिज्ञापन  दिये  गये  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  और

 सूचना  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  जारी  किए  गए  कुल॒  बिहार  राज्य  के  प्रकाशनों  जारी  किए  गए

 विज्ञापनों  की  संख्या

 शा

 जारी  किए  गए  विज्ञापनों  का
 गी

 कुल  संख्या  कुल  मूल्य

 1992-93 3  1,84,260  5.017  29,86,27,428.00

 विज्ञापत  सामग्री  विज्ञापत  सामग्री

 1993-94.  1,81,843  5,416  27,23.20,964.00

 (1.4.93  विज्ञापन  स्ममग्री  विज्ञापत  सामग्री

 28.2.94

 दूरदर्शन  पर  विज्ञापन  दिखाने  के  लिये  विदेशी  बैंकों  को  अनुपति

 5816.  श्री  एस«  एम०  लालजान  वाशा  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  द्रदर्शन  का  विचार  विदेशी  बैकों  और  वित्तीय  संस्थानों  को  अपने  सेवाओं  के  विज्ञापत

 दिखाने  की  अनुमति  देकर  विज्ञापत  के  माध्यम  से  राजस्व  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योगा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :

 पर  वाणिज्यिक  चिज्ञानार्य  संहिताਂ  को  निम्नलिखित  से  संबंधित  विज्ञापनों  के

 प्रदर्श  की  मंजूरी  हेतु  हाल  ही  में  संशोधित  किया  गया  है  :

 ()  जबाहरात  या  बहुमूल्य  रत्त
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 (ii)  वैवाहिक  एजेंसियां

 (11)  ज्योतिषी/अंक  विद्‌

 (५)  एस०  ई०  आई०  द्वारा  अनुमोदित  म्युच्युअल  फंड्स

 (५)  खिजाब

 (vi)  विदेशी  उत्पाद

 (५३)  वित्तीय  सेवाओं  समेत  विदेशी

 दूरसंचार  विभाग  द्वारा  सामान  सूची  प्रबंधन

 5817.  श्री  ची०  शोधनादौर
 [  वाड्डे  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूर-संचार  त्रिभाग  द्वारा  किस  प्रकार  की  सामान  सूची  प्रबंधन  प्रणालियां  अपनायी  जा  रही

 दूर-संचार  बिभाग  द्वारा  उपकरणों  को  के  बाद  उन्हें  स्थापित  करने  में  औसतन

 कितना  समय  लगता

 अलेपी  में
 दो  बर्षों  स ेअधिक  समय  से  ई  एक्सचेंज  यथावत  पड़ा

 है  और  उसे  स्थापित  नहीं  किया
 गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  दूर-सं  1  के  पास  2000  करोड़  रुपये  से  अधिक  के  सामात  की  सूनो

 यदि  तो  क्या है  ?

 संचार  मंत्रालय  मंत्री  :  भंडार  दूरसंचार  सर्किलों  द्वारा  प्राप्त

 किए  जाते  सामात  सूची  प्रबंधन  दूरसंचार  सकिल  स्तर  के  साथ-साथ  सर्किलों  के  अधीन  यूनिट  स्तरों

 पर  किया  जाता

 उपकरण  की  प्राप्ति  तथा  उन्हें  स्थापित  करने  के लिए  औसत  समय  उपकरण  की  किस्त

 पर  निर्भर  करता  है

 1.  पुरानी  प्रौद्ये  ा  18  माह

 2.  नई  प्रौद्योगिक  एक्सचेंज  के  लिए  यह  लगभग  6-80  माह

 3.  पारेषण  उपकरण  माइक्रोबेव  आप्टीकल  फाइबर  प्रणाली  आदि  के  लिए  यह

 6-12  माह

 जी  एल्लेपी  में  कोई  बी  एक्सचेंज  चालू  करने  के  लिए  लम्बित  नहीं

 पड़ा

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  तहीं

 ओर  जी
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 ध  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाएं

 5818.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 क्या  स॑ंखार  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात/उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  सभी  औद्योगिकी  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाएं  उपलब्ध

 करा  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  इन  राज्यों  के  शेष  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  भी  सुविधाएं  प्रदात  करने  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संझार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख्त  :  जी  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  स्थानों

 को  सभी  औद्योगिक  स्थानों  पर  दूरसंचार  सुविधाएं  प्रदान  कर  दी  गई

 ब्यौरा  निम्तानुसार  है  :
 र है :-  न  थयपप्<ः

 राज्य  कुल  औद्योगिक  क्षेत्रों  दूरसंचार  सुविधा  वाले

 की  संख्या  औद्योगिक  क्षेत्रों  की 104

 उत्तर  प्रदेश  99  94

 बिहार

 |
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 उत्तर  प्रदेश  में  शैष  5  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  बर्ष  1994-95  के  दौरान  दूरसंचार  सुविधाएं

 प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  ,

 अमरीका  की  हल्के  लड़ाकू  जिमान  देने  की  पेशकश

 5819.  श्री  जोल्ला  खुल्सी  राभयूया  :  कया  खिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  ने  भारत  को  परमाणु  प्रसार  संधि  में  शामिल  होने  के  लिए  हल्के  लड़ाकू
 विमान  देने  को  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्राल्वय  में  राज्य  मंत्री  आर  एल  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 जयपुर  दूरदर्शन

 5820.  श्री  गिरधारी  त्वाल्ल  भार्गव  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  जताने  की  कपा  करेंगे

 क्‍या  जयपुर  दूरदर्शन  प्रत्येक  रवियार  को  के  वीर  सिपाहीਂ  नामक  कार्यक्रम
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 का  प्रसारण  करता

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  लिए  पात्रों  का चयन  करने  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए

 जा  रहे

 क्‍या  6  1994  को  प्रसारित  स्वतंत्रता  के  सिपाहियों  के  साथ  अधूरी  भेंटवार्ता  दिखाई

 गई  और  *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूखना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  सिंह  :

 ताप्र  पत्र  पाने  वालों  तथा  राज्य  सरकार  और  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिये  संघ  द्वारा  उपलब्ध

 करायी  गयी  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  सूची  में  से  भागीदारों  को  चुना  जाता

 :  प्रश्न  नहीं

 बिहार  में  जाक्साइड  के  सक्षान

 5821.  श्री  लल्लित  उरांव  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  लोहरदग्गा  और  पलामू  जिलों  में  खान  से  बाक्साइट  प्राप्त  किया

 जाता  है  और  बिहार  के  बाहर  के  उद्योगों  को  इसकी  आपूर्ति  की  जाती

 क्‍या  इस  संबंध  में  बिहार  सरकार  के  साथ  समझौता  किए  जाने  के  बावजूद  भी  राज्य  में

 प्राइवेट  कंपनियों  द्वारा  उद्योग  नहीं  लगाए  जाने  के  संबंध  में  सरकार  को  संसद  सदस्यों  से  शिकायतें

 प्राप्त  हुई

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 सरकार  ने  बिहार  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में  निजी  पार्टियों  द्वारा  राज्य  में  बाक्साइट  भंडारों

 पर  आधारित  एल्यूमिना/एल्यूमिनियम  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  संसद  सद्वस्यों  से  कुछ  प्रतिवेदन

 प्राप्त  किये  बिहार  सरकार  ने  एक  निजी  कम्पनी  को  एक  खनन  पट्टा  दिया  है  और  यह  समझा

 जा  रहा  है  कि  बिहार  राज्य  में  बाक्साइड  आधारित  उद्योग  स्थापित  के  बारे  में  बातचीत  की  हुई

 यह  मामला  बिहार  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आता

 बिहार  में  टी०  वी०  ट्रांसमीटर

 5822.  श्री  छेदी  पासवान  :

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमभी  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  अल्प  शक्ति  के  कुछ  टी०  बी०  ट्रांसपीटर  काम  नहीं  कर  हहे
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इन  ट्रांसमीटरों  से  बिहार  का  कुल  कितना  क्षेत्र  लाभान्वित  होता  और

 सरकार  ने  अल्प  शक्ति  के  टी०  वी०  ट्रांसमीटरों  को  उच्च  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटरों  में  परिवर्तित

 करने  के  क्‍या  प्रयास  किए  हैं  जिससे  कि  पूरे  बिहार  को  उनका  लाभ  मिल  सके  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के  पी०  सिंह  :  से

 बिहार  के  सभी  टेलीविजन  ट्रांसमीटरों  के  कार्यशील  होने  की  सूचना  दूरदर्शन  बिहार

 के  लगभग  92.3%  क्षेत्र  को कवर  करता  राज्य  की  कवरेज  में  सुधार  करने  के  लिए  4  स्टूडियो

 केन्द्र  2  उच्च  शक्ति  12  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर  तथा  एक  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 कार्यान्‍्वयनाधीन/स्थापित  किए  जाने  हेतु  परिकल्पित  जमशेदपुर  तथा  बेतिया  में  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर

 के  स्थान  पर  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  इन  परियोजनाओं

 केਂ  चालू  होने  पर  राज्य  की  कवरेज  बढ़कर  क्षेत्रवार  96.3%  तक  तथा  95.4%  तक  बढ़

 केरल  में  एस«  टी०  डी०/पी०  सी०  ओ०

 “$823.  थामस  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1994  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  केरल  में  एस«  डी०/पी०  सी०  ओ«  के  आवंटन

 हेतु  लंबित  पड़े  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  कितनी  और

 ये  पी०  सी०  ओ०  उपलब्ध  कराने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  31.1.1994  की  स्थिति  के  अनुसार

 केरल  में  एस०  टी०  डी०/पी०  ओ०  के  लिए  8990  आबेदन  पत्र  लंबित

 एस०  टी०  डी-/पी०  ओ०  आबंटन  समिति  की  बैठकें  लम्बित  आवेदन  पत्रों  के निपटान

 के  लिए  आवधिक  रूप  से  आयोजित  की  जाती  एक्सचेंजों  की  क्षमता  का  घिस्तार  करने  के  लिए

 थोजनाबद्ध  प्रस्तावों  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जा  रही  है  और  विभिन्‍न  एक्सचेंजों  से  एस»  टी  पी०

 टी०  की  तकनीकी  व्यवहार्यता  को  सरल  बनाने  के  लिए  एस०  डी०  जंक्शनों  में  बुद्धि  की  जा  रही

 शिलांग  के  गुवाहाटी  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा  करना

 5824.  श्री  पीटर  जी०  मरजनिआंग  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शिलांग  से  गुवाहाटी  तक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके*क्या  कारण  हैं  ?
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 शिलांग  से  गुवाहाटी  तक  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पहले  ही  दो  लेन  का  है  और  वह  वर्तमान

 यातायात  के  लिए  पर्याप्त

 ु  देश  की  विद्युत  नीति

 5825.  श्री  सुल्तान  ओवेसी  :

 श्री  अंकुशराव  रावसाहेब  टोपे  :

 श्रीमती  चन्द्रप्रभा  अर्स  :

 श्री  गुरूदास

 श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उसके  द्वारा  अपनाई  गई  नई  विद्युत  नीति  की  पुनरीक्षा  के  संबंध  में  संसद

 सदस्यों  और  अन्य  सार्वजनिक  मंचों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  हैं  और  कया  सरकार  ने  अभ्यावेदनों में  उठाए  गए  मुद्ों
 की  पुनरीक्षा  की  और

 उस  पर  क्‍या  कार्रवाई  करने  का  विचार  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी  रंगयया  :

 और  प्रचार-माध्यमों  और  अन्य  मंत्रों  के  माध्यम  से  निजी  विद्युत  नीति  पर  व्यापक

 रूप  से  चर्चा  हो  चुकी  विभिन्न  मंचों  पर  नीति  के  संबंध  में  उठाये  गये  मुद्दों  का  विद्युत  मंत्रालय

 ट्वारा  समय-समय  पर  समाधान  किया  गया  हाल  ही  में  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  विद्युत  विकास

 की  विधिक  और  नीति  संरचना-तथ्य  और  स्पष्टीकरणਂ  नामक  पुस्तिका  प्रकाशित  की  गई  जिसमें

 नीति  के  संबंध  में  उठाये  गये  सभी  मुद्दों  का समाधान  किया  गया  इस  पुस्तिका  का  व्यापक  रूप

 से  प्रयार-प्रचार  किया  गया  है  और  संसद  सदस्यों  के  बोच  भी  परिचालित  कौ  गई

 नाथपा  झाकरी  विद्युत  परियोजना

 $826.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  15000  मेगावाट  की  नाथपा  झाकरी  विद्युत  परियोजना

 को  उपकरणों  की  सप्लाई  करते  के  लिए  फ्रांस  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कंपनी  सीगलेक  को  जारी  किये  गये

 आशय  पत्र  को  रह  कर  दिया

 क्या  यह  ठेका  कुछ  माह  पूर्व  ही  दिया  गया

 यदि  तो  ठेका  रद्द  करने  में  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 196



 12  1916  लिखित  उत्तर

 विद्युत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रंगयूया  :  से  नाथपा  झाकरी

 विद्युत  निगम  लि०  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  में  (1500  को  नाथपा  झाकरी  विद्युत

 परियोजना  को  विद्युत  यांत्रिकी  उपकरणों  के  पैकेज  को  आपूर्ति  करने  के  संबंध  में  1993  में

 सेगलेक  सहित  मैसर्स  सीगलेक

 इंस्ट्रयूमेटेशन  एंड  नेपरिक  प्रोजेक्ट्स  यू०  और  जी०  ई०  सी  एलस्थौमलार्ज  मैशिन्स

 प्रोजेक्ट्स  यू०  के०  संघ  को  एक  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  निर्धारित  शर्तों  का  अनुपाल
 करने  के  कारण  एनजेपीसी  ने  इस  आशय  पत्र  को  बाद  में  रह  कर  दिया  एनजेपीसी

 द्वारा  ए०  बी०  क्राफ्टवर्क  जर्मनी  सहित  इयूकोना  कंवेरनर  एजर्जी  एस»

 सिमन्‍स  जर्मनी  और  मूल्जर-इशरवयेस  स्विटजरलैंड  और  भारत  हैवी

 इलैक्ट्रिकल्स  भारत  की  शामिल  के  साथ  सरकार  के  अनुमोदन  के  शर्ताधोन  24  1994

 को  एक  संविदा  पर  हस्ताक्षर  किए

 दिल्ली  दूरदर्शन  के  लिए  टेलीप्रोम्पटर  सुविधा

 5827.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  सूछना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे
 ।  क्या  दिल्ली  दूरदर्शन  को  टेलीप्रोम्टर  सुविधा  उपलब्ध  करायी  गई

 यदि  तो  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  पर  कितना  खर्च  आता

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  दूरदर्शन  केन्द्र  को  भी  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिंह  :  से

 जबकि  दूरदर्शन  दिल्ली  में  11.60  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  पर  टेलीप्रोम्पटर  सुविधा

 पहले  ही  उपलब्ध  करा  दी  गई  इसी  प्रकार  की  सुविधा  दूरदर्शन  बंगलौर  में  भी  शीघ्र  ही उपलब्ध

 कराई

 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में  टेलीफोन  सलाइकार  समितियां

 5828.  श्री  महेन्द्र  कुमार  सिंह  ठाकुर  :
 ह

 श्री  फूल  चन्द्र  वर्मा  :

 श्री  राठवा  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  में  किन-किन  क्षेत्रों  मे ंटेलीफोन  सलाहकार  का  गठत

 किया  गया

 दोनों  राज्यों  क ेकिन-किन  द्षत्रो  मे ंअभी  तक  इन  समितियों  का  गठन  नहीं  किया  गया

 चल्क
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 क्या  इन  समितियों  के  गठन  के  समय  स्थानीय  प्रतिनिधियों  से  भी  परामर्श  किया  जाना

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ह
 संचार  मंत्रालय  के  राज्थ  मंत्री  :  और  अपेक्षित  सूचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई
 *

 जी

 प्रश्न  नहीं

 विवरण

 अनुबंध

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंटेलीफोन  सलाहकार  समितियों  का  गठन  कर  लिया  गया  है  :

 मध्य  प्रदेश  गुजरात
 1.  इन्दौर  1.  अहमदाबाद

 2.  जबलपुर  2.  भुज

 3.  भोपाल  3.  बुलसॉर

 4.  रायपुर  4.  जामनगर

 5.  राजकोट

 6.  सूरत

 7.  बड़ौदा

 निम्नलिखित  क्षेत्रों  मे ंटेलीफोन  सलाहकार  समितियों  का  गठन  नहीं  किया  गया  है  :

 भध्य  प्रदेश  गुजरात

 1.  «मे  सर्किल  #£  ...  1.  गुजरात  सर्किल  टेलीफोन  सलाहकार

 सलाहकार  समितिਂ  समिति

 2.  भावनगर

 3.  जूनागढ़

 4.  मेहसाणा

 5.  नाडियाड

 समाचार  पत्रों  को अखबारी  कागज  का  आशंटणन

 5829.  श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 भारत  के  समाचार  पत्र  रजिस्ट्रार  के  कार्यालय  द्वारा  संकलित  रिकार्ड  के  अनुसार  देश  में

 1993-94  1994  के  अन्त  तक  राष्ट्रीय  स्तर  के  कितने  समाचार  पत्र

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  को  रियायतों  दरों  पर  कितना  मासिक  अखबारी  कागज

 आवंटित  किया
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  रियायती  दरों

 पर  अधिक  अखबारी  कागज  आवंटित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  देश  के

 समाचार  पत्रों  के  बारे  में  आंकड़े  संकलित  करते  समय  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  के  कार्यालय

 द्वारा  समाचार  पत्रों  का  ऐसा  कोई  वर्गीकरण  नहीं  किया  जाता

 सरकार  द्वारा  किसी  भी  समाचारपत्र  को  रियायती  दरों  पर अखबारी  कागज  आवंटित  नहीं

 किया  जाता

 और  प्रश्न  नहीं

 भारत-पाक  वार्ता  के  संबंध  में  अमरीकी  प्रस्ताव

 5830.  श्री  गुरूदास  कामत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा  पर  आए  अमरीकी  अधिकारी  ने  कश्मीर  के  संबंध  में

 भारत-पाक  वार्ता  कराने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एल«  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  और  इसकी  आपूर्ति

 5831.  श्री  के०  मुरलीधरन  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 दक्षिणी  राज्यों  में  विद्युत-आपूर्ति  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दक्षिणी  क्षेत्र  में कितनी  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 पैदा  की  और
 ह॒

 इस  लक्ष्य  को  करने  के  लिए  कौन-कौन  सी  नयी  परियोजनाएं  शुरू  किये  जाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी  वी०  रंगयया  :  देश  में  दक्षिणी  राज्यों

 सहित  विद्युत  की  उपलब्धता  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  किए  गए  बिभिन्न  उपायों  में  (1)  नई  उत्पादन

 क्षमता  को  चालू  किए  जाने  में  तेजी  (2)  लघु  गैस्टेशन  परियोजनाओं  की  कार्यान्वित  (3)

 चमान  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  (4)  परिषण  एवं  वितरण  हानियों  में  कमी

 (5)  मांग  प्रबंध  तथा  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  का  और  (6)  विद्युत  की  अधिकता  वाले

 क्षेत्रों  के  विद्युत  की  कमी  बाले  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  के  हस्तातंरण  का  प्रबंध  करना  शामिल
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 आठवीं  योजना  के  दौरान  दक्षिणी  क्षेत्र  में  क्षेत्र  परियोजनाओं  4428.6

 मेगावाट  की  अतिरिक्‍त  ऊर्जा  क्षमता  जोड़े  जाने  को  परिकल्पना  की  गई

 आठवीं  योजना  में  दक्षिणी  क्षेत्र  मे ंजिन  विद्युत  परियोजनाओं  से  लाभ  प्राप्त  किए  जाने  की

 परिकल्पना  की  गई  उसका  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  पहले  दो  वर्षों  1992-93  और  1993-94)  दौरान  चालू  रोल्ड  की  गई  थिद्युत  परियोजनाओं

 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-]|  में  दिया  गया

 विवरण  1

 आठवीं  योजना  में  क्षमता  अभिवद्धि

 दक्षिणी  क्षेत्र  ॥ ae

 ee 3
 4  5

 राज्य  :  कनटिक

 राज्य  क्षेत्र  वाराही  0.00  9.00  0.00.  0.00

 घाटप्रभा  0.00  16.00  0.00  0.00

 मल्लारपुर  0.00  9.00...  0.00  0.00

 ट्रेल
 रेस  0.00  240.00  0.00  0.00

 0.00.  270.00  0.00  0.00

 वुन्दावन  0.00  12.00  0.00  0.00

 भद्रा  0.00  6.00  0.00.  .0.00

 शिवपुरी  0.00  18.00  0.00  0.00

 रायचूर  210.00  0.00...  0.00  0.00

 डीजल  सैट्स  0.00  0.00  0.00.  78.00

 डीजी  सैट  बंगलौर  0.00  0.00  0.00  120.00  Jou  हे

 क्षेत्र जोड़ -. 580.00 0.00 206.00 केन्द्रीय क्षेत्र कैगा 0.00 0.00 440.00 0.00 क्षेत्रा जोड़ , 0.00 0.00 440.00 0:00 राज्य जोड़ 580.00 206.00 राण्ध : केरल राज्य क्षेत्र कल्लाडा 0.00. 0.00 0.00 मुवाथूपुझा 0.00 7.00... 0.00 0.00 लोअर पैरियार 0.00. 0.00 0.00 कक्‍्कड़ 0.00 50.00... 0.00 0.00
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 1  2  3  4  5

 पेष्पारा  0.00  3.00  0.00  0.00

 पोरिएगलकुथू  000.  1600.  0.00.  0.00

 क्षेत्र  जोड़  0.00.  27.00...  0.00  0.00

 राण्य  जोड़  0.00  271.00  0.00  0.00

 राज्य  :  पांडिचेरी

 राज्य  क्षेत्र  केरैकल  जीटी  0.00  0.00  0.00.  22.50

 क्षेत्र  जोड़  0.00  0.00  0.00  22.50

 राज्य  जोड़  0.00  0.00  000  22.50

 राज्य  :  तमिलनाडू

 राज्य  क्षेत्र  लोवर  भवानी  0.00  8.00...  0.00  0.00

 साथानुर  डाम  09.00  7.50.  0.00  0.00

 नार्थ  मद्रास  630.00  0.00.  0.00  0.00

 बेसिन  ब्रिज  ज़ौटी  0.00  0.00...  0:00  120.00

 क्षेत्र  जोड़  0.00

 केन्द्रीय  क्षेत्र  420,00  0.00...  0.00  0.00

 नेवली  जेरो  यूनिट  0.00.  0.00  0.00

 क्षेत्र  जोड़  630.00  0.00...  0.00  0.00

 राज्य  क्षेत्र  0.00

 राज्य  :  आम्ध्र  प्रदेश

 राज्य  क्षेत्र  पेन्‍्ता  अहोबिलम  0.00  20.00.  0.00  0.00

 अपर  सिलेरू  0.00  0.00  0.00

 गुन्टूर  केनाल  0.00  8.60...  0.00  0.00

 श्रीसैलम  एलबोपीएच  000.  300.00  0.00  0.00

 42000  0.00  0.00  0.00

 420.00  0.00  0.00  0.00

 सिंगूर  0.00  0.00  0.00

 क्षेत्र  जोड़  840.00..  463.60...  0.00  0.00

 राज्य  जोड़  840.0)  463.00.  0.00  09.00

 दक्षिणी  क्षेत्र  440.0..  348.50
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 विवरण  वा

 1992-93  और  93-94  के  दौरान  दक्षिणी  क्षेत्र

 में  जालू/रोल्ड  की
 गई  परियोजनाओं  का  ड्यौरा

 ज्ज  ज+पप++

 क्रम  सं०  परियोजना/राज्य  का  नाम  क्षमता

 1992-93

 1  कनटिक  हाइड़ो  4.5

 2.  कनार्टक  हाइड्रो  4.5

 3.  घाटप्रभा  कर्नाटक  हाइड्रो  16

 4.  बंगलौर  डीजी  सेट  कन्नाटक  ताप  21.32

 5.  शिवपुर  कनरटिक  हाइड्रो  9

 6.  शिवपुरी  कर्नाटक  हाइड्रो  9

 7.  नेवबली  तमिलनाडू  तमाप  वि  210

 1993-94

 1.  पेन्‍ना  अहोबिलम  आशश्ध्र  प्रदेश  हाइड्रो  10

 2.  पेन्‍ना  अहोबिलम  आम्ध्र  प्रदेश  हाइड्रो  10

 3.  अप्पर  सिलेरू  आशन्ध्र  प्रदेश  हाइड्रो  60

 4.  मालापुर  कर्नाटक  हाइड्रो  4.5

 5.  मालापुर  कर्नाटक  हाइड़्रो  .  4.5

 6.  कल्लाडा  केरल  हाइड्रो  7.5

 7.  येलाहांका  कर्नाटक  21.32

 8.  येलाहांका  कर्नाटक  21.32

 9.  येलाहांका  कर्नाटक  21.32

 10.  येलाहांका  कर्नाटक  21.32

 11.  येलाहांका  कनाटक  21.32

 12.  नेबैली  तमिलनाडु  वि  210.00

 13.  रायलसीमा  आंध्र  प्रदेश  210.00

 14.  आंध्र  प्रदेश  .  210.00

 म्यांमार  के  साथ  शिक्षा  संबंधी  आदान-प्रदान  कार्यक्रम

 5832.  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  विदेशी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  म्यांमार  के  साथ  शिक्षा  संबंधी  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 शिक्षाविदों  और  वैज्ञानिकों  के  आदान-प्रदान  हेतु  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  जा  रहा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  एल  :

 प्रश्न  नहीं

 भारत  और  म्यांमा  के  बीच  शिक्षाविदों  और  वैज्ञानिकों  के  शैक्षिक

 आदान-प्रदान  का  कोई  औपचारिक  कार्यक्रम  अभी  तो  मौजूद  नहीं  इस  प्रकार  के  आदान--प्रश्न

 को  प्रोत्साहित  करने  का  सवाल  सरकार  के  सक्रिय  विचाराधीन

 हज  प्रकोष्ठ

 5833.  श्री  राजवीर  सिंह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  विशेष  हज  प्रकोष्ठ  का  गठन  किया

 यदि  तो  इसके  कौन-कौन  सदस्य  हैं  और  इसके  द्वारा  भारत  और  विदेशों  में  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  तीर्थ  यात्रियों  को  प्रदत्त  सहायता/सुविधाओं  के  साथ-साथ  कितना  अंशदान  किया  गया

 क्‍या  हज  यात्रियों  के  साथ  इस  वर्ष  भेद-भाव  बरता  जा  रहा  है  जैसे  कि  एअर  इण्डिया

 उनके  लिए  विमानों  की  व्यवस्था  नहीं  कर  रहा  और

 इस  सेल  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  सेवाओं  के  प्रभार  और  हज  यात्रियों  द्वारा  अपनी  यात्रा

 पर  वास्तव  में  खर्च  की  जा  रही  राशि  में  कितना  अंतर  है  ?

 विदेश  पअ्रंप्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर«  :  जी  विदेश  मंत्रालय

 में  एक  हज  सैल

 हज  सैल  में  एक  विशेष  कार्य  एक  अनुभाग  दो सहायक  और  एक

 लिपिक  हज  मौसम  के  दौरान  इसकी  कर्मचारी  संख्या  और  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जाती  हज

 सैल  का  प्रभारी  एक  संयुक्त  सचिव  है  तथा  उसके  क्रियाकलापों  का  पर्यवेक्षण  सचिव  द्वारा  तथा  मंत्रीस्तर

 पर  होता

 भारत  सरकार  में  हज  सैल  समस्त  हज  व्यवस्थाओं  के  समन्वय  के  लिए  नोडल  बिन्दु  के  रूप

 में  कार्य  करता  यह  हाजियों  के  लिए  इन्तजामात  करने  हेतु  केन्द्रीय  और  राज्य  हज  भारत

 सरकार  के  विधिन्‍न्न  मंत्रालयों  जैसे  नागर  भूतल  गृह  तथा  और  सउठदी  अरब

 में  स्थित  हमारे  मिशनों  से  सम्पर्क  करता

 हाजियों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  और  सुविधाओं  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :-

 हज  कोटे  का  विदेशी  मुद्रा  जारी  हाजियों  को  बिमान/समुद्री  जहाज  से  लाना

 ले  सउदी  अरब  के  दो  पथ्ित्र  नगरों  में  प्रवास  की  रघानगी  से  पूर्व  उत्प्रवास/स्वास्थ्य
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 सम्बन्धी  हज  सद्भावना  शिष्टमंडल  से  सम्बद्ध  भवन  को  किराये  पर  लेने  वाला

 प्रति[श्नंध  मंडल/भवन  का  चयन  करने  वाला  दल  सठदी  अरब  में  चिकित्सा  प्रशासनिक  टुकड़ियाँ

 भेजः॥  हाजियों  के  उपयोग  के  लिए  दवाइयाँ  विभिन्‍न  राज्यों  से  ख़ुदयाम-उल-हुज्जाज

 तथ  शुविधाओं  और  सेवाओं  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  इंतजाम  की  समीक्षा

 (7)  जी

 हाजियों  के  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता  जाता  एअर  इंडिया  द्वारा  चार्टर  विमानों  की  व्यवस्था

 की  जाती  है  जो  क्षमता  सम्बन्धी  दिक्कतों  की  वजह  से  अपनी  उड़ान  व्यवस्था  को  प्रभावित  किये  बिना

 उनके  लिए  अपने  यहाँ  से  ऐसी  व्यवस्था  करने  में  असमर्थ  ये  चार्टर  सेवायें  स्वीकार्य  अन्तर्राष्ट्रीय

 मानइंडों  के  स्तर  की  होती

 पूरी  चार्टर  लागत  हाजियों  पर  नहीं  डाली  जाती  हज  1994  के  चार्टर  लागत

 17  000/-  प्रति  हाजी  है  जबकि  हज  किराया  12,000/-%  तय  किया  गया  समुद्री  जहाज  से

 3।  ने  वाले  हाजियों  के  लिए  परिचालन  लागत  और  हज  समुद्री  जहाज  किराये  का  अन्तर  यात्रा
 जी  के  आधार  पर  से  8750/-%  सरकार  द्वारा  बहन  किया  जाता  है  और  अनुमान
 है  कि  इस  वर्ष  यह  रकम  5.95  करोड़  रुपये  इसके  अतिरिक्त  निकोबार  को  अंडमान

 और  निकोबार  द्वीप  समूह  सेवा  से  हटाये  जाने  के  उसके  स्थान  पर  व्यवस्था  करने  पर  भी

 8.64  करोड़  रुपये  का  खर्च  होने  की  उम्मीद

 दादरा  और  नगर  हजेली  सिलवासा

 पाण्डिचेरी  कराइकल

 उपर्युक्त  ट्रांसपीटरों  को  चालू  किया  जाना  भवनों  तथा  टॉवरों  के  समय  पर  निर्माण  किये

 अल्प  शक्ति  तथा  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटरों  हेतु  तैयार  आवास  को  निर्माताओं

 ट्वारा  उपस्कर  की  समय  पर  आधारभूत  सुविधाओं  तथा  अपेक्षित  संसाधनों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करता

 देश  में  दूरदर्शन/आकाशवाणी  ट्रांसमीटर

 5834.  डा०  मुमताज  अन्सारी  :  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 देश में  आज  तक  कुल  कितने  दूरदर्शन  तथा  रेडियो  ट्रांसमीटर  लगाये  गये  हैं  तथा  वे  कहां-कहां

 स्थित
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 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  किन-किन  स्थानों  पर  दूरदर्शन  तथा  रेडियो  ट्रांसमीटर  लाये

 जाने  का  विचार

 उन  ट्रांसमीटरों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  विरुद्ध  अनियमितता  और  ठीक  से  न

 करने  संबंधी  शिकायतें  सरकार  को  प्राप्त  हुई  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सिंह  :  कि

 में  दिया  गया

 जैसा  कि  जिवरण-]|  में  दिया  गया

 और  ट्रॉसमीटरों  का  अनुरक्षण  एवं  मरम्मत  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  ट्रांसमीटरों  के टीक

 तरह  से  काम  न  करने  के  बारे  में  समय-समय  पर  प्राप्त  शिकायतों  पर  उचित  रूप  से  ध्यान  जाता

 अब  तक  देश  में  स्थापित  आकाशवाणी/टी«  बी०  ट्रांसमीटरों  के  स्थान

 ।.  आकाशवाणी  :  ट्रांसमीटरों की  कुल  संख्या

 क्र  स॑०  हु  स्थान
 राज्य

 ज्कंपन नाक

 हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश

 आदिलाबाद

 2

 9७

 :३

 ०

 ४

 ४७४

 (0०७

 वारंगल

 निजामाबाद

 तिरूपति

 अनन्तपुर

 कुरनूल

 मरकापुरम

 अरुणाचल  प्रदेश

 तवांग
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 ईटानगर

 17...  गुवाहाटी  असम

 18...  सिलचर

 19.  डिब्रूगढ़

 20...  जोरहाट

 21  हाफलोंग

 22...  नौगोंग

 23  पटना  बिहार

 24  रांची

 25.  भागलपुर

 26  दरभंगा

 27  जमशेदपुर

 28  सासाराम

 29...  पुण्णिया  .

 30  ऋ्वाइंबासा

 31.  हजारीबाग

 22  डाल्टनगंज

 33.  पणजी  गोवा

 34.  अहमदाबाद  गुजरात

 35.  बडोदरा

 36...  भुज

 37.  राजकोट

 38. 9  गोधरा

 39...  सूरत

 40  आहवा

 41.  रोहतक  हरियाणा
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 42.

 2

 कुरुक्षेत्र

 शिमला

 लिखित  उत्तर

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल
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 69...  इदक्‍्की

 “70.  70...  अम्बिकापुर  मध्य  प्रदेश

 71...  भोपाल

 72.  छत्तरपुर

 73...  ग्वालियर

 74.  इन्दौर

 75.  जबलपुर

 76.  जगदलपुर

 17.  रायपुर

 78...  रीवा

 79.  खण्डवा

 80...  बिलासपुर

 81.  बैतुल

 82...  शिवपुरी

 83...  छिंदवाड़ा

 84...  रायगढ़

 85...  शहडोल

 86...  बालाघाट

 87...  गुना

 88...  सागर

 89...  औरंगाबाद  महाराष्ट्र

 90...  बम्बई

 91.  जलगांव

 92...  नागपुर

 93...  परभणी

 94...  पुणे

 बे
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 104,

 105.

 106.

 107.

 108.

 109.

 119.

 111.

 112.

 113.

 114.

 115.

 116.

 117.

 118.

 119.

 120.

 95

 96

 97

 98.

 99

 00
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 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब
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 145.

 146.
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 भरिण्डा

 पटियाला

 जयपुर  राजस्थान

 कोटा

 अजमेर

 बीकानेर

 अगरतला  त्रिपुरा
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 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 पोर्ट  ब्लेअर  और  संघ  शासित  क्षेत्र
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 काबारती  तथा  मिनीकाय
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 ़ख़॒  ़  य2यमई

 दूरदर्शन  :  ट्रांसमीटरों  की  कुल  संख्या  567  और  चनल  के

 राज्य/संघ  उन  आ  आ  आ  शः  ट्रांसोजर

 शासितक्षेत्र  ७हफ

 2  3  4  075

 आंध्र प्रदेश अन्नतपुर आदिलाबाद खमाम कोठागुडम कुरनूल मेहबूबनगर नालगोंडा



 12  बैशाल  1916  +  +
 लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5

 राजामुंदरी

 रामागुंडम

 सिद्दीपेट

 सिरकाकुलम

 बारंगल

 येल्लान्दु

 हैदराबाद  2)

 अरूणाचल  प्रदेश  ईटानगर  पासीघाट  अलोंग

 तेजू  अनिनी

 बोमडिल्ला

 चांगलेंग

 दापोरिजो

 दीरंग

 हायूलियंग

 खोंसा

 मिजो

 नमसाई

 रागा

 रोईग

 सेप्पा

 तवांग

 जीरो

 असम  डिब्रूगढ़  धुबरी  गुवाहाटी

 गुवाहाटी  दीफू  हाफलोंग

 सिलचर  गोलपाड़ा

 गोलाघाट

 213



 लिखित  उत्तर

 1  2

 बिहार  डाल्टनगंज

 कटिहार

 मुजफ्फरपुर

 पटना

 रांची

 214

 डुमका

 फारबेसगंज

 गया

 घाटशिला

 गिरिद्रीह

 गोपालगंज

 जमशेदपुर

 जमुई

 खगरिया

 मधेपुरा

 मधुबनी

 मोतीहारी

 मुंगेर

 2  मई  1994

 रामगढ़  हिल



 हु
 12  1916

 1

 गोवा

 भुज

 काकरापार

 लिखित  उत्तर

 215



 लिखित  उत्तर

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 216

 कसौली

 जम्मू

 पुंछ

 श्रीनगर

 2  मई  1994

 राजगढ़

 सोलन

 सूरामकोट



 12  1916

 व

 कर्नाटक

 4131

 %$

 लिखित  उत्तर

 217



 लिखित  उत्तर  ह  2  मई  1994

 केरल  कोचीन  कालीकट

 *
 त्रिवेन्द्रम

 मध्य  प्रदेश  ,  अम्बिकापुर  सिंगरौली

 218



 12  1916  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5

 रायगढ़

 राजगढ़

 राजहरा  झर॑नदिली

 रतलाम
 >  219



 लिखित  उत्तर

 महाराष्ट्र

 220

 2  मई  1994

 औरंगाबाद



 12  1916

 1

 मणिपुर  इम्फाल

 लिखित  उत्तर

 सेनापति

 तमेंगलॉग

 221



 2  मई  1994 लिखित  ठत्तर

 3

 कि

 कक ५5 ६६ | कह | | ई | द | उड़ीसा 222



 12  1916  लिखित  उत्तर

 1  2  w  चे  प्म

 पंजाब  अमृतसर  तलवाड़ा

 भटिण्डा

 जालंधर

 राजस्थान  रावतभाटा  जमुआ

 जयपुर  रामगढ़

 लालसोट

 [111

 1111

 |

 94

 भव डुगरपुर

 223



 लिखित  उत्तर  2  मई  1994

 सिक्किम  गयालसिंग

 मंगन

 नामची

 224



 12  1916  _  ॒  ॒॒॒.[॒  RT लिखित उत्तर

 2 3 4 5 तमिलनाडु कोडईकनाल डिडॉगुल मद्रास कुन्नूर कांजीपुरम मद्रास कोर्टलाम उडग मडलम ममूरम नागापत्तिनम नागरकोईल नेवेल्ली रामेश्वरम सालेम जिपुरा अगरतला बेलोनिया उत्तर प्रदेश आगरा अकबरपुर अल्मोड़ा चुर्क



 226

 |

 4

 4

 बलरामपुर

 बान्दा



 12  1916  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5.

 लखनऊ  2)

 पश्चिम  बंगाल  आसनसोल  अलीपुदूअर

 कलकत्ता  झालदा

 कलकत्ता

 कुर्सियांग  कोंटई

 मु्शिदाबाद  दार्जिलिंग

 शांतिनिकेतन

 227



 लिखित  उत्तर  2  मई  1994

 1  2  3  4  5

 अंडमान  और  कार  निकोबार  कम्पबेल  बे

 निकोबार  ट्वीपसमूह  ॥॒
 पोर्ट  ब्लेअर  दिग्लीपुर

 हुटवे

 मायाबुन्देर

 नानकावरी

 रामघाट

 चंडौगढ़  चंडीगढ़

 दादरा  और  नगर  सिलवासा

 हवेली

 दमन  और  द्वीप  दमन  दीव

 दिल्ली  दिल्ली  दिल्ली  4)

 दिल्ली  दिल्ली  5)

 दिल्ली  6)

 लक्षद्वीप  अगत्ती

 -  अमिनी

 अन्द्रोत

 चीटलेट

 कदमात

 कल्पेगी

 कावारत्ती

 क्लिटन

 मिनीकॉय

 पांडिचेरी  पांडिचेरी  कराईकल

 माहे

 यनम

 228



 12
 1916  _

 लिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 ट्रांसपीटर  अनल  के

 दिल्ली  2  3  0  0  5

 महाराष्ट्र  *  1  0  0  0

 पश्चिम  बंगाल  1  0  0  0  1

 तमिलनाडु  1  0  0  0  1

 उड़ीसा  1  0  0  0

 उत्तर  प्रदेश  0  1  0  0

 आंध्र  प्रदेश  0  व  0  0

 6.  3३  0  ०

 जज
 राज्य/संघशासित  क्षेत्र  उन्‍श>्ट्रा..  आशब्ट्रा  जोड़

 01.  असम  3  9  0  2  14

 02...  आध्रप्रदेश  5  30  0  2  37

 03.  अरुणाचल  प्रदेश  1  2  16  0  19

 04...  बिहार  5  26  1  32

 05.  गोवा  1  0  0

 06...  गुजरात  4  27  0  32

 07...  हरियाणा  0  0  0  5

 08...  हिमाचल  प्रदेश  5  2  14

 09...  जम्मू  और  कश्मीर  3  2  15  ।.  21

 10.  केरल  2  13  0  0  15

 11...  कर्नाटक  4  26  0  0  30

 12...  मध्यप्रदेश  6  48  0  55

 13.  मेघालय  2  2  0  5

 14.  महाराष्ट्र  5  40  0  1  46

 15.  मणिपुर  ।  3  5

 16.  मिजोरम  0  2  0  3

 229



 लिखित  उत्तर  2  मई  1994

 1  2  3  4  5

 i7.  नागालैंड  1  2  3  1  7

 18.  उड़ीसा  3  29  0  1  33

 19.  पंजाब  3  4  0  1

 20...  राजस्थान  2  36  1  2  41

 21...  सिक्किम  0  3  0  4

 22...  तमिलनाडु  2  23  0  3  28

 23.  त्रिपुरा  0  0  2

 24...  उत्तर  प्रदेश  8  43  10  4  65

 25...  पश्चिम  बंगाल  4  13  2  0  19

 26...  दिल्ली  1  0  0

 27.  अंडमान  और  निकोकर  0  0  8

 ट्वीपसमूह

 28...  दमन  और  दीव  0  1  1  0  2

 29...  पांडिचेरी  0  3  3  4

 30.  लक्षद्वीप  ट्वीप  समूह  0  0  9  0  9

 31.  चंडीगढ़  0  1  0  0

 32...  दादरा  और  नगर  0  ०  1  ०  1

 ____  जोड़  _69  3939  82  2  857  _

 देश  के  उन  स्थानों  को  दशने  थाला  विवरण  जहां  चालू  थित्तीय  जर्ज

 के  दौरान  रेडियो/टी«  वी«  ट्रांसपीटर  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताल  है

 1. आकाशवाणी  __  _  व

 _  स्थान  राज्य  _

 2.  जीरो  अरुणाचल  प्रदेश

 2. दिफू असम 3 तेजपुर ७ 4 कोकराझार



 12  1916

 पिथौरागढ़

 उत्तरकाशी

 लिखित  उत्तर

 231



 लिखित  उत्तर

 232

 ..

 चौड़ी/श्रीनगर

 मसूरी

 अलीगढ़

 आसनसोल

 माल्दा

 दार्जिलिंग

 2  मई  1994

 पश्चिम  बंगाल

 दमन  और  दीव  संघ  शासित  क्षेत्र

 पाण्डिचेरी



 awa  वैशेख  1916  RH  ७२७२  २ उ॒॒॒॒॒॒ ॒॒ऑ  :  लिखित  उत्त

 पल्ली पडेरू खनापर्थी कोरगल कोसगी पेडनांडिपाडु श्रीसैलम पार्वतीपुरम इच्छापुरम संतापिल्‍ली अरुणाचल प्रदेश मियाओ असम बोंगाईगांव डिगबोई विहार औरंगाबाद 233



 लिखित  उत्तर

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 234

 कोडरमा

 फूलपारस

 सराइकेला

 सिमदेगा

 धारंगधरा

 महुकझ

 मांगरोल

 रजुला

 संजेली/संत  रामपुर

 रेवाड़ी

 मेहम

 2  मई  1994



 12  1916

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर  लेह



 लिखित  उत्तर
 2  मई  1994

 कन्रटिक  गंगावती

 पावागाडा

 रामादुर्ग

 कुम्टा

 भाटकाल  |
 *

 हरपनहल्ली

 केरल  कालीकट  काननगढ़

 236



 12  1916

 मध्यप्रदेश

 महाराष्ट्र

 लिखित  उत्तर

 237



 2  गई  1994 लिखित  उत्तर

 |

 etbereba

 चुराचांदपुर

 लुंगलेई

 मोकोकचुंग

 पारादीप

 238



 12  1916

 पंजाब

 राजस्थान  बाड़मेर

 जैसलमेर

 लिखित  उत्तर

 239



 लिखित  उत्त  .,  2  मई  1994

 सिक्किम  गंगतोक  सिंगतम



 12  वैशाख़  1916  _  लिखित  उत्तर तमिलनाडु  लिखित  उत्तर

 तमिलनाडु - रामेश्वरम अरानी राजामलमय शंकरन कोविल अत्तूर उदगमण्डलम पुड्‌डुकोट्टई कृष्णागिरि उदुमालपेट मेददुपालयम वलपराई वेल्लीयुर वरूझापदी त्रिपुरा कैलाशहर तेलियामुरा धर्मतिगर उत्तर प्रदेश मऊ अल्मोड़ा औरैया अंपावत गंज डुड़वारा हल्द्वानी कोटद्वार महोवा मद रातीपुर 24॥



 लिखित  उत्तर

 242

 2  मई  1994



 12
 awe  1916  _

 +.
 उत्तर पश्चिम बंगाल HRT

 लिखित  उत्तर

 पश्चिम  बंगाल  फरक्का

 रानाघाट

 *
 कमरहाटी/रायना

 कालना

 अंडमान  और  निकोबार  ग्रेट  निकोबार

 द्वीप  समूह  हवेलॉक

 कटचाल

 बारातंग

 चण्डीगढ़

 दादरा  और  नगर  हवेली  सिलवासा

 द्रमन  और  दीव

 दिल्ली

 लक्षद्वीप
 वि

 पाण्डिचेरी  कराइकल

 टिप्पणी  :-

 उपर्युक्त  ट्रांसमीटरों  को  चालू  किया  जाना  भवनों  तथा  टॉबरों  के  समय  पर  निर्माण  किये

 अल्प  शक्ति  तथा  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटरों  हेतु  तैयार  आवास  की  निर्माताओं

 द्वारा  उपस्कर  की  समय  पर  आधारभूत  सुविधाओं  तथा  अपेक्षित  संसाधनों  की  उपलब्धता

 पर  निर्भर  करता

 भुवनेश्वर  दूरदर्शन  केन्द्र

 5835.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  नवस्थापित  भुवनेश्वर  दूरदर्शन  केन्द्र  पर  पुराने  उपकरण  अधिष्ठापित  किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  भुवनेश्वर  दूरदर्शन  केन्द्र  में  कुप्रबंध  और  अनियमितताओं  में  वृद्धि  हो  रही  और

 इस  दूरदर्शन  केन्द्र  का  पुनर्गठन  करने  और  उसे  प्रभावशील  बनाने  तथा  भ्रष्टाचार-मुक्त  बनाने

 हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ? सूखना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री सिंह : 243



 लिखित  उत्तर  _  2  1994 -+-+-++  $$. $$  ऊन घए्  किया

 सभी  केन्द्रों  की  कार्य  पद्धति  में  सुधार  करने  तथा  उनकी  कार्य  पद्धति  को  और  अधिक

 प्रभावशाली  तथा  भ्रष्टाचार  मुक्त  बनाने  के  लिए  दूरदर्शन  का  सतत्‌  प्रयास  रहता

 दूरदर्शन  केन्द्रों  से गायब  हुए  चेक

 5836.  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्‍या  सूखना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्‍या  हाल  ही  में  दूरदर्शन  के  कुछ  अधिकारी  फिल्म  निर्देशकों  के  लिए  बनाये  गये  चेकों

 को  चुराने  में  लिप्स  पाये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  करायी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भविष्य  में  ऐसी  घटनाएं  न  होने  देने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 सूखना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  सिंह  :  से

 1992  में  दूरदर्शन  दिल्‍ली  ट्वारा  जारी  किए  गए  चेकों  को  कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  तथाकथित

 रूप  से  भुनाए  जाने  की शिकयत  सरकार  की  जानकारी  में  आई  दूरदर्शन  द्वारा  संबंधित  पुलिस  अधिकारी

 के  पास  2  92  को  प्राथमिकी  दर्ज  कराई  गई  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  द्वारा  भी  जांच

 और  रिपोर्ट  हेतु  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट

 की  प्रतीक्षा  जिसके  प्राप्त  होने  पर  यदि  आगे  कुछ  कार्रवाई  करनी  अपेक्षित  होती  है  तो  उस  पर  विच

 किया

 भारतीय  वाणिज्यिक  पोतों  की  संख्या

 5837.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वाणिज्यिक  पोतों  की  कुल  कितनी  संख्या  है  और  उनके  द्वारा  कुल  कितने  माल

 की  ठुलाई  की  जाती

 तटीय  नौवहन  के  लिए  कितने  पोत  हैं  और  उनकी  कितनी  भार  वहन  क्षमता  का  उपयोग

 किया  जाता  और

 भारतीय  पोतों  द्वारा  50  प्रतिशत  विदेशी  व्यापार  के  परिवहन  के आधार  एक  आठवीं  पंचवर्षीय

 योजमा  के  अंत  तक  देश  की  अनुमानित  भारवहन  क्षमता  कितनी  हो  जाएगी  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  और

 1.4.94  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  वाणिज्यिक  मेरीन  में  पोतों  की  कूल  संख्या  442  थी  जिनकी

 कुल  टनेज  6.28  मिलियन  जीं  आर  टी  इसमें  0.644  मिलियन  जी  आर  टी  टनेज  के  ऐसे  204

 जहाज  भी  शामिल  हैं  जो  तटीय  नौवहन  के  लिए
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 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  योजना  के  अंत  7  मिलियन  जी  आर  टी  का  लक्ष्य

 परिकल्पित  किया  गया  भारतीय  जहाजों  द्वारा  50  प्रतिशत  विदेशी  व्यापार  के  परिवहन  के  आधार

 पर  टनेज  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  का  कार्य-निष्पादन

 5838.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  की  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 लगातार  घाटा  होने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  भारतीय  नौवहन  निगम  तीन  बड़े  पोत  लेने  में  असफल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  इस  शिपयार्ड  में  तीनों  पोतों  की  बिक्री  की  भोषणा  की  और

 यदि  तो  इच्छुक  क्रेताओं  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और  तत्संबंधी  डियौरा  क्‍या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्थ  मंत्री  जगदीश  :  31.3.93

 »तक  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  को  569.12  करोड़  रु  का  संचित  घाटा  हुआ

 यह  घाटा  निम्नत्बिख्रित  कारण्यों  से  हुआ  :-

 (i)  लागत-मूल्य

 (7)  कम

 (11)  जहाजों  को  पूरा  करने  में  नियत  समय  से  अधिक  समय

 (iv)  कार्यशील  पूंजी  की  आवश्यकताओं  के  वित्तपोषण  के  लिए  बैंकों  इत्यादि  से  प्राप्त  ऋण

 पर  ब्याज  का  भारी

 (५)  कमजोर  आर्डर-बुक

 देश  में  उत्पादित  सामग्री  और  पुजों  का  अपेक्षाकृत  अधिक

 जी  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  पहले  ही  एक  बलक  कैरियर  की  डिलीवरी  ले  ली

 है  जबकि  अन्य  दो  अभी  निमार्णाधीन

 से  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं

 देशों  का  व्यापार  समूह

 ५
 5539  श्री  रमेश  चेन्नितला  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देशों  का  कोई  विशेष  व्यापार  समूह  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  मामले  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर  एल०  :  और

 1994  में  नई  दिल्ली  में  सम्पन्न  के  चतुर्थ  शिखर-सम्मेलन  ने  पूंजीनिवेश  और

 प्रौद्योगिकी  के  सम्बन्ध  में  एक  समिति  का  गठन  किया  जिससे  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  यह  इन  क्षेत्रों

 में  परा-क्षेत्रीय  प्रबन्धों  को  तैयार  करने  की  दिशा  में  कार्य

 1993  पर  अमरीकी  रिपोर्ट

 $8480.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 श्री  एस«  बी०  सिदनाल  :

 श्री  खी०  एन०  रेड्डी  :

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  ने  1993  के  दौरान  मानवाधिकार  पर  दो  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  हैं  जिनमें  एक

 भारत  और  दुसरा  पाकिस्तान  के  संबंध  में

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन  रिपोर्टों  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  इस  मामले  को  अमरीकी  असिस्टेंट  सेक्रेट्री  क ेसाथ  उठाया  गया  था  जो  हाल  ही  में
 भारत  आए  और

 (S)  यदि  तो  अमरीकी  अधिकारियों  ने  क्‍या  स्पष्टीकरण  दिया
 ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर०  एल»  :  पहली  1994

 को  अमरीका  के  विदेश  विभाग  ने  1993  की  मानवाधिकार  पर  देश-बार  वार्षिक  रिपोर्टे  प्रकाशित  की

 थी  जिसमें  भारत  और  पाकिस्तान  से  संबंधित  खण्ड  भी  यह  अमरीका  के  कानून  के  अन्तर्गत  अनिवार्य

 जी

 भारत  से  संबंधित  रिपोर्ट  में  कश्मीर  और  पंजाब  में  मानवाधिकारों  के कथित  हनन  के  बारे

 में  ध्यान  आकृष्ट  किया  गया  है  और  कश्मीर  में  सुरक्षा  बलों  द्वारा  प्रतिशोधात्मक  पंजाब  पुलिस

 दलਂ  हिरासत  संबंधी  दुरुपयोग  और  बिना  मुकदमा  चलाये  लोगों  को  बन्दी  बनाने  से  संबंधित

 विशेष  सुरक्षा  कानूनों  के  दुरुपयोग  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  इस  रिपोर्ट  में  इस  बात  का  उल्लेख

 है  कि  गजाहों  और  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  उग्रवादियों  द्वारा  धमकियों  के  कारण

 1993  में  कश्मीर  या  पंजाब  में  किसी  आतंकवादी  को  दोषी  नहीं  ठहराया

 इस  रिपोर्ट  में  कश्मीरी  उग्रवादी  दलों  मानवाधिकारों  के  हनन  का  भी  उल्लेख  है  और  इसमें

 उदाहरण  भी  शामिल  हैं  जिनमें  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  कश्मीर  में  उग्रवादी  उन  समाचार  पत्रों
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 को  धमकी  देते  उन  पर  प्रतिबंध  लगाते  हैं  और  यहां  तक  कि  उनके  परिसरों  को  जला  देते  हैं  जो

 उनके  प्रकाशनों  को  छपाने  से  इन्कार  करते

 इस  रिपोर्ट  में  मानवाधिकारों  की  सुरक्षा  से  संबंद्ध  कानूनी  प्रावधानों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मानवाधिकार

 संगठनों  के  साथ  सरकार  की  पुलिस  और  सैनिक  कार्मिकों  के  साथ  मानवाधिकार  प्रशिक्षण

 और  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  को  स्थापना  पर  विशेष  रूप  से  गौर  क्रिया  गया  इसमें  अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  तथा  महिलाओं  को  प्रदान  किए  गए  संवैधानिक  और  कानूनी  अधिकारों  पर  भी  गौर

 किया  गया  है  परन्तु  इसमें  यह  निष्कर्ष  निकाला  गया  है  कि  इनका  प्रवर्तन  अपर्याप्त  इस  रिपे

 यह  कहा  गया  है  कि  भारत  सरकार  गैर-सरकारी  संगठनों  द्वारा  जेलों  की  स्त्रतंत्र  रूप  से  निगरानी  करने

 की  अनुमति  नहीं  इसमें  भारतीय  समाज  में  धर्म  और  जाति  संबंधी  भेदभाव  के  संबंध

 में  खण्ड  भी  शामिल

 भारत॑  मरकार  की  बराबर  यह  नीति  रही  है  कि  अमरीका  के  विदेश  विभाग  की  वार्षिक  रिपोर्ट

 में  मानवाधिकारों  की  स्थिति  के  बारे  में  टिप्पणियों  पर  प्रतिक्रिया  न  की

 पाकिस्तान  के  संबंध  में  विदेश  विभाग  की  रिपोर्ट  में  इन  बातों  का  जिक्र  उत्तरी  क्षेत्रों  के

 लोगों  के  लिए  निर्वाचक  संबंधी  प्रतिनिधित्व  का  पाकिस्तान  में  अल्पसंख्यकों  को  पेश  आ  रही

 समस्याएं  मनमानी  यातना  और  बंदियों  और  नजरबंद  व्यक्तियों  को  अन्य  प्रकार

 से  यातनाएं  उन  धार्मिक  कट्टर  पंथियों  ट्वारा  गैर-मुसलमानों  के  साथ  भेदभाव  और  उन  पर  अत्याचार

 करना  जो  भेदभाव  मूलक  कानून  को  अपनी  इन  गतिविधियों  का  आधार  बनाते  हैं  तथा  पाकिस्तान  की

 सरकार  द्वारा  इन  गतिविधियों  पर  काबू  पाने  के  लिए  कोई  कार्रवाई  न  इस  रिपोर्ट  में  इस  बात

 पर  गौर  किया  गया  है  कि  परम्परागत  सामाजिक  और  कानूनी  प्रतिबंधों  में  महिलाओं  को  अधीनस्थ  स्थिति

 में  रखा  है  कामगारों  के  अधिकारों  पर  पर्याप्त  प्रतिबन्धों  का  लागू  कार्य  के  लिए  बच्चों  और  बंधुआ

 मजदूरों  का  व्यापक

 और  (Ce)  अमरीका  की  सहायक  सचिव  को  उनकी  भारत  यात्रा  के  दोरान  इस  बात  से

 अदयगत  करा  दिया  गया  था  कि  अमरीका  से  जारी  होने  वाले  कतिपय  वकक्‍्तव्यों  से  जम्मू  एवं  कश्मीर

 को  स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  अमरीका  की  सहायक  सचिव  ने  कहा  कि  अमरीका  की  सरकार

 मानवाधिकारों  के  संरक्षण  के  संदर्भ  में  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  की  भूमिका  तथा  भारत  सरकार

 द्वारा  किए  गए  कश्मीर  में  पारदर्शिता  की  भारतीय  नीति  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मानवाधिकार  संगठनों

 और  राजनयिकों  को  जम्मू-कश्मीर  की  यात्रा  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  दी  गई  इजाजत  की  सराहना

 करती

 भारत-अर्जेन्टीना  सहयोग

 5841.  के०  आर»  चौधरी  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  अर्जेन्टीना  के  साथ  द्विपक्षीय  सहयोग  को  और  मजबूत  बनाने  का
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 तो  किन-किन  विशिष्ट  क्षेत्रों  मे ंभारत-अर्जेन्टीना  संयुक्त  सहयोग  स्थापित  करने

 और  इसका  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 यिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :

 1994  में  अर्जेन्टीना  गणराज्य  के  गष्ट्रपति  डा०  कार्लोस  साउल  मेनेम  की  भारत  यात्रा

 के  दौरान  आर्थिक  और  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  में  ट्रिपक्षीय  सहयोग  को  सुदृढ़  करने  तथा  उसका

 बिस्तार  करने  की  दिशा  में  व्यापक  विचार-विमर्श  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के लिए  विशिष्ट  उपायों

 के  रूप  में  वार्षिक  द्विपक्षीय  परामशों  और  राजनयिक  एवं  सरकारी  पासपोर्टों  पर  वीजा  समाप्त  करने

 से  सम्बद्ध  करार  सम्पन्न  किए  भारत  के  एक्जिम  बैंक  और  अर्जेन्टीना  में  इसके  समकक्ष  संगठन

 ने  भी  यह  वचन  दिया  कि  बे  द्विपक्षीय  आर्थिक  और  व्यापार  आदान-प्रदान  को  सुविधाजनक  बनाने  के

 लिए  सहयोग  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई  कि  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  को  शीघ्र

 ही  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 एशियन  परिवहन  विकास  संस्थान  का  अध्ययन

 2.  श्री  एम०  बी०  वी०  एस*  मूर्ति  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  क़ी  करेंगे

 ह

 क्या  एशियन  परिवहन  विकाझ  संस्थान  ने  देश  के  कल  अंतर्राष्ट्रीय  व्याफर  का  अध्ययन

 किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अध्ययन  में  की  गई  सिफारिशों  की  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  पर  क्‍या  कार्यवाहीਂ  किये  जाने  का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  आय  और  व्यय

 5843.  श्री  दत्सा  मेघे  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  अर्जित  आय  तथा  किए  गए  व्यय  का

 ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  निगम  का  कार्य-निष्पादन  और  ऋसों  की  दशा  सुधारने  हेतु  क्या  कार्यवाही

 किए  जाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 जगदीश  :  1993-94

 के  दौरान  प«  नि»  द्वारा  अर्जित  की  गई  आय  और  किया  गया  व्यय  इस  प्रकार  था  :-
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 लाख  रु

 आय

 व्यय

 नि०  की  कार्य  प्रणाली  में  सुधार  के  प्रयोजन  से  इसके  कार्य  निष्पादन  पर

 लगातार  निगरानी  रख  रही  ईधन-क्षमता  और  टायर  की  आयु  में  रख-रखाव  की  बेहतर  पर्धाति

 द्वारा  खराबियों  की  संख्या  में  कमी  तथा  खर्च  में  किफायत  जैसे  कुछ  उपाय  शुरू  किए  गए  राजस्व

 की  चोरी  को  रोकना  एक  अन्य  उपाय  है  जो  फ  नि  द्वारा  प्रभावी  जांच  द्वारा  किया  जाता

 प«  नि०  के  राजस्व  में  वद्धि  के  लिए  स्क्रैप  का  शीघ्र  निपटान  मार्गों  को  युक्तिसंगत  बनाने

 जैसे  दूसरे  उपाय  किए  जा  रहे

 प०  नि०  के  बेड़े  क ेआकार  को  3500  बसों  का  करके  इसे  युक्तिसंगत  बनाना  तथा  रा०  प०

 दिल्ली  द्वारा  घाटे  वाले  मार्गों  पर  निजी  प्रचालकों  को  परमिट  दिए  जाने  के  बाद  इन  मार्गों

 से  प०  नि०  की  बसें  उस  अंत  संबद्ध  पैकेज  में  दिए  गए  प्रस्तावों  में  शामिल  है  जिसे  दि०

 प०  नि०  की  दीर्घकालीन  व्यवहार्यता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इसकी  पुनर्स्थापना  हेतु  सरकार  द्वारा  अंतिम

 रूप  दिया  जा  रहा

 बेलारूस  के  साथ  सम्बन्ध

 5844.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  द्विपक्षीय  संबंधो  की  नींव  डालने  के लिए  भारत  और  ने  हाल  ही  में  किन्हीं

 समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो इन  समझौतों  में  खाद्य  प्रसंस्करण  और  रक्षा  क्षेत्रों  मे ंसंयुक्त  उद्यम  लगाना  सम्मिलित

 और

 यदि  तो  इसकी  प्रमुख  बातें  क्‍या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी  संबंध

 तक  बेलारूस  के  प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  निम्नलिखित  करार  सम्पन्न

 सहयोग  के  सिद्धान्तों  और  दिशाओं  के  संबंध  में

 (2)  सरकारी  कर्मचारियों  की  वीजा-मुक्त  यात्रा  के  संबंध  में

 (3)  पर्यटन  सहयोग  पर

 (4)  समाचार  तथा  पर्यटन  के  क्षेत्रों  में सहयोग  के  संबंध

 में 249



 लिखित  उत्तर
 __  2  मई  1994

 (5)  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  मे ंसहयोग  संबंधी

 (6)  व्यापार  एवं  आर्थिक  सहयोग  के  संबंध  में

 (7)  रक्षा  संबंधी  तकनीकी  सहयोग  पर  समझौता

 जी

 व्यापार  और  आर्थिक  सहयोग  संबंधी  करार  के  अनुच्छेद  1x  में  यह  कहा  गया  है  कि

 संविदाकारी  पक्ष  आपास  में  पूंजी  निवेश  और  प्रौद्योगिक  सहयोग  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अपने

 घरेलू  बाजारों  तथा  ही  तीसरे  देशों  के  बाजारों  के  लिए  भी  अपने  प्रदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना

 के  माध्यम  से  बढ़ावा  बेलारूस  के  प्रधान  मंत्री  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  जो  विचार-विमर्श  हुआ

 उसमें  बेलारूस  की  ओर  से  ठोस  सहयोग  के  लिए  निम्नलिखित  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  :  बेलारूस  में

 संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  विशेषकर  कृषि  उत्पादों  के  प्रसंस्करण  तथा  लघु  उद्योगों  के  क्षेत्र

 रक्षा  सहयोग  पर  समझौता  ज्ञापन  में  आपसी  हित  के  विभिन  क्षेत्रों  में  दोनों  देशों  की  रक्षा  उद्योगों

 के  बीच  सहयोग  के  संवर्द्धन  का  प्रावधान

 पाकिस्तान  का  कश्मीर  में  तथ्यान्वेधी  मिशन  भेजने  का  प्रस्ताव

 5845.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :

 डा«०  मुमताज  अंसारी  :

 क्या  खिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  ने  कश्मीर  में  तथ्कन्वेषी  मिशन  भेजने  का  कोई  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  *

 क्‍या  पाकिस्तान  ने  हाल  ही  में  जेनेवा  में  मानवाधिकार  आयोग  की  हुई  बैठक  में  कश्मीर

 में  मानवाधिकारों  के  संबंध  में  प्रस्ताव  रखने  का  प्रयास  किया  और

 यदि  तो  यह  किस  सन्दर्भ  में  था और  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  द्ञाज्य  मंत्री  एल०  :  से

 पाकिस्तान  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के  हाल  ही  के  50  वें  सत्र  में  जम्मू-कश्मीर

 में  मानवाधिकारों  क ेतथाकथित  उल्लंघन  के  बारे  में  एक  संकल्प  रखा  था  जिसमें  तथ्यों  का  पता  लगाने

 वाले  मिशन  को  भेजने  की  मांग  की  गई

 भारत  ने  जम्मू-कश्मीर  की  स्थिति  के  संबंध  में  विशेषकर  पाकिस्तान  ट्वारा  भारत  में  आतंकवाद

 की  सहायता  देकर  तथा  उसे  दुष्प्रेरित  करके  भारत  के  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  तथा  शिमला

 समझौते  का  उल्लंघन  करने  के  बारे  में  वास्तविक  तथ्यों  की  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  का  ध्यान  आकृष्ट

 करने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  विदेश  मंत्री  न ेमानवाधिकार  आयोग  के  सभी  सदस्य  राज्यों  के

 विदेश  मंत्रियों  को  पत्र  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के  सदस्य  राज्यों  के  दूतों  को
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 जम्मू-कश्मीर  की  स्थिति  से  विभिन्न  स्तरों  पर  अवगत  कराया  गया  तथा  पाकिस्तान  के  सभी  आरोपों

 का  प्रभावी  ढंग  से  प्रतिकार  करने  के  लिए  भारत  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  सत्र  के  दौरान  उत्तर

 के  अपने  अधिकार  का  प्रयोग  इसके  भारत  के  मामले  को  रखने  के  लिए  हमारे  राजनयिक

 मिशनों  के  माध्यम  से  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के  सदस्यों  का  ठोस  समर्थन  भी  जुटाया
 तथा  यह  प्रक्रिया  भारत  की  पारदर्शिता  की  नीति  द्वारा  सुदुढ़  हुई  जिसमें  यूरोपीय  समुदाय  ट्राइका  सहित

 दूतों  के  दो  जत्थों  द्वारा  जम्मू-कश्मीर  की  यात्रायें  भी शामिल  भारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  इन  उपायों

 के  पाकिस्तान  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  सत्र  के  दौरान  इस  हद  तक  अलग-थलग  पड़  गया

 कि  उसने  उक्त  संकल्प  स्वेच्छा  से  और  बिना  शर्त  वापिस  ले

 विनिर्णय  बोर्ड

 5846.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सेवा  नियोजकों  और  ग्राहकों  के  बीच  के  विवादों  को  निपटाने  के  लिए

 विनिर्णय  बोर्ड  को  स्थापना  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  ग्राहकों  को  व्यवसायी  तथा  गैर-व्यवसायी  संवर्गों  में  बांटने  का  निर्णय  भी  लिया  गया

 है  ताकि  पहले  संवर्ग  से अधिक  और  दूसरे  से  कम  शुल्क  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संघवार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  जी

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 और  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  को  व्यवसायी  तथा  गैर-व्यवसायी  श्रेणियों  में  बांटने  का

 निर्णय  लिया  फिर  दोनों  श्रेणियों  से  भिन्‍न-भिन्‍न  शुल्क  वसूल  करने  का  अभी  निर्णय  नहीं  लिया

 गया

 5847.  श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  आनन्द  रत्न  मौर्य  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  ,
 कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  कुछ  और  विदेशी  डाकघर  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  स्थानवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी
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 प्रश्न  नहीं  दो  एक्सटेंशन  बिंडोਂ  खोली  गई  एक  सूरत  में

 और  एक  कानपुर  ताकि  विदेश  भेजे  जाने  वाले  पार्सलों  के  सीमाशुल्क  संबंधी  निपटान  को  सुविधाजनक

 बनाया  जा

 राजस्थान  में  आई  एस०  डी०./एस०  टी०/डी०  पी०  सी०  ओ०

 5848.  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  के  दौरान  राजस्थान  में  बेरोजगार  युवकों  को  कितने  डी./एस०  टी«

 डी०/पी०  ओ«  आबंटित  किए  और

 लिखित  उत्तर  है  वि लत  55  ना

 1994-95  में  कितने  आवंटित  किए  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  राजस्थान  में  1993-94  के  दौरान

 बेरोजगार  युवकों  को  938  आई०  एस०  डी०/एस«  टी०  डी०/पी,  सी०  ओ  आंवटित  किए  जा  चुके

 1994-95  के  दौरान  लगभग  2500  एस»  टी०  डी/आई०  एस०  डी-/पी०  आबंटित

 किए  जाने  की  योजना

 भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  विरुद्ध  अमरीकी  प्रतिबंध

 5849.  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 श्री  उदयसिंहराव  गायकवाड़  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हे

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ने  भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  विरुद्ध  प्रतिबन्ध  वापस

 लेने  के  लिए  कुछ  पूर्व  शर्तें  लगाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  कतिपय  रिपोर्टों  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  कि  अमेरिका  को

 -  रूस  भारत  को  क्रायोजनिक  इंजन  बेचने  पर  कोई  आपत्ति  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  को  क्रायोजनिक  इंजनों  की  बिक्री  के  लिए  भारतीय

 अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  और  ग्लायकॉसमोस  ने  एक  नया  समझौता  किया

 यदि  तो  ग््लवकॉसमोस  से  कितने  इंजन  हासिल  करने  का  प्रस्ताव  और

 ऐसी  इंजनों  को  स्वदेश  में  कंब  तक  विकसित  किंए  जाने  की  सम्भावया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एल  :

 अमरीकी  सरकार  ने  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  खिलाफ  निम्नलिखित  शर्तों
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 पर  व्यापार  प्रतिबन्ध  हटाने  का  प्रस्ताव  किया  है  :-

 से  उत्पादन  उपस्कर  या  प्रौद्योगिकी  के  किन्‍्हीं  भावी  आयातों  को

 को  यह  आश्वासन  देना  कि  संविदा  के  अन्तर्गत  प्राप्त  क्रायोजेनिक  स्टेजिज  का  प्रयोग

 केवल  भू-स्थैतिक  उपग्रह  लांच  वहिकल  पर  उपग्रहों  को  छोड़ते  के  लिए  ही  किया  और

 मामले  के  रूप  में  इस  वचनबद्धता  की  पुष्टि  करना  कि  एम  टी  सी  दिशा  निर्देशों

 के  अनुरूप  मिसाइल  नियंत्रणों  का  क्रियान्वयन  और  प्रवर्तन  किया

 अमरिकी  सरकार  ने  यह  कहा  है  कि  वे  भारत-रूसी  करार  की  इस  बात  से  सहमत  है  कि

 कुछ  ही  इंजनों  की  बिक्री  की  जाए  न  कि  प्रौद्योगिकी

 जी

 ग्लावकोसमोस  से  सात  इंजन  करने  का  प्रस्ताव

 उम्मीद  है  कि  वर्तमान  योजना  के  स्वदेश  निर्मित  प्रथम  क्रायोस्टेज  1998-99  में

 बनकर  तैयार  हो

 12.00  मध्याद्ल

 श्रीमती  मालिनी  भड्टाचार्य  :  इंडियन  चैम्बर्स  ऑफ  कामर्स  तथा  फैडरेशन

 आफ  इंडियन  चैम्बर्स  ऑफ  कामर्स  एण्ड  इन्डस्ट्री  आई०  सी०  द्वारा  हालत  ही  में  आयोजित

 एक  संगोष्ठी  में  योजना  आयोग  के  एक  सदस्य  ने  वक्तव्य  दिया  था  कि  भारत  के  पूर्वी  भागों  पर  नई

 आर्थिक  नीति  का  बहुत  बुरा  प्रभाव  विशेष  रूप  से  पश्चिम  उड़ीसा  तथा  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  के  संदर्भ  में  कहा  गया  मैं  इस  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  यहां  उल्‍ललखित  सभी

 राज्यों  में  इस  समय  गैर-कांग्रेसो  सरकारें  यह  कहा  गया  है  कि  इस  नीति  के

 परिणामस्वरूप  पूर्वी  क्षेत्र  के  संगठित  क्षेत्र  में लगभग  70  प्रतिशत  लोग  बेरोजगार  हो  यह  भी

 कहा  गया  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  के  सरकारी  क्षेत्र  में  भियुक्त  2.2  मिलियन  लोगों  में  से कम  से  कम  चार

 लाख  लोग  बेरोजगार  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  ग्ग्मय  अविलंब  मागलों  पर  चर्चा  की  जानी  यह  दीघावधि  सतत

 नीति  का  मामला  हमने  अभी  बजट  पर  चर्चा  की  यदि  मैं  आपको  बोलने  का  अवसर  देता  हूं

 तो  आपको  उसका  उचित  उपयेग  करना  अभी-अभी  हमने  बजट  पर  चर्चा  पूरी  की  है  |

 श्रीमती  मालिनी  :  यह  बजट  में  चर्चा  करने  का  मामला  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  यह  क्‍या  है  ?

 श्रीमती  मालिनी  भद्ठाचार्य  :  यह  पश्चिम  उड़ीसा  और  सम्पूर्ण  पूर्वी  क्षेत्र  के कामकाजी
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 लोगों  के  लिए  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मामला  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  चाहती

 हूं  कि  क्‍या  उन्होंने  पूर्वी  क्षेत्र  पर  नई  आर्थिक  नीति  के  प्रभावों  का  मूल्यांकन  किया  है  और  क्या  उन्होंने

 योजना  आयोग  के  सदस्य  द्वारा  दिये  गए  इस  वक्तव्य  पर  ध्यान  दिया  और  यदि  तो  उन्हें  इन

 पूर्वी  राज्यों  की  सहायता  के  लिए  आगे  आना

 श्री  निर्मल  कांति  जटर्जी  :  अब  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  की  उस

 विषय  पर  चर्चा  नहीं  की

 श्री  महेन्द्र  सिंह  ठाकुर  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का

 ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  से  समस्त  एन  टी  सी  की  मिलों  में  कर्मचारियों  और

 मजदूरों  को  तनख्याह  दिया  जाना  बंद  हो  गया  है  जिसके  कारण  मजदूर  काफी  परेशान  उनमें  आक्रोश

 और  अशांति  का  वातावरण  बना  हुआ  पूरे  प्रदेश  में  एक  भी  एन  टी  सी  की  मिल  ऐसी  नहीं  है  जहां

 स्थिति  संतोषजनक  मानी  जा  एक  भी  मिल  में  कॉटन  नहीं  है  जिससे  कि  मजदूर  अपना  काम

 कर  सकें  और  मिल  को  चलाया  जा  समस्त  मिलें  बंद  पड़ी  हुई  हैं  तथा  मजदूरों  और  अधिकारियों

 को  वेतन  भी  नहीं  मिल  रहा  मिलों  की  ओर  लाखों  रुपये  के बिजली  के  बिल  बकाया  हैं  और  मध्य

 प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  द्वारा  उनको  बिजली  काटने  के  नोटिस  दिये  जा  रहे  लगभग  बैसी  ही  स्थित  पेपर

 मिलों  की  भी  नेपानगर  न्यूजप्रिंट  पेपप  मिल  और  कॉटन  मिलों  में  3  दिनों  से बिजली  कटी  हुई

 जिसके  कारण  हजारों  मजदूर  बेकार  हो  गये  हैं  तथा  भुखमरी  का  शिकार  हो  रहे  दोनों  तरह  की

 मिलों  में  मजदूरों  को काम  न  मिलने  की  वजह  से  उनमें  असंतोष  का  वातावरण  बना  हुआ  मैं  आपके

 माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  समस्या  की  ओर  ध्यान  देकर  इन  मिलों

 को  पर्याप्त  मात्रा  में  सहायता  राशि  उपलब्ध  कराये  और  एन  टी  सी  की  मिलों  और  कागज  मिल  में

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  करें  ताकि  बंद  होने  से  उन्हें  बचाया  जा  सके  और  साथ-साथ  मजदूरों  को  भी

 काम  मिल  नेपानगर  न्यूजप्रिंट  मिल  से  उत्पादन  का  अम्बार  लगा  हुआ  है  क्योंकि  विदेशों  से  आमे

 वाला  न्यूजप्रिंट  उससे  रास्ता
 ह

 12.04  मे  प«»

 प्रधान  मंत्री  के अमरीका  के  आगामी  दौरे  के  बारे  में

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  मैंने  आपको  एडजर्नमेंट  नोटिस  दिया  था

 और  मुझे  पता  लगा  है  कि  आपने  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  आप  मेरे

 नोटिस  पर  फिर  से  विचार  जीरो-आँवर  में  हम  उस  विषय  को  नहीं  उठाना  चाहते  जिस  विषय

 पर  हमने  एडजर्नमेंट  नोटिस  दिया  क्योंकि  अमेरिका  की  कुल  नीति  इस  वक्त  हम  लोगों  के  मामले

 में  ऐसी  हो  गयी
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  कल  चर्चा  की  गई  थी  और  सरकार  ने  एक  विस्तृत  वक्तव्य  दिया

 श्री  जार्ज  फर्नानडीज  :  स्टेटमेंट  की  बात  अपनी  जगह  पर  है  लेकिन  हमारे  प्रधानमंत्री  अमेरिका

 जाने  की  पूरी  तैयारी  कर  रहे  हैं  और  प्रधानमंत्री  जी  की  अमेरिका  विजिट  के  बारे  में  कई  किस्म  की

 खबरें  सुनने  में  आ  रही  पहले  वे  स्टेट  की  विजिट  पर  जा  रहे  थे  लेकिन  अब  बिजिनैस  विजिट

 पर  जा  रहे  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  वह  बिजिनैस  विजिट  क्‍या  है  जिसके  बारे  में  विदेश  मंत्रालय

 अनेक  किस्म  की  खबरें  छपवाने  का  काम  कर  रहा  कुल  मिलाकर  बड़े  बे-आबरू  हम  लोग  हो

 रहे  समूची  दुनिया  के  सामने  हम  इस  बात  पर  बहुत  ही  चिन्तित  हैं  और  हम  हाउस  में  इस  विषय

 पर  जाकायदा  बहस

 चूंकि  यहां  हम  इस  मुद्दे  को  उठाएंगे  ओर  कहेंगे  कि  प्रधान  मंत्री  को  नहीं  जाना  मेरी  हि
 राय  में  प्रधान  मंत्री  को इस  हालत  में  अमरीका  नहीं  जाना  मेरी  राय  में  अमरीका  मिसाइल

 को  लेकर  जिस  प्रकार  की  बातें  कह  रहा  वह  बिलकुल  ठीक  नहीं  अमरीका  के  स्पोक्समैन  कह

 रहे  हैं  कि साउथ  एशिया  को  भारत  अपने  अग्नि  मिसाइल  के  कार्यक्रम  के  चलते  डी-एस्टेबिलाईज  करते

 का  काम  कर  रहा  यानी  हमारे  देश  की  सुरक्षा  का  मामला  भी  हमारे  हाथ  में  नहीं  अमरीका

 के  कहने  पर  अग्नि  का  मामला  आपने  बन्दकर  सरकार  अगर  कदम-कदम  पर  इस  प्रकार  झुकती

 चली  जाए  और  इस  पर  हम  सदन  में  जीरो  आवर  में  खड़े  होकर  आवाज  उठाएं  और  कोई  बात  आगे

 नहीं  तो  अध्यक्ष  जी  हमें  बहुत  परेशानी

 अध्यक्ष  आज  301  की  बात  2  रोज  पहले  हमारे  एम्बैसेडर  कहते  हैं  कि  मिकी  कैट

 हमसे  बोले  और  उन्होंने  कहा  कि  अभी  301  की  जात  नहीं  2  महीने  के  बाद  देखा  यानी

 प्रधान  मंत्री  जब  वहां  स ेलौट  तब  तक  301  पर  उन्होंने  रोक  लगा  उनके  ऊपर  दबाव  डालने

 के  जिसे  कहा  जाता  है  डैमोक्लिस  आपके  माथे  पर  रख  दी  तो  वहां  भी  इस  प्रकार

 से  आपको  ब्लैक  मेल  करने  का  काम  हो  इस  प्रकार  से  हम  हरेक  क्षेत्र  में  देग्य  रहे  हैं
 कि

 हमारी  सरकार  झुक  रही  लंदन  में  बातचीत  के  बारे  में  सदन  में  यह  बात  आई  यह  ग्यात  मैं  जानता

 आप  भी  जानते  हैं  अध्यक्ष  जी
 कि  कितनी  बुरी  तरह  से  हम  लोग  दुनियां  के  सामने  ब्रेइज्जत  हो

 पार्लियामेंट  में  कहा  गया  कि  कोई  बात  नहीं

 श्री  किरिप  चालिहा  :  यह  रोजमर्रा  की  बातें  हैं

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  रूटीन  टाक्स  नहीं  अध्यक्ष  मैं  इन  लोगों  से  विवाद  नहीं  करना

 255



 प्रधान  मंत्री  के  अमरीका  के  आगामी  दौरे  के  बारे  में  2  मई  1994

 चाहता  मेरी  आपसे  प्रार्थना

 श्री  पञजन  कुमार  जंसल  :  महोदय  यह  क्या  हो  रहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  डालें  यदि  आप  उत्तर  देना  चाहते  हैं  मैं आपको  अवसर

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  :  अध्यक्ष  यह  जो  लंदन  में  बातचीत  इसके  ऊपर  हम  लोग  बेंआबरू

 हो  यह  संसद  के  अंदर  कहा  गया  जैसे  कि  कुछ  नहीं  हो  रहा  है  फिर  हमारे  जो  लंदन  में  हाईकमिश्नर

 हैं  जे  बम्बई  से  बोले  कि  नहीं  ऐसी  कोई  बात  नहीं  ऐसे  मामले  बहुत  होते  फिर  यह  बताया  गया

 कि  कुछ  बातचीत  हो  रही  है  और  अन्त  में  अमरीका  के  लोगों  ने  कहा  कि  नहीं  बहुत  गम्भीर  बाते  हो

 रही  फिसाइल  हम  लोगों  का  प्रोजैक्ट  फिसाइल  प्रोजैक्ट  के  बारे  में  हम  हिन्दुस्तान  से  क्या  चाहते

 इस  पर  हमारी  बातचीत  हो  रही  है  और  यह  गुप्त  बातचीत  हो  रही  है  हिन्दुस्तान  की  सुरक्षा  के  विषय

 पर  अमरीका  के

 इसल्निए  अध्यक्ष  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि  मेहरखानी  करके  मेरे  एडजर्नमेंट  मोशन  को  लिया

 जाए  और  इस  पर  सदन  में  बहस  होनी  हम  सरकार  को  इस  विषय  पर  सेंश्योर  करना  चाहेंगे

 और  उसके  साथ-साथ  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  वे  इस  तरह  से  देश  के  ये
 आबरू  कर

 के  अमरीका  जाने  के  अपने  कार्यक्रम  को  स्थगित  इस  देश  के  पुरुषार्थ  को  इस  तरह  से  दबा  देने

 का  काम  मत  यह  मेरी  आपसे  प्रार्थना  .....  .....
 ह

 श्री  बुशिण  पटेल  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  के  भावनाएं  भी  श्री  जार्ज  जी

 के  साथ  हम  उनका  समर्थन  करते  हुए  आपसे  अनुरोध  करना  चाहते  हैं  कि  उनके  एडजर्नमेंड  मोशन

 को  आपको  मान  लेना

 श्री  जसवंत  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  आपकी  बात  बिल्कुल  ठीक

 है  कि  यह  मुद्दा  सबसे  पहले  मैंने  उठाया  फिर  इसे  दोबारा  उठाया  गया  और  दूसरी  बार  माननीय

 मंत्री  जी  ने  इसका  उत्तर  दिया  था  परंतु  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूँ  कि  कठिनाई  कहां  है  और  बहुत

 संक्षिप्त  रूप  से  मैं  उस  ओर  ध्यान  कठिमाई  पांच  या  मुद्दों  के  बारे  में  माननीय  मंत्री

 पहला  .....
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  संभा  में  चर्चा  क़रते  हैं  तो  अगले  दिन  अखबर  में  कुछ  प्रकाशित

 है  क्‍या  फिर  भी  आर्7प  चर्चा  करना  चाहेंगे  2
 ह

 हैं

 श्री  जसबंत  सिंह  :  जी  यह  बात  नहीं
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 बन  नी ली

 अध्यक्ष  महोदव  :  तो  अंतिम  रूप  से  कछ  निर्णय  लेना

 जसकंत  सिंह  :  मैं  इस  बात  से  सहमत-हं  परंतुअंतिम  रूप  से  निर्णय  लेने  का

 उत्तरदायित्व  सरकार  का  फ्

 अध्यक्ष  महोदव  :  उन्होंने  आपके  उठाए  गए  कुछ  मुझों  का  बहुत्त-स्पस्ट  वक्षतव्यः
 इसके  बाद::भीः  सभाचारप्रों  में-कुछ  प्रकाशित  इसे  आप  सरकार

 केः'बधतव्य  पर  चिश्वास:नहीं  कर  रहे  हैं  वरन्‌ः  सभा  खाहरः  प्रकाशित  बातों  चर  विश्वास कर  रहे
 !  न  pha  7-५

 श्री  जसंब॑ंर्त  सिंह  :  मैं  सरकार  के  वेक्सव्य  पंर  विश्वास  कर  रहा  सरकार  के  ही  कथन

 में  हैं  और  मैं  इस  बात  को  आपके  ध्यान  मैं  लॉगों  चोहतों

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  ओर से  मंत्री  जा  न  सभा  मे  जो  कुछ
 कहां  उस  संबंध  में  अंतिम  रूप  से  निर्णय  लिया  जाना

 श्री  जसवंत  सिंह  :  कया  मैं  यह  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  मंत्रीजी  ने  कहा  था  कि

 जहां  तक  परमाणु  अप्रसार  संधि  संबंधी  नीति  का  संबंध  है  वहां  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है
 ?

 मुद्दा
 ”

 यह  नहीं  माननीय  विदेश  राज्य  मंत्री  दूसरे  सदन  में  कहते  हैं  हम  लंदन  में  मिले  हैं  और

 हमने  परमाणु  अप्रसार  संधि  के  बारे  में  बातचीत  की  क्या  मैं  यह  कह  सकता  हूँ  कि  पंरंमांणु  अप्रसार

 परभाणु  अप्रसार  सेंधिं  के  पूरे  प्रश्त  का  ही  एंक  पहलु'है।'मंत्री''जीं  ने  जो  कछ  यहाँ  कंहो  और

 जो  दुसरे  सदम  में  उन  दोनों  भें  मतभेद  यह  एक  बात  अन्य मुद्दे  क्रीन  से  हैं  ?  संयुक्त

 राज्य  अमरीका  का  कहंना  है  कि  हंसने  आणविफ  सांमँग्री  कें  प्रेयोगਂ  को  बंद  करते  के  बारे  में  लंदन

 में  बैठक  की  लिए  यह  अप्रसार  संधि  की  दृष्टि  से  ही  नहीं  है  खरम्‌  पेरघाणु  शक्ति

 कार्यक्रम  की  दृष्टि  से  भी  बहुत  मामला  हमारा  संम्पूर्ण  परमाणु  कार्यक्रेम  भ्रारत'के  आणंविक

 सामग्री  में  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  कीं  प्रयास  पर  निर्षर  करता

 सरकार  किसके  बारे  में  बात  कर  रही  है  :  तीसरी  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  कहा

 सही  परंतु  अमरीका  के  प्रतिनिधियों  ने  लंदन  से  बोलते  हुए  कहा  था  कि  बह  भारत  के  प्रक्षेपास्त्र

 कार्यक्रम  को  भी  बंद  करना  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  वह  वक्तव्य  हैं  जिन्हें  आप  संमाचारपत्रों  में  पढ़  रहे  हैं  और  जितकी  चिस्त॒त

 रिपोर्ट  नहों
 |  ॥

 श्री  जसव॑ंत  मिंह  :  क्‍योंकि  मंत्रीजी  ने  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  ॥

 ...  श्री  लालकृष्ण  आडबाणी  :
 यदि  ये  रिपोर्ट  नहीं  होती  तो  हमें

 ।

 नहीं  चलता  कि  प्रधानमंत्री  के  दौरे  से कछ  समय  पहले  लंदन  में  बैठक  हुई  ....  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  आपको  इस  बात  को  समझना  चाहिए  कि  प्रधानमंत्री  जी  वाशिंगटन

 रहे  हैं  और  इस  पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  ऐसा  नहीं  होना
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 अंध्यक्ष  महोदय  :  हम  स्थिति  को  सही  रखने  की  कोशिश  कर  रहे

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  जी  नहीं  जिस  तरह  से  यह  सब  किया  गया  है  वह

 देश  के  लिए  अपमानजनक

 श्री  जसवबंत  सिंह  :  मैं  अपनी  बात  पूरी  करने  वाला  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  आणाविक

 सामग्री  के  प्रयोग  को  बंद  करने  संबंधी  ब्यौरे  सरल  नहीं  वे  केवल  यह  सुझाव  देने  से  संतुष्ट  नहीं

 हो  रहे  हैं  कि आणविक  सामग्री  के  प्रयोग  को  बंद  किया  जाना  वे  देश  में  प्रक्षेपास्त्र  कार्यक्रम

 को  बंद  कराने  के  बारे  में  बातयीत  कर  रहे  यह  बहुत  चिंताजनक  पहलू  यह  समाचार  भी  छपे

 हैं  कि  पाकिस्तान  के  विदेश  मंत्री  अब  कहते  हैं  कि अमरीका  पाकिस्तान  को  बिना  शर्त  जिमान

 की  आपूर्ति  यदि  यह  सब  असंबद्ध  पहलू  है  हम  अनावश्यक  चिंता  नहीं  यह  सब

 संबद्ध  प्रधान  मंत्री  जी  के  निकट  भविष्य  में  अमेरिका  के  दौरे  से  ये  सब  बातें  एक  दूसरे  से

 जुड़  गई  हैं  और  ये  कठिनाइयां  पैदा  हुई  हैं  क्योंकि  सरकार  अस्पष्ट  बातें  कर  रही  वह  सीधे  अमरीका

 ,  से  बात  करना  चाहती  है  परंतु  इस  सभा  को  विश्वास  में  नहीं  लेती  एक  मंत्री  जो  कुछ  यहां  कहता

 है  दूसरा  मंत्री  दूसरे  सदन  में  कुछ  और  कहकर  पहले  मंत्री  की  बात  का  खंडन  करता

 इसलिए  विषय  का  महत्त्व  बढ़  गया  प्रधानमंत्री  जी  की  यात्रा  के  संदर्भ  में  तथा  इस  सरकार

 में  देश  के  मुख्य  सुरक्षा  हितों  के  कारण  व्याप्त  दुविधा  से  इस  विषय  का  महत्त्व  बढ़  गया

 श्री  निर्मल  कान्ति  अटर्जी  :  मैं  अपना  भाषण  देश  के  वैज्ञानिकों  को  बधाई

 देकर  आरम्भ  करता  यह  अग्नि  मिसाइल  अगले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  बनने  वाली  पैट्टियर  मिसाइल

 के  समान  अथवा  उससे  भी  श्रेष्ठ  इसमें  अप्रसार  सन्थि  अन्‍्तर्ग्रस्त  नहीं  बल्कि  इन  मिसाइलों  में

 इसकी  श्रेष्ठता  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  का  यह  विचार  है  कि  यदि  हम  इन  अग्नि  मिसाइलों  का  विकास

 कर  सकते  तो  अगले  कुछ  वर्षों  में  भारत  एक  ऐसी  शक्ति  ख़रन  जायेगा  जो  विश्व  में  किसी  भी  स्थान

 को  लक्ष्य  बता  प्रधानमंत्री  के  इसी  प्रकार  के  व्यक्तज्य  के  बारे  में  जैसा  कि  आप  उनको  यह  खता

 रहे  एक  तरफ  वे  वक्तव्य  दे  रहे  हैं  कि  हम  अप्रसार  संधि  संबंधी  नीति  को  नहीं  छोडेंगे  और  साथ

 ही  वे  यह  कहते  हैं  कि कुछ  आपसी  समझौता  होना  और  यह  लेन-देन  अग्नि  मिसाइल  कार्यक्रम

 के  संबंध  में
 |

 समाचार  पत्र  महत्वपूर्ण  आज  के  समाचार  प्रों  में  यह  इंगित  करते  हैं  हमें  यह  याद

 रखना  कि  यह  भारत  पर  दबाब  डालने  कौ  कोशिश  कुछ  दिन  पूर्ष  व्यापार  अधिनियम  की

 धारा  301  लागू  किए  जाने  के  बारे  में  दबाव  डाला  जा  रहा  फिर  थे  कहते  हैं  कि  इसे  दो  माह

 के  लिए  स्थगित  किया  गया  इस  दौरान  प्रधानमंत्री  को  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  यात्रा  करनी  चाहिए

 दबाव  लगातार  बना  हुआ  दबाव  है  और  जैसा  कि  हम  अपने  अन्य  अनुभव  से  जानते  हैं  यह  कहना

 ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  कि  सरकार  ने  एक  उ्यक्तव्य  जारी  किया

 उरुग्वे  दौर  की  समस्त  वार्ताओं  से  यह  पता  चलता  है  कि  सरकार  द्वारा  जारी  वकक्‍्तब्यों
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 में  इन्कार  किए  जाने  के  बावजूद  1986  से  1993  तक  हमारे  रुख  में  को  अवधि  के  दौरान  धीरे-धीरे

 परिवर्तन  हुआ  महोदय  इसलिए  दूसरी  ओर  से  यह  हमारी  संप्रभुता  को  पुनः  खतरा  बन  गया  है  और

 यही  कारण  है  कि  हम  यह  मांग  करते  हैं  कि  सरकार  वक्तव्य  बैठक  स्थगित  करने  से  पूर्व  उक्त

 समझौता  वार्ता  के  बारे  में  सम्पूर्ण  अवधारणा  के  संबंध  में  सरकार  को  एक  व्यक्तव्य  देता  चाहिए  तथ्य

 यह  है  कि  वार्ता  को  गोपनीय  रखा  जा  रहा  निन्‍दनीय  है  जिसके  बारे  में  सभा  को  निर्णय  करना

 मैं  चाहता  हूँ  कि  सरकार  इस  संबंध  में  वक्‍तथ्य

 श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  अध्यक्ष  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि एक  ऐसी  घटना

 जिसका  इस  सभा  के  सभी  वर्गों  ट्वारा  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  को  गलत  ढंग  से  रखा  जा  रहा

 आज  विश्व  में  एक  दूसरे  की  अन्त:निर्भरता  आवश्यक  हम  सभी  को  इसका  स्वागत  करना  चाहिए

 था  कि  प्रधानमंत्री  महोदय  आपसी  चर्चा  के  लिए  अमरीका  जा  रहे  यह  एक  सामान्य  कार्य  है  और

 पिछले  कई  वर्षों
 के  दौरान  प्रधानमंत्री  महोदय  ने  कई  अन्य  देशों  की  यात्रा  की

 है
 और  विभिन्‍न  अन्य

 देशों  के  राज्याध्यक्षों  नै  बातचीत  के  लिए  भारत  की  यात्रा

 आज  यह  वक्तव्य  देकर  यह  धारणा  बनाई  जा  रही  है  कि  प्रधानमंत्री  को  अमरीका  की

 यात्रा  नहीं  करनी  मानो  उनकी  यात्रा  से  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  के  विरुद्ध  समझौता  माननीय

 संसदीय  कार्यमंत्री  न ेइस  सभा  को  बार-बार  यह  आश्वासन  दिलाया  है  कि  अप्रसार  संधि  के  संबंध

 में  हमारी  स्पष्ट  नीति  से समझौता  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  यदि  आज  समाचार  प्रों  में  कुछ
 प्रकाशित  होता  है  और  हम  उस  पर  व्यक्तव्य  देते  हैं  तो  मैं  यह  कहँँगा  इससे  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  में

 वृद्धि  नहीं

 मुझे  किसी  के  विचारों  पर  आक्षेप  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  उन्हें  अपने  खिचार

 व्यक्त  करने  का  अधिकार  लेकिन  विभिन्‍न  बातों  को  जोड़ना  सहीं  नहीं  हमने  पूरे  समय  गैट

 के  बारे  में  बात  की  यह  आश्वासन  दिया  गया  है  कि  301  को  हमारे  विरुद्ध  लागू  नहीं  किया  जायेगा

 आज  यदि  अमरीका  के  व्यापार  प्रतिनिधि  यह  वक्तव्य  में  कि  वह  301  पर  कार्यवाही

 को  दो  माह  के  लिए  स्थगित  कर  रहा  क्‍या  इसका  यह  अर्थ  है  कि  यह  केवल  भारत  पर  ही  लागू

 की  जा  रही  क्‍या  इसका  यह  अर्थ  है  कि  भारत  पर  दबाव  डाला  जा  रहा  क्‍या  इसका  यह  अर्थ

 है  कि  भारत  को  ब्लैकमेल  किया  जा  रहा  क्या  इसका  यह  अर्थ  हुआ  कि  वहां  हमारे  प्रधानमंत्री

 पर  दबाव  डाला  जायेगा  और  वे  उनके  दबाब  में  आ  जायेंगे  जैसा  कि  उनमें  से  कुछ  में  साथ  हुआ  है

 जो  वहाँ  गये

 मैं  वह  नहीं  दोहराना  चाहता  जो  पूर्व  में  घटित  हुआ  श्री  वाजपेयी  यहां  बैठे

 वे  जानते  हैं  कि  भारत  के  साथ  उस  समय  कैसा  व्यवहार  किया  गया  था  जब  वे  चीन  की  यात्रा  पर

 गये  वैसा  पुनः  घटित  नहीं  होना  हम  किस  बारे  में  बात  कर  रहे  आज  हम  विश्व  को
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 प्रधान  मंत्री  के
 अमरीका

 के
 आगामी

 दौरे  के  बारे
 दौरे  के  बारे  में  _2.  मई  1994.  .

 क्‍या  बताना  चाहते  हैं  हम  विभिन्त  मंत्रालयों  की  अनुदान  मांगों  के  अन्तर्गत  चर्चाधीन  अथवा  महत्वपूर्ण

 मामलों  द्वारा  अन्य  विभिन्‍न  मामलों  पर  चर्चा  करने  के  सुबसर  प्राप्त  हुए  लेकिन  भूतकाल  केਂ  दौरान

 स्थगन  प्रस्ताव  की  मांग  की  जा  रही  मानो  केवल  यही  सभा  की  खिन्ता  का  विषय

 श्री  निर्मल  कारस्ति  खटर्जी  :  संसर्द  के  समक्ष  संप्रभुता  सबसे  भंहं(्वंपूर्ण  विषय

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  जौ  मैं  गर्व  के साथ  यह  कह  सकता  हूँ  कि  कांग्रेस  के  अतिरिकते

 हमारे  देश  की  संप्रभुता  की  रक्षा  किसी  ने  नहीं  की  वे  क्या  महसूस  करते  हैं  उनके  विचारों  का  लोगों

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  मैं  केवल  यह  कह  सकता  हूँ  कि  विपक्ष  की हमारें  गित्र  ऑज  स्थंयें

 को  कारनामों  से  भी  कहां  आगे  हमें  इस  प्रवंति  का  सामनों  करना  केजल  तभी  हम  अपमे

 राष्ट्रीय  हितों  को  बद्धि  कर  सकते  आज  हमें  प्रधानमंत्री  को  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करनी  चोहिए

 जब  वे  अमरीका  फी  यात्रा  पर  जाये  तो  वे  यह  खताते  में  सक्षम  होने  चाहिए  कि  सारा  देश  उनके  साथ

 यह  मामला  पार्टी  से  ऊपर  होना  कल  यदि  कुछ  होता  है  जैसा  कि  वे  पहले  भी  करते

 रहे  उन्हें  सभा  पटल  के  नजदीक  आने  का  अधिकार  लेकिन  वह  तभी  होता  है  जब  कुछ  महत्वपूर्ण

 घटना  होती

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्‍या  उपदेश  दें  रहे  हैं  ?

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  मैं  अपनी  बात  कह  रहा  वे  स्थिति  का  ढोंग  कर  रहे

 कुछ  नहीं  लेकिन  वे  कह  रहे  हैं  कि  भारत  के  बिरुद्ध  कर  रहे  जे  यह  कह  रहे

 हैं  कि  हमारी  आणबिक  क्षमता  पर  नियन्त्रण  लगाया  जा  रहा  वे  ये  सब  निष्कर्ष  कहां  से  निकाल

 रहे  हैं  ?

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करुंगा  कि  वे  आवश्यक  सहायता  जैसाकि  देश

 के  प्रत्येक  नागरिक  से  आशा  है  जब  देश  का  प्रधानमंत्री  अथवा  कोई  मंत्री  विदेश  यात्रां  पर

 जाता  केवल  हम  अपने  हितों  की  रक्षा  कर  सकते

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  ऐसा  नहीं  है  कि  जहां  तक  हमारी  संप्रभुता  का  संबंध  हैं  विपक्ष

 की  रुचि  पूर्ण  सहयोग  करने  में  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  संप्रभुता  के  अर्थ  को  समझना  इसमें  से  कितना  उपलब्ध  है

 क्या  यह  उस  रूप  में  उपलब्ध  है  जिस  रूप  में  200)  वर्ष  पूर्व  सोचा  गया

 श्री  श्रीकान्न  जना  :  ऐसा  नहीं  है  कि  वाशिंगटन  के  प्रवक्ता  ने  मिसाइल  अग्नि  को

 रोके  जाते  के  श्वार  इष्टा  रक्षा  मंत्री  ने  गुरुवार  को  इस  सभा  में  एक  लिखित  प्रश्न  के  उत्तर  में

 कहा  था  की  कि  भारत  मरकार  ने  एक  प्रयोग  किया  था  तथा  वह  प्रयोग  सफल  रहा  था  तथा  यह  यहीं

 समाप्त  होता  तदन्तर  दो  दिन  के  वाशिंगटन  से  यह  व्यक्तव्य  आया  कि  इसे  नियन्त्रित  किया

 जाना  हमें  उस  के  कारण  चिन्ता  रक्षा  अनुसंधान  विकास  संगठन  के  सभी  वैज्ञानि  क  इससे

 चिंतित  हैं  कि  लंदन  में  क्या  हो  रहा  वाशिंगटन  में  क्या  हो  रहा  तथा  रक्षा  मंत्री  के  उत्तर  से

 यह
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 पता  लंगता  है  कि  वे  पहले  ही  इसे  नियन्त्रित  करने  फे  लिए  सहमत  हो  गये  इसका  अर्थ यह  हुआ
 कि  आप  मिसाइल  कार्यक्रम  को  करने-जा  रहे  यह  एक  लिखित  प्रश्न  का  उत्तर  .

 vo»  ।

 इसी  कारण  से  हम  संग्रंध  में  विस्तृत  व्यक्तव्य  की  मांग  कर  रहे  है'कि  लंदन  में  क्‍या

 हुआ  चाहे  यह  अमरीका  भें  प्रधानमंत्री  की  यात्रा  से  एक  सामान्य  बातचीत  अथवा  यह  देश

 के  मिसाइल  कार्यक्रम  को  करने  के  संबंध  में  एक  चर्चा  सरकार  को  इस  सभा  में  इंस  संबंध

 में  एक  स्पष्ट  ठयक्तव्य  देता

 श्री  ए०  सी०  चार्स्स  :  इस  संबंध  में  हम  माननीय  सदस्यों  द्वारा  प्रकट  की  गई  चिन्ता

 की  प्रसंशा  करते  लेकित  इस  तरफ  हम  कम  देशभक्त  नहीं  हमें  भी  देश  के  भविष्य  के  बारे

 में  बराबर  चिन्ता  पूरी  गम्भीरता  तथा  दु:ख  के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  विगत  5

 त् तर

 वर्षों  से  इस  सूम्मानीय  सभा  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  ज़ानकारो  ने  850  मिलियन  हमारे  देशवासियों

 मनोबल  गिराया

 श्री  श्रीकान्स  जेना  :  ये  850  करोड़  हैं  अथवा  ४50  उंमालयन  ?

 श्री  सी०  चार्ल्स  :  इससे  हमारे  देश  के  850  मिलियन  देशवासियों  कां  मनोबल  गिरा

 मैं  आपको  भी  इससे  सहंवत  करश॑  संकता  गैट  के  संबंध  में  एक  विशेष  खण्ड  यदि  किसी  स्तर
 हम  गैट  से  बाहर  जाना  चाहते  तो  हमें  सिर्फ  6  माह  का  नौटिस  देना  कया  मैं  विपक्ष

 जो  कि  अब  एक  मते  को  यह  चुमौती  दे  सकता  हूँ  कि  थदि  थे  सत्ता  में  तो  माह  के  भीतर

 गैट  से  अलग  हो  जाएंगे  ?  मैं  यह  चुनौती  दे  रहा  इंसका  विकष्प  कया  है  ?  हा

 इस  विषय  पर  भी  प्रधान  सरकार  का  मनोबल  गिराने  का  प्रयास  हो  रंहा  यह  इस  राष्ट्र

 के  समस्त  नैतिक  बल  को  हिला  रहा  85  करोड़  देशवांसी  एकमत

 मैं  विपक्ष  को  मानव  अधिकार  आयोग  पर  एकमत  से  पारित  संकल्प  के  लिए  बधाई  देता  हूं  और

 उससे  एक  सन्देश  मिला  आइए  हम  एकमत  हों  और  देश  को  हतोत्साहित  न
 ;

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  हमें  बैठक  के  बारे  में  पेर  के  जरिए  पता

 ऐसा  नहीं  है  कि  सरकार  इस  सदन  में  आई  अथवा  सरकार  ने  विपक्ष  के  नेताओं  को  विश्वास  में  लिया

 है  कि  प्रधान  मंत्री  के  दौरे  की  तैयारी  के  लिए  कतिपय  कार्यसूची  तैयार  कर  ली  गयी  है  और  वे  उस

 तरह  से  उस  पर  चर्चा  कर  रहे  अमेरिका  और  भारत  के  बीच  सम्बन्ध  प्रत्येक  व्यक्ति
 के  लिए  चिन्ता करा

 विषय  हम  जानते  हैं  कि  कतिपय  मुद्दे  हमारे  सम्बन्धों  को  वाकई  में  प्रभावित  कर  रहे  उनमें

 से  एक  परमाणु  अप्रसार  सन्धि  पी
 ह

 अब  सरकार  कह  रही  है  कि  एन  पी  टी  पर  चर्चा  नहीं  हमने  अग्नि  पर  चर्चा  नहीं

 हमने  फिसाइल  सामग्री  पर  चर्चा  नहीं  हमने  पाकिस्तान  को  बिना  शर्त  आपूर्ति  किए  जाने  वाले
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 विमानों  पर  चर्चा  नहीं  आपने  लन्दन  में  क्‍या  चर्चा  की  ?  क्‍या  यह  प्रधान  मंत्री  के लिए

 मेन्य  है  और  वह  भी  किसी  तीसरे  देश  में  .....

 आपका  यह  कुचालन  वास्तव  में  देश  में  हर  प्रकार  की  समस्याएं  उत्पन्न  कर  रहा  है  और  उससे

 सन्देह  पैदा  हो  रहा  है  एक  दिन  वे  कहते  हैं  कि  इस  बैठक  का  प्रधानमंत्री  के  दौरे  से  कोई  ताल्लक

 नहीं  दूसरे  दिन  वे  कहते  हैं  कि  यह  केवल  प्रधानमंत्री  के  दौरे  की  तैयारी  क्या  इसमें  कोई  विरोधाभास

 नहीं  है  ?  अमरीको  अधिकारी  कहते  हैं  कि  निजी  बातचीत  हम  यह  बातचीत  करते  हैं  और

 हमें  इसे  जारी  रखना  क्या  उन्होंने  लन्दन  में  वास्तव  में  जो  बातचीत  की  वे  उसे  बतायेंगे  और

 हमें  विश्वास  में  लेंगे  ?  उन्हें  सदन  को  तथा  विपक्ष  के  नेताओं  को  विश्वास  में  लेना  उन्हें  ऐसा

 करना

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  जी  ने  अमरीका  के

 राष्ट्रपति  का  निमन्त्रण  स्वीकार  कर  लिया  उनकी  अमरीका  यात्रा  की  तिथि  भी  प्रधान  मंत्री  की  सुविधा
 के  अनुसार  तय  हुई  दोनों  देशों  के  प्रमुख  अमरीका  के  क्लिटन  और  हमारे  प्रधान

 श्री  नरसिंह  राव  अभी  तक  कहीं  मिले  नहीं  इसलिए  इस  भेंट  का  महत्व  बहुत  बढ़  जाता  इस

 भेंट  को  लेकर  जो  आशंकायें  व्यक्त  की  जा  रही  उन  आशंकाओं  का  सरकार  द्वारा  निराकरण  जरूरी

 थोड़ा  निराकरण  किया  गया  लेकिन  वह  पर्याप्त  नहीं  अगर  यह  यात्रा  न  भी  होती  अमरीका

 का  हमारे  ऊपर  दबाव  रहा  है  और  वह  दबाव  और  भी  वह  दबाव  एन  पी  टी  को  लेकर  नहीं

 एन  पी  टी  तो  रिवाइज  होने  वाली  हमने  कह  दिया  है  कि  इस  तरह  की  भेदभावपूर्ण  संधि  हमें

 स्वीकार  नहीं  दवाब  इस  बात  को  लेकर  बढ़ेगा  कि  अमरीका  पाकिस्तान  और  भारत  को  एक  तराजू

 में  रखना  चाहता  जबकि  भारत  की  सुरक्षा  की  आवश्यकतायें  अलग

 चीन  हमारा  पड़ोसी  चीन  ने  एटमी  हथियारों  का  भण्डार  लगा  रखा  हमारे  चीन  से  संबंध

 सुधर  रहे  अच्छी  बात  संबंध  और  भी  इसका  प्रयत्न  होना  श्री  बंसल  मेरी  चीन

 की  यात्रा  का  उल्लेख  कर  रहे  सचमुच  में  चीन  के  साथ  संबंध  सुधरने  का  सिलसिला  उसी  समय

 शुरू  हुआ  और  यह  माना  गया  कि  सीमा  पर  शान्ति  रहनी  उन्होंने  वियतनाम  पर  हमला  किया

 भारत  पर  मगर  राजनीतिक  कारणों  से  मेरी  यात्रा  की सफलता  पर  पानी  फेरने  के  लिए  उसे

 बड़ा  मुद्दा  बना  दिया  मैं  उसमें  जाना  नहीं  चाहता

 अध्यक्ष  हमारी  जो  सुरक्षा  की  आशंकायें  वह  केवल  पाकिस्तान  को  लेकर  नहीं

 पाकिस्तान  अगर  9-16  ले  ले,.हम  उसका  सामना  करना  जानते  हैं  और  हमारी  सेनायें  उसका  उत्तर  दे

 सकती  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  अमरीका  7-16  क्यों  दे  रहा  है  ?  लोकहिड  में  हड़ताल  लोकहिड

 में  घाटा  चल  रहा  उन्हें  जहाज  बेचना  तो  हमारे  पड़ौसियों  को  दे  अभी  तक  जो  जहाज  तथा

 अन्य  शस्त्र  पड़ौसी  को  दिए  वे  हमारे  खिलाफ  में  काम  आए  कम्युनिज्म  से  लड़ने  के  लिए
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 सोवियत  रूस  के  खिलाफ  यद्यपि  हथियार  दिए  उन  हथियारों  का  उपयोग  हमारे  खिलाफ

 किसके  लिए  पाकिस्तान  9-16  चाहता  है  ?  अमरीका  कह  रहा  हे  कि  आप  हथियार  खरीदना

 »  चाहते  तो हम  6-16  आपको  भी  बेचने  को  तैयार  क्या  इस  भूखण्ड  में  हथियारों  की  होड़  लगाई

 जाएगी  ?  अध्यक्ष  असल  विवाद  इस  बात  को  लेकर  हो  रहा  है  कि  NP  साउथ  एशिया  का

 मामला  है  या  सारे  विश्व  का  मामला  है  ?  सोवियत  संघ  विघटित  हो  उसके  साथ-साथ  एटमी

 हथियार  फैल  एशिया  में  नए  स्वतन्त्र  रिपब्लिक  बने  उनके  पास  एटमी  हथियार  दुनियां

 में  ऐसे  देश  जो  हथियार  बनाने  की  क्षमता  रखते  देहरी  पर  खड़े  जिन्हें  कहा  जाता  है  श्रेसहोल्ड

 अमरीका  का  सारा  जोर  इस  बात  पर  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान  आपस  में  तय  कर  लें  या

 उन  पर  दबाव  डाल  कर  तय  कर  दिया  चीन  निशस्प्रीकरण  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  और

 चीन  से  कोई  इस  ख्रात  पर  दबाव  डालने  को  भी  तैयार  नहीं  अमरीका  चीन  के  साथ  व्यापार  करने

 को  तैयार  है और  मानवाधिकार  सवाल  को  ताक  पर  रखने  को  तैयार

 चीन  हमारे  ऊपर  जज  बन  कर  यह  स्थिति  हमें  स्वीकार  नहीं  मगर  अमेरिका  का  दबाव

 ्‌  है  कि  हम  साऊथ  एशिया  को  लेकर  एक  समझौता  करें  सरकार  उसका  विरोध  कर  रही  है  लेकिन

 मुझे  लगता  है  कि  दबाव  में  कहीं  सरकार  की  नीति  में  परिवर्तन  कहीं  न  हो  नान-प्रोलीफरेशन

 के  बारे  में  जो  भी  चर्चा  होनी  है  उसमें  उन  देशों  को  शामिल  करना  जरूरी  है  जो  प्रेस  होल्ड  पर  खड़े
 ”

 नार्थ  कोरिया  और  इस्राइल  चर्चा  में  आने  लेटिन  अमेरिका  के  देश  जो  यह  दावा  करते

 हैं  कि  उन्होंने  एटोमिक  वेपन  की  टैक्नोलॉजी  डेवेलप  कर  ली  है  उनका  समाजेश  जरूरी  मगर  उमेरिका

 इसकी  चिन्ता  नहीं  कर  रहा  है  और  प्रधानमंत्री  जी जब  बांशिगटन  जाएंगे  तो  उन  पर  भारी  दबाव  पड़ने

 वाला  हम  आशा  करते  हैं  कि  उस  दबाव  का  सामना  किया  आखिर  प्रधानमंत्री  जी को  वापस

 आकर  इस  देश  की  पार्लियामेंट  को  जवाब  देना  यह  संसद  उनसे  जवाब  लेकिन  आशंकाएं

 इतनी  बढ़  गई  हैं  कि  यह  सुझाव  दिया  जा  रहा  है  कि  प्रधानमंत्री  अपनी  यात्रा  रद्द  कर  मैं  नहीं  समझता

 प्रधानमंत्री  ऐसा  कर  सकते  अब  बात  बहुत  आगे  बढ़  गई  मैं  भी  पहले  वाइस  ऑफ  अमेरिका

 को  इंटरव्यू  दे  चुका  था उस  कि  इस  समय  प्रधानमंत्री  को  नहीं  जाना  लेकिन  अब  निमंत्रण

 आ  तिथि  बदल  गई  सारी  तैयारियां  हो  रही  हैं  इसलिए  अब  तो  हमें  प्रधानमंत्री  स ेकहना  ही  होगा

 कि  सारी  सारा  देश  आपका  समर्थन  मगर  इन  महत्वपूर्ण  मामलों  में  भारत  की  जो

 भूमिका  है  उससे  आपको  टस  से  मस  नहीं  होना  प्रधानमंत्री  को  हमें  यह  संदेश  देना  इसलिये

 चटर्जी  साहब  का  एक  सुझाव  अच्छा  आया  है  कि  इस  संबंध  में  सरकार  सारी  भ्रांतियों  को  दूर  करने

 के  लिये  कि  वह  अपने  रबैये  पर  दृढ़ता  से  कायम  है  इसका  पुनरोच्चार  इसकी  पुनर्घोषणा  करे

 और  प्रधानमंत्री  की  यात्रा  के  पूर्व  संसद  में  एक  विस्तृत  वक्तव्य  होना  चाहिये  जो  सदन  को  भी  संतु

 करे  और  जो  जनता  के  मन  में  भ्रम  पैदा  हो  रहे  हैं  उनका  भी  निराकरण  कर
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 प्रधान  मंत्री  के  अमरोका  के  आंगामी  दौरे  के  बारे  में  +  “5  2  मई  1994

 हक  कक

 जल  संसाधन  और  संसदीय  क्मर्य  मंत्री  विद्याचरण  में  संदनः को

 आश्वासन  देता  हूं  कि  भारत  सरकार  और  प्रधान  म॑त्री  कंभी  भी  दबाव  में  महों  आएंगे  और  दैज्वाथे

 कोई  समझौता  नहीं  किसी  देश  के  दखाव  कछ-करमें  का  प्रश्न  ही  महीं  उठता  हमारी

 जवाबदेही  इस  माननीय  सदन  और  भारत  के  लोगों  के  प्रति  है  और  हम  जिंस  दक्षथ  कीਂ  स्थीकार  करेंगे

 केवल  इस  सदन  का  भारत  के  लोगीं  का  हमारें  दरम्यांम  अच्छी  संझनबुझ॑  यदि  प्रधान

 मंत्री  जी इसे  आवश्यक  सघझेंगे  और  अगर  उपयुक्त  समझा  जाता  है  तो  मैं  इस  की  तथों  मांननीय॑

 सदस्यों  की  भावनाओं  से  उन्हें  अवभत  करा  चह  समुचित  कार्यवाही  लेकिन

 मैं  सदन  को  आश्वस्त  कर  सकता  हूं  कि  तुनियां  के  किसी  भी  से  पड़ने  वाले  दबाव  में  आकर

 भारत  द्वारा  अपनी  नीतियों  में  परिकर्तन  करने  कौई  प्रश्म  ही  नहीं  उठता  :....

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  यदि  मैंने  सही  समझो  है  तो  उन्होंने  कहा  कि  किसी  खतेें

 का-कोई  सवाल  ही  नहीं  क्‍या  यह  सच  भहसूस  क्या  किया  जाता  है  ?  मैं  आनंना  चाहँगी  कि

 क्या  इससे  किसी  गंभीर  की  संभावमा  है  ?  मंत्री  जी  की  इस  पर  टिप्पणी  करनी

 अध्यक्ष  महोदय  :'  श्रीमेती  गोता  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मुद्दे  पर  संदन  मे

 एंके  सही  संददर्श  तैयार  करने  का  प्रयास  किया  कृपयों  हमें  उसी  संदर्श  को  मानना  यह  बातें

 पार्टियों  के  जिम्मेंदार  नेताओं  ड्रारा  कही  गई  हमें  उंसी  संदर्श  का  अनुसरण  करता  संदस्थों

 की  बातों  का  आशय  उन  सभी  लोगों  के  मंस्तिष्क  में  रहनी  चाहिए  जो  विदेश  यह  सनिश्चित  करने

 जा  रहें  हैं  कि  देशों  के  बीच  अंच्छे  सम्बंन्ध  हों  और  देश  के  हितों  की  का

 श्री  शरद  यादव  :  महोदय  .....

 अध्यक्ष  महोदय  :  शरद  आप  बैठ  आप  पहले  मेरी  बात  को  सुन

 इस  सत्र  में  हम  केवल  दो  मिनिस्ट्री  को  ही  डिंसकस  कर  पाए  यह  खुशी  की  बात  है  कि  स्टैंडिंग

 कमेटियों  ने  पूरी  मिनिस्ट्रीज्‌  के  डिमानइस  को  एक्जामिन  किया  है  और  मेरी  दृष्टि  से  अच्छो  रिपोर्ट  दी

 हम  आशा  करते  हैं  कि  मिनिस्ट्रीजू  के  सारे  मिनिस्टर्स
 और

 उनके  अधिकारी  उसको  बहुत  ही  गहराई
 से  देखेंगे  तथा  उसके  ऊपर  अमल  इसके  बाद  भी  यदि  आप  लोगों  को  कुछ  कहना  है  तो  कल

 और  परसों  तक  कह  सकते  अभी  आधे  घंटे  की  जो  लिमिट  रस्ब्ो  गईं  उसको  आगे  मत

 शरद  :  अध्यक्ष  इतनी  देर  में  मेरी  बात  हो  ...  ..;  ,.

 :-««  अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  और  आपको  मेरी  मदद  ऋनतो

 इंटेंशन  आपको  समझता  ,  ;.  थे  तय  ये  |  ४६.



 2  प्रधान  मंत्री  के  अमरीका  के
 के  बबरें  में हिमाानिनजिनिि मम  आधि  जनक

 श्री  शरद  यादव  :  मुझे  अफसोस  है  कि  आप  मुझे  बार-बार  याद  दिलाते  हैं  #  श्लीडरਂ

 हू  ei  ४0४  कराएं  उ5४  Pre  pe

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  किलाए  ;आकः:समझते  नहीं

 श्री  शरद  ग्रादबः  5  ठीक  ब्रैकेसीः  और  को  नहीं  मुझे  ही  याद

 यह  आपने  कोई  एक  बार  नहीं  ध्क

 अध्यक्ष  विषय  कल  जा-स़कत्ता

 श्री  शरद  यादणल  :  देश  में  मेरीःबात  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  +  -+.  ४  ।  हद

 श्री  शरद  यादव  :  अध्यक्ष  शुक्रवार  की  पीएसी  की  जौ  रिपोर्ट  आई  वह  बहूत॑  भयावह

 है  और  लगता  है  क़िंइस  दैशमें  हर  मे  एनारकी  भर्ची हुई  आज  हम  आशंकाओं  से  घिरे

 हुए  अभी  भी  भेरे  मित्र  न ेएक  आशंका  प्रकट  जिसके  झारे  में  सब  लोगों  अपने  जिचारਂ  छयक्त

 अध्यक्ष  इस  देश  में  प्रष्टाभार  किस  कदर  बढ़  रहा  हैं  और  सार्वजनिक  संपत्ति  का  किस

 तरह  से  मिसयूज  हो  रहा  नाश  हो  रहा  पीएसी  कि  रिपोर्ट  पर  मैं  ज्यादा  नहीं  बोलना

 लेकिन  आप  FR 3000  ज्करोड़  तरह  से  हुओए  मंत्री  और

 उद्योग  मंत्री  आदि  के  बारे  में  पीएसी  की  रिपोर्ट  में  जो  कुछ  दिया  गया  बहुत  महत्वपूर्ण  और

 गंभीर  प्तामला  पीएज़ी  ने  भ्री  इस  बारे  में  6  पहले  अपनी  रिपोर्ट  जिस  पर  सरकार

 ने  अभी  तक  कोई  कार्रवाई  नहीं  |  ;

 अध्यक्ष  रिपोर्ट  आपके  सामने  यह  3000)  करोड़  के  दुरुपद्रोग-का  गंभीर  मामला

 है  और  इसको  आप  बहस  के  दायरे  में  किसी  तरह  से  लाने  का  काम  करें  और  इस  .

 मात्रमीय  प्रधान  दें  और  कौन  दोधी

 अध्यक्ष  आप  किसी  सरह  से  मत  कहिएं  मुझे  पहले  मोटिस  देना  याहिए
 और  न्रूल  कोट  करके  जताना  रूल  तहत  चर्चा

 श्री  शरद  याद  :  आप  कहेंगे  तो  मैं  नोटिस  दें  है  की  वा

 अध्यक्ष  महीदियः+  बस  इंसके  जो  ग्रह  तब  कर्म  मेसे  जिवाथिदारी  हों  जाती  है  कि  इस  पर

 बहस  हो  सकती  है  या  ठीक  अब  आप  बैठिए  की  या  के

 मन  प«०  छत  क्रोष्शःा

 ४६४  न  ग  न
 |  है  इाप्टशिप्न

 दर  हा  705  पाले  हे  पट  शजिनर  प्या  किया  पाए  व  पद  का  कफ  कार्य  265
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 विधेयकों  पर  अनुमति  2  मई  1994

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 सानिज  रियायत  नियम  1994

 सान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 मैं  खान  और  खनिज  और  1947  की  धारा  28  की  उपधारा

 (1)  के  अंतर्गत  खनिज  रियायत  1994,  जो  30  1994  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  संख्या  सा»  का०  345  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी/गयी  देखिए  एल  टी  5827/94)

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  गुबाहाटी  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  और  1989-90

 का  वार्षिक  प्रतियेदन  तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  को  दशनि

 वाला  विवरण  :-

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तसूण  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :
 हु

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-  ,

 पूर्वोत्तर  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  गुवाहाटी  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा

 पूर्वेत्तर  क्षेत्रीय  कृषि  विपणन  निगम  गुवाहाटी  का  वर्ष  1989-90  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखते  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि

 वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रस्का  गया  देर्खिए  5828./94)

 12:38  मे  प७

 विधेयकों  पर  अनुमति

 महासचिव  :  मैं  चालू  सत्र  के  दौरान  संसद  को  दोनों  सभाओं  द्वारा  पारित  तथा  22  1994

 को  सदन  को  प्रस्तुत  करने  के  बाद  दी  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  दो विधेयक  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :

 (1)  पंजाब  ग्राम  पंचायत  समितियां  और  जिला  परिषद  1994

 (2)  रेल  1994
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 377  के  अधीन  मामले

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 चिकित्सा  सुविधाओं  में  सुधार  की  दृष्टि  स ेजनजातीय  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उप-केन्‍्द्रों  की  स्थापना  के  मानदण्डों  की  समीक्षा  करने  की

 डा०  बसंत  पवार  :  मैं  नियम  377  के  अधोन  सार्वजनिक  महत्व  के  इस  मामले

 पर  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 वर्तमान  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  1981  की  जनसंख्या  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  मंजूरी

 दी  जाती  भारत  सरकार  ने  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  किसी  नए  उंप-केन्द्र  की

 अनुमति  नहीं  दी  इस  दशक  में  जनसंख्या  में  हुई  महत्वपूर्ण  वद्धि  के  उप-केन्‍्द्रों  को  1991

 की  जनसंख्या  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  मंजूरी  प्रदान  की  जानी  न  कि  1981  की  जनसंख्या

 के  आधार  भारत  सरकार  को  अब  अपने  आदेशों  की  भी  पुनरीक्षा  करनी  चाहिए.तथा  नए  उप-केन्‍्द्रों

 को  खोलने  की  अनुमति  देनी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  के  5,000  की

 जनसंख्या  बाले  प्रत्येक  गैर  जनजातीय  क्षेत्र  में  एक  उपकेन्द्र  तथा  30,000  की  जनसंख्या  बाले  क्षेत्र

 में  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोला  जाना  जनजातीय  क्षेत्रों  के  मामलों  में  इन  मानदण्डों  में

 रियायत  दी  जाती  है  जहाँ  प्रत्येक  20,000  की  जनसंख्या  वाले  क्षेत्र  में  एक  उपकेन्द्र  खोला  जाता

 विशेषरूप  के  जो  पहाड़ी  और  दुर्गम  क्षेत्र  मे ंजनसंख्या  भौगोलिक

 परिस्थितियों  के कारण  इधर-उधर  बिखरी  हुई  इससे  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  और  उप-केन्‍्द्रों  को

 अधिक  क्षेत्रों  को  देखना  होता  क्षेत्रीय  कार्यकर्ताओं  को  अपने  दैनिक  दौरों  में  इतनी  लम्बी  दूरी  तक

 जाकर  चिकित्सकीय  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  में  अधिकाधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 उपरोक्त  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जनसंख्या  के  मानदण्डों  और  दोनों

 पर  फिर  से  विचार  करना

 मैं  सरकार  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में चिकित्सकीय  सुविधाओं  में  सुधार  करने  क ेलिए  आवश्यक  कदमों

 को  उठाने  का  अनुरोध  करता

 रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  1990  में  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  पदों  के  लिए  चुने

 गए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  की  नियुक्ति  शीघ्त  करने  की

 आवश्यकता  ।

 श्री  पी०  कालिया  पेरुमल  :  रक्षा  मंत्रालय  ट्वारा  वर्ष  1990  में  विशेष  भर्ती

 अभियान  के  अंतर्गत  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  2,000  अभ्यार्थियों  का  श्रेणी  तीन  और

 श्रेणी  चार  के  पदों  के  लिए  चयन  किया  गया  चयनित  अभ्यार्थियाँ  का  पुलिस  सत्यापत  और

 चिकित्सकीय  जांच  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  लेकिन  गत  तीन  बर्षों  से  उन्हें  कोई  भी  नियुक्ति
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 पत्र  नहीं  भेजा  गया  चंकि  उनका  चयन  कर  लिया  गया  है  अतः  उनके  नाम  रोजगार  कार्यालय  में

 रजिस्टर  से  काट  दिये  गये  वे-भर्वी  के  लिए:निर्धारित  आयु  ख़ीमा/भी  पार  कर  चुके  इस  प्रकार

 अधर  में  छोड़  यया  ..  .

 यह  कहा  है  रक्षा  मंत्रालय  सेजग़ार  की-कतिप्तय  श्रेणियों  फ  प्रतिब्रन्ध  लगाया

 हुआ  है  इससे  बे  रिक्तियां  प्रभावित  हुई  हैं  जिन्हें  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  लिए  भर्तो,अभियात्

 के  जाना  इसके  साथ  सहायक  विकास  अधिकारी  का  पद

 होने  के  बावजूद  भरा  गया  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  इस  पद  के  लिए  चयन  किए  गए  अनुसूचित

 जाति/जनजाति  के  लिए  निर्धारित  कोटा  के  अनुसार  पदों  को  भरने  के  लिए  पिछली  रिक्तियां  काफी

 ये  2,000  य॒व्रा  दलित  निर्धन  हैं  और  वे  भूखमरी  की  स्थिति  में

 अतएवब  में  भारत  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  बह  इन  2,000  युवा  दलितों  को  पर

 सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करे  और  उन्हें  आगे  बिता  कोई  विलम्ब  नियुक्ति  प्रदान

 भिक्षाल्ृत्ति  में  संलिप्त  बच्छों  के-कल्याण  के  लिए  योजना  बनाने  की  ३फ्यश्यकता

 *्

 श्रीमती  संतोष  चौधरी  :  अध्यक्ष  देश  में  अशिक्षा  और  आर्थिक

 थविषमताओं  केਂ  कारण  अनेक  प्रेकार  की  बुराइयां  एवं  समस्याएं  ज्वलंत  रूप  धारण  कर  गई  इन  विषम

 परिस्थितियों  से  ल्भ-ठठाने  के  लिए  असामाजिक  तत्यों  की  शक्तियां  भी  सक्रिय  रूप  धारण  कर  लैती

 12.42  प०

 गीता  भुखर्जी  पीठांसीन

 न  भूखा  रहना  पाप  है  और  न  भीख  मांगना  परन्तु  जिस  देश  में  अनाथ  एवं  लाचार  बच्चों

 से  भीख  मंगवाई  बहुत  ही  शर्म  की  बात  रेलवे  बस  मंदिर  व  मस्जिद  जैसे

 सार्वजनिक  स्थानों  पर  दस-पांच  पैसे  देने  स ेअनाथ  एवं  लाचार  भिक्षुक  बच्चों  की  आदत  में  सुधार  नहीं

 लाया  जा  संकता  ब्रल्कि  उनका  जीउन  बर्बारी  की  ओर  अग्रेसर  होता  है  ह

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  गरीब  एवं  लाचारी  बच्चों  को  कल्याणकारी  योजना

 को  परिधि  में  लानें  का  उपाय  करे  तथा  उन्हें  आत्मनिर्भर  बताये  क्योंकि  वह  देश  का  भविष्य  है  और

 सरकार  का  कर्तव्य  उस  भविष्य  को  उज्जवल  करना
 |  हा

 re  <0  4:

 i

 असम  के  हैलकान्डी  टाउन  जिले  में
 हैलकान्डी  टाउन  डाकघर  का  दर्जो  बढ़ाने

 की  आवश्यकता  a  . मु  पु  henry  |

 श्री  द्वारका  नाथ  दास  :  असम  के  हैलकान्ड़ी  जिले  में
 स्थिति  हैलकान्डी  कस्बे
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 का  डाकघर  अभी  भी  एक  उप-डाकघर  यद्यपि  कस्या  जिला  मुख्यालय  वित्तीय  मामलों  के  संबंध

 में  यह  कस्बा  पूर्ण  रूप  से  सिलचर  सामाम्य  पर  निर्भर  रहता  उसके

 कस्बावबासियों  और  अन्य  लोगों  को  धत  के  नकदीकरण  को  मामले  में  काफी  असुविधा  है।यह

 बात्त  संचार  की  जानकारी  में  अनेक  बार  गई  है  ओर  उनसे  डाकघर  दर्जा

 बढ़ाने  का  अनुरोध  भी  किया  गया  है  परन्तु  इसको  कोई  परिणाम  नहीं

 परिस्थितियों  के  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  जल्द  से  जल्द  हैलकान्डी

 डाकघर  का  दर्जा  बढ़ाये  ताकि  लोगों  को  एक  सर्वसुविधा  डाकघर  का  प्राप्त  हो

 उत्तर  प्रदेश  क्रे  नैनीताल  और  पीलीभीत  जिलों  प्ें  बसे  बांग्लादेशी  शरशार्शियों

 के  नामों  को  मतदाता  सूची  में  शामिल  करने  की  आवश्यकता

 श्री  बलराज  पासी  :  सभापति  देश  के  विभाजन  के  बाद  लाखों  की  संख्या

 में  बंगला  देश  से  हिन्दू  शरणार्थी  आए  उनमें  से  काफी  बड़ी  संख्या  में  लोग  पीलीभीत  जिले

 में  सरकार  की  योजना  में  बसाये  वे  लोग  तब  से  लगातार  हो  रहे  आम  चुनावों  में  मत  देते  आ

 रहे  किन्तु  सरकार  ने  अचानक  उनके  नाम  मतदाता  सूचियों  से  बाहर  कर  दिए  जिससे  गत  विधान

 सभा  चुनाव  में  अधिकांश  लोग  बोट  नहीं  डाल  अब  मतदाता  सूती  में  उन्हें  शामिल  करने  के

 लिए  उनसे  नागरिक  प्रमाण  पत्र  मांगा  जा  रहा  अधिकांश  लाਂ  झोपड़ियों  में  रहते  जिस  कारण

 आग  व  बाढ़  से  उनके  प्रमाण  पत्र  नष्ट  हो  गए  इतने  वर्षों  बाद  नागरिक  प्रमाण  पत्र  मांगा  जाना

 अन्यायपूर्ण  क्योंकि  उसी  समय  से  सिनध  से  आए  विस्थापितों  से  कोई  भी  प्रमाण  पत्र  नहीं

 मांगा  गया  और  उन  लोगों  के  नाम  मतदाता  सूची  में  दर्ज  ह

 सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बंगाली  विस्थापितों  को  मतदाता  सूची  में  सम्मिलित  किया

 पश्चिम  बंगाल  के  जलापाई  गुड़ी  जिले  में  धुपगुड़ी  के  मानव  अत्नित  दूरभाय

 केन्द्र  को  इलेक्ट्राभिक  दूरभाष्र  केन्द्र  में  परिवर्तित  करमे  की  आवश्यकता

 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :

 जिला  जलपाई  पश्चिम  बंगाल  के  लोगों  कौ  यह  काफी  समय  से  मांग  रही  है

 कि  वहां  के  मानव  चालिंत  दूरभाष  केन्द्र  को  इलेक्ट्रानिक  दूरभाष  केन्द्र  में  परिवर्तित  कियां  धूपगुड़ी

 एक  बहुत  ही  घनी  आबादी  वाला  खण्ड  मुख्यालय  व्यापार  के  मामले  में  धूपों  का  यह

 ख्य  केन्द्र  टेलीफोन  कनैब्शनों  के  लिए  काफी  संख्यां  में  आवेदन  पत्र  वर्षों  से  लम्बित  पड़े

 यह  भू-क्षेत्र  अतेक  चाय  बागानों  घिरों  हुआ  है



 अनुदानों  को
 मागे  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंज्रलय  द्वारा  जारी  _  2  मई ___  2८  मई  1994

 ° डस्भाष  जोक  अआटे
 जल्द

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उपरोक्त  दूरभाष  केन्द्र  को  जल्द  से  जल्द  इलेक्ट्रानिक

 दर्भाष  केन्द्र  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम

 era  जज

 अनुदानों  की  माँगें  के लिए सभी  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी

 ह

 सभापति  महोदय  :  अब्र  सभा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  नियंत्रणा  धीन  अनुदानों  की

 भांगों  पर  आगे  चर्चा  और  मतदान  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  जी  बोल  रहे  वह  पहले  हो  चार

 मिनट  तक  बोल  चुके  मेरा  उनसे  आग्रह  है  कि  वह  अपनी  बात  आगे  जारी

 श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  :  माननीय  सभापति  मानव  संसाधन  मंत्रालय  के  बजट

 पर  चर्चा  गत  29  अप्रैल  को  प्रारम्भ  हुई  उस  संदर्भ  में  चर्चा  प्रारम्भ  करते  हुए  मैंने  सदन  के  सामने

 यह  बात  रखी  थी  कि  राष्ट्र  की  अपनी  शिक्षा  नीति  होनी  चाहिए  राष्ट्र  की  सब  मामले  में  अपनी

 नीति  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  श्वा  कि  जहां  तमाम  क्षेत्रों  में  राष्ट्र  ने अपनी  नीति  बनाई  उसके

 पहले  उसको  अपनी  शिक्षा  नीति  बना  लेनी  चाहिए  लेकिन  उसे  बनाने  में  अनावश्यक  विलम्ब

 1986  में  सबसे  पहले  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  चिन्ता  की  गई  और  बोर्दिया  कमेटी  ने  एक  शिक्षा

 नीति  का  दस्तावेज  नीति  लेकिन  वह  नीति  पर्याप्त  नहीं  समझी  गई  और  उस  पर  राममूर्ति

 आयोग  बिठाया  उस  ने  भी  अपनी  रिपोर्ट  लेकिन  उसको  भी  पर्म़राप्त  नहीं  समझा

 फिर  उस  पर  यशपाल  समिति  की  एक  रिपोर्ट  आई  उस  पर  भी  एक  समिति  बिठाई  गई

 समिति-दर-समिति  बैठती  लेकिन  शिक्षा  की  कोई  नीति  राष्ट्र  क ेसामने  अब  तक  नहीं  शिक्षा

 की  अपनी  नीति  न  होने  का  परिणाम  देश  के  सामने  विकट  रूप  से  खड़ा  हुआ  आज  देश  फे  सामने

 राष्ट्रीय  मूल्यों  का  प्रश्न  खड़ा  मैं  समझता  हूं  उसका  एकमात्र  कारण  राष्ट्र  की  शिक्षा  नीति  न  होना

 यदि  वह  होतो  निश्चित  ही  आज  जो  राष्ट्रीय  मूल्य  हमारी  विरासत  और  हमारी  संस्कृति  को

 सैम्पुष्ट  करते  हैं  ले  संदिग्ध  न  थे  संघर्ष  और  विवाद  के  कारण  न  आज  देश

 वर्ग  के  संघर्ष  में  इस  तरह  से  पड़  गया  है  कि  आम  आर्थिक  विकास  के  मुद्दे  पीछे  चले  गये  है

 और  ये  मुद्दे  महत्वपूर्ण  हो  गये  अगर  शिक्षा  की  सोची-समझी  नीति  होती  और  राष्ट्र  के विकास  के

 लिए  संविधान  की  भावना  के  संविधान  के  परम्परा  के  आधार  पर  शिक्षा  की  नीति  बनाई  गई

 होती  तो  जो  लोग  आज  40-45  साल  होकर  भी  राष्ट्र  की  बिरासत  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्र  की  धरोहर

 के  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  महापुरुषों  के  सम्बन्ध  में  अनुचित  टिप्पणियां  कर  रहे  शायद  उन्हें  यह  करने

 का  अवसर  नहीं  अगर  वे  ऐसा  करते  तो  उन्हें  जनसमर्थन  नहीं  मिलता  और  जनता  उन्हें  बर्दाश्त

 नहीं  लेकिज्र  दुर्भाग्य  है  हम  आज  तक  यह  तय  नहीं  कर  पाये  कि  हमारे  इतिहास  ने  हमको  महापुरुषों

 के  रूप  में  किसे  दिया  कौन  है  हमारी  राष्ट्रीय  संस्कृति  राष्ट्रीय  आस्था  का
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 ज्ों

 की  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी

 राष्ट्रीय  एकात्मकता  को  प्रभावित  करने  वाले  कौन  महापुरुष  क्‍या  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी

 राष्ट्रीय  महापुरुष  नहीं  थे  ?  यदि  थे  महापुरुष  हैं  तो  राष्ट्र  उनके  सामने  नतमस्तक  आज  जब  उनके

 विरुद्ध  अपमानजनक  टिप्पणी  की  जाती  है  तो  आप  इसे  किस  संदर्भ  या  दृष्टि  से  देखबा  चाहेंगे  ?  यादि

 हमारी  शिक्षा  साफ-सुथरी  होती  और  यह  स्पष्ट  होती  तो  कोई  व्यक्ति  इतना  साहस  कर  पाता  और

 न  इस  महान  विभूति  के  विरुद्ध  टिप्पणी  करता  ?  हमारे  संविधान  में  राष्ट्रपति  और  संविधान  के  विरुद्ध

 टिप्पणी  करने  वाले  लोगों  के  लिये  ऐसे  कानून  बने  हुये  हैं  लेकिन  राष्ट्रपिता  के  लिये  गलत  टिप्पणी

 करने  वाले  के  विरुद्ध  कानून  नहीं  बनाया  गया  इस  सब  का  कारण  हमारी  शिक्षा  नीति  का  साफ-सुधरा
 न  होना  कुछ  लोग  आज  महात्मा  गांधी  की  निन्‍दा  करते  हैं  और  महमूद  गजनवी  की  महिमा  से  मंडित

 करते  परन्तु  यह  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  यदि  इतिहास  को  सही  दृष्टि  दी  गयी  होती  तो  राष्ट्र  एक  ऐसी

 अव्यवस्था  में  न  चलता  और  हमारी  शिक्षा  ऐसे  संस्कार  और  चरित्र  देती  कि  इस  देश  में  पैदा  होते  बाला

 हर  आदमी  राष्ट्र  के  हर  महापुरुष  के  प्रति  नतमस्तक  होता  और  उसके  प्रति  अपनी  श्रद्धा  रखता  और

 एक  भी  कदु  शब्द  कहने  के  लिये  तैयार  नहीं

 सभापति  अपने  विचारों  की  अभिव्यक्ति  करना  लोकतंत्र  की  अपनी  एक  प्रा  गैष्ठा  है

 लेकिन  स्वतंत्रता  के  बाद  राष्ट्रीय  मूल्यों  की  अभिव्यक्ति  ठीक  से  न  किया  जाना  इस  बात  को  दर्शाता

 है  कि  हमारी  शिक्षा  नीति  साफ-सुथरी  नहीं  इसलिये  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना  ऋाहता

 हंकि  हुमने
 छोटे-छोटे  बच्चों  की  शिक्षा  के  उपेक्षा  की  और  बड़े-बड़े  विधालय  उच्ष्य  शिक्षा

 की  ओर  हमारा  ध्यान  यदि  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  को  आधार  भागा

 जाये  तो  उच्च  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे ंजिस  तरह  से  बढ़ोत्तरी  हुई  उसके  अनुपात  में  प्राथमिक  शिक्षा  का

 इतना  विकास  नहीं  हुआ  सरकार  ने  विश्व  विद्यालयों  के  अनुदान  देने  के  लिये  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  बनाया  जिसके  अन्तर्गत  पढ़ने  वाले  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  देने  की  व्यवस्था  की  गयी  लेकिन  प्रारम्भिक

 शिक्षा  के  जिसमें  कि  अक्षर  ज्ञान  आवश्यक  उसके  लिये  कोई  साफ  नीति  नहीं  बनाथी

 मैं  यह  समझता  हूं  कि  यह  भी  रोटी  की  तरह  अनिवार्य

 सभापति  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  मे ंबताया  गया  है  कि  जहां

 1950-51  में  2  लाख  20  हजार  प्राथमिक  विद्यालय  वहां  1992-93  में  इनकी  संख्या  5  लाख

 72  हजार  हो  यह  सही  है  कि  यह  ढाई  गुना  वद्धि  ह ैलेकिन  तब  से  आज  तक  हमारी  आबादी

 भी  तो  ढाई  गुना  बढ़ी  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  हम  जहां  वहीं  के  वही  खड़े  हुये  इसमें

 कोई  अंतर  नहीं  आया  और  आज  हम  दावा  कर  रहे  हैं  कि सन  2000  तक  सब  को  शिक्षित  कर

 यदि  हम  1947  से  1993  तक  दृष्टि  डालें  तो  उससे  देखने  पर  मालूम  होगा  कि  कोई  जादुई  चिराग

 ही  सन्‌  2000  तक  सब  को  शिक्षित  कर  क्‍या  उसमें  कोई  चमत्कार  होने  वाला  है  ?  मेरा  यह

 निवेदन  है  कि  हमारा  जो  ध्यान  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  ओर  जाना  चाहिये  था  वहां  एक  चिंता  पुस्तकों

 के  बारे  में  होना  चाहिये  हमारे  लिये  आज  पुस्तकें  एक  अभिशाप  बनती  जा  रही  हमने  मान
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 लिया  है  कि.सारी  शिक्षा  केवल  पुस्तकों  से  है  और  इत  सें!ही  हँर  तरह  का  ज्ञान  अर्जित  कर

 सकते  हैं  और  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिये  का  जोज्न  बढ़ा  रहे
 ह

 हजपा

 सभापति  यशपाल  कपेंटी  रिपोर्ट  में  इस  कोत  पर  थिन्ता  व्यक्त  की  गई  है  कि  पुस्तकों

 कोਂ  खजन  बच्चों  के  वजेन  से  ज्यादा  हीता  जा  रहा  यह  बोझ  बच्चों  के  शरीर  के  लिंये  नेहीं  बलिक

 उनके  चितेना  के  विकास  के  लिये  एक  अभिशाप  सिद्ध  होंगात  पुस्तकें  उरभकें  बीच  से  हटानी

 यंदि  पुस्तकें  ही  सब  केछ  सिंसा  पाती  तो  अध्योपकों  की  आवश्यकता  क्यों  स्कलों  की  कया

 आवश्यकता  ि  न्‍  ४६  ie

 ४१
 स्कूल  और  अध्यापक  अग॑र  पुस्तकों  की  संर्खया  कम  नहीं  कर  सकेते  तो  मैं  उनकीਂ  प्रासंगिकंता

 पर  सदिह  व्यक्त  कंरेता  मैं  समझता  हूं  कि  अगर  पुस्तक  हीं  सब  कुछ  सिखा  संकती  तो  उनकी  वहाँ

 कोई  आवश्यकता  नहीं  इसलिए  पुस्तकों  को  संख्या  कम  होनी  महात्मा  गांधी  नें  कहा

 0५  खेलते  हुये  कुछ  करते  हुये  गाते  हुये  खेतों

 में  जाकर  हमने  अपने  पर्यावरण  अपने  परिवार  अपने  चारों  ओर  के  माहौल  से  कुछ  सीखने

 की  पद्धति  विकसित  नहीं  यदि  हमने  कोई  पद्धति  विकसित  की  होती  तो  आज  हमारे  बच्चे  पुस्तकों

 के  बोझ  के  नीचे  न  दबते  और  इतने  वर्षों  के  बाद  यशपाल  जी  जैसे  शिक्षाविंद  को  ऐसी  चिन्ता  न  ध्यक्तें

 करंनीਂ  पड़ती  कि  पुस्तकों  का  बोझ  हमारी  भावी  पीढ़ी  पर  अभिशाप  बनेकर  उतर  रहा  हमेंਂ

 चिन्ता  होती  चाहिये  लेकिन  केवल  चिन्ता  करने  से  काम  नहीं  वह  पद्धति  कौम  सी  होंगी  जिसके

 माध्यम  से  हम  भदी  की  परिभाषा  गंदी  के  किमारें  खड़े  होकर  बच्चों  की  समझा  पहाड़  क्या

 उसे  पहाड़  के  कितारे  खंडे  होकर  समझा  बड़े  ताज्जुब  की  बांत  है  कि  कृषि  की  समझाने  कें

 लिंये  हम  बच्चों  को  प्रयोगशाला  तो  ले  जांते  हैं  लेकिन  प्रकृति  की  खुरनी  प्रयोगशाला  में  खड़े  होकर

 बंध्ये  कृषि  इसकी  ओरे  हथारा  ध्वाण  नहीं  कम्प्यूटर  की  चिन्ता  हमें  कम्थ्यूटर  बढती

 हुई  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  चुनौती  इसे  हमें  स्वीकार  करना  लेकिन  उससे

 हम  जो  कुछ  सीखे  वह  वैज्ञानिक  शिक्षा  के  तकनीकी  शिक्षा  के  लिये  कृषि  इस  देश  में

 80  फीसदी  लोगों  की  जीविका  है  उसे  सीखने  के  लिग्रे  कम्प्यूटर  की  प्रासंगकता  पर  जोर  न  देकर

 यदि  बच्चों  को  खेत्तों  मे ंकाम  करते  हुये  खेतों  के  बारे  में  सीखने  पर  जोर  खेती  के  बारे  में  वे

 पहाड़  और  नदियों  के  बारे  में  प्रृतिः  के  से  परिचय  कराते

 बच्चों  को  उनका  ज्ञान  देने  के लिए  सीधी  कोई  पद्धति  बतायी  जाती  तो  वह  हमारे  लिये  अधिक

 उपयोगी  इस  दिशा  में  म  ज्ञो  हमारी  नई  शिक्षा  में  कोई  संकेत  है और  म  मामव  संसाधन

 विकास  मंत्रालय  की  ओर  से  जो  दस्तावेज  हमें  उपलव्ध  कराये  गग्मे  उसमें  कोई  संकेत

 अभी  तक  शिक्षा  का  कार्य  केंद्र  मरकारं  राज्यों  केਂ  सहयोग  से  चंला  रहो  है  हमारे  देश  में  1987

 सें  नई  स्कीम  ब्लैक-बोर्डਂ  के  नाम  से  शुरू  की  गेयी  जहां  कक  मैं  समझतों

 वह  एक  अच्छी  यौजना  उसंकों  प्रंभावी  ढंग  से  चलाने  के  लिये  केन्द्र  जी  सहायता  राण्यों  की  दे
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 रहा  चाहिये  तो  यह  था  कि  उसकी  मॉनिटरिंग  को  जातो  लेकिन  ऐसा  न  होने  के  कारण

 योजना  एक  मजाक  बन  कर  रह  गयी  हम  लोग  जिस  क्षेत्र  में  आते  जिस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व

 करते  वहां  यह  योजना  मात्र  एक  कागजी  बनकर  रह  गयी  ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  से  उन

 लोगों  के  गांव  स्तर  पुर्वे  स्तर  जंगल  स्तर  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  जिनके  लिये  इसे

 शुरू  किया  गया  इस  क्षेत्र  में  एक  प्रयोग  बिहार  माननीय  मुख्यमंत्री  जी  ने  विद्यालयਂ

 के  नाम  से  शुरू  किया  है  जिसकी  सोच  बहुत  जिस  पर  किसी  को  संदेह  नहीं  हो

 उसमें  व्यवस्था  है  कि  लोग  करते  हुये  कुछ  सोम्बें  लेकिन  ऊेवल  सोच  हो  काफो  नहीं  यदि  उसके

 पीछे  संकल्प  होता  तो  निश्चित  रूप  से  उसे  प्रभावकारी  ढंग  से  चलाया  जा  सकता  था  परन्तु  वैसा  नहीं

 हम  किसी  योजना  की  व्यापकता  इस  ढंग  से  बनायें  कि  लोग  पशुओं  के  साथ  पक्षियों

 के  साथ  रहकर  पढ़  हम  लोगों  की  एक  गैर-सरकारी  संस्था  भारतोਂ  है  जिसके  अंतर्गत

 बनखासोी  क्षेत्रों  मे ंएक-एक  विद्यालय  चल  रहा  वनवासी  क्षेत्र  में  वन  टीचर  स्कूल  चला  रहे  हैं  जिसमें

 एक  आदमी  होता  है  जो  गांवों  में  जाकर  रहता  है  और  उनके  साथ  जब  उन्हें  फरसत  होती

 है  और:वे  पढ़ना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  पढ़ाता  आज  से  दो  साल  पहले  वह  स्कौम  शुरू  को  गयो  थी

 और  इन  दो  सालों  में  संयाल  परगता  जिले  में  ही  पढ़ाने  वालों  को  संम्द्या  750  तक  पहुंच  गयी

 इससे  आप  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  किस  तरह  इस  योजना  को  व्यापक  रूप  देने  में  हमने  कामयाग्री

 पाई

 13.00  बजे

 सरकार  इस  स्कीम  के  साथ  अपना  द॒ढ़  संकल्प  तो  हम  ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  को  प्रभावी

 बना  सकते  वह  बन  सकता  लेकिन  दिक्कत  यह  है  कि  वह  एक  सरकारी  रोजगार  की  संस्था

 बनत  कर  रह  जातो  है  और  उससे  जुड़े  हुए  अध्यापक  केवल  उससे  रोजी  अर्जित  करते  उससे  केवल

 अपनी  नौकरी  चलाते  लेकिन  बच्चों  के  प्रति  जो  उनकी  जिम्मेदारी  होती  उसे  किसी  सीमा  तक

 महसूस

 माननीय  में  कहना  चाहता  हूं  कि ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  स्कोम  के  अन्तर्गत  चलने  वाले

 विद्यालयों  को  स्थिति  यह  हैं  कि  उनमें  छात्रों  का  प्रवेश  तो  होता  लेकिन  परीक्षा  तक  उनकी  संख्या

 वह  नहीं  रहती  जो  प्रवेश  के  समय  होती  उनकी  संख्या  निरन्तर  घटती  है  क्योंकि  उनको  कोई  आकर्षण

 अनुभव  नहीं  होता  क्‍या  कारण  है  कि  बच्चे  प्रवेश  तो  लेते  #  लेकिन  विद्यालय  में  कोई  आकर्षण

 नहीं  है  जिससे  वे  महसूस  कर  सकें  कि  हमें  यहां  होना  इन  स्कूलों  को  स्थिति  तो  यह  बननी

 शिक्षा  को  इतना  आकर्थक  बनाना  इतना  रुचिकर  बताना  चाहिए  कि  बच्चे  अपने  घर

 से  ज्यादा  स्कूल  को  पसन्द  अध्यापक  से  लगब  महसूस  करें  और  जब  तक  वह  अध्यापक

 शिक्षक  से  लगाव  महसूस  नहों  कर  सकेंगे  तब  तक  वह  कुछ  सीखा  ऐसा  फ्क़का  नहीं  कहा

 जा  सकता  क्योंकि  हम  सीस्कते  वहाँ  से  हैं  जहां  से  लगाव  महसूस  करते  जहां  से  लगाव  होता  है
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 वहां  से  हम  सरलता  से  सीख  लेते  हैं  और  सिखाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होती  है  लेकिन  टीचर

 एंड  टाट  के  बीच  शिक्षक  और  छात्र  के  बीच  में  जो  सम्बन्ध  होना  चाहिए  वह  सरकारी  सम्बन्ध

 बनकर  रह  गया  वजह  केवल  नौकरी  का  सम्बन्ध  बनकर  रह  गया  वह  केवल  जीविका  का  सम्बन्ध

 बनकर  रह  गया  वह  जीवन  का  सम्बन्ध  नहीं  बना

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  मध्याह्  भोजन  के  बाद  अपना  वक्तव्य  जारी  अब

 हम  मध्याह  भोजन  के  लिए  सभा  को  स्थगित  करते  ।
 ०

 सभा  2.05  म०  प०  बजे  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 1.01  है  प«

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  2.05  म०  प«  तक  मध्याह्ृ  के  लिए  स्थगित

 मध्याह्  भोजन  के  पश्चात्‌  लोकसभा  02.15  म०  प०  पर  पुनः  समवेत

 गीता  मुखर्जी  पीठासीन

 अनुदानों  की  मांगें  1994-95

 मानव  संसार्थन  विकास  मंत्रालय-जारी

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  चिन्मयानन्द  स्वामी  आगे

 श्री  खिन्मयानन्द  स्वामी  :  माननीय  सभापति  मैं  प्रारम्भिक  शिक्षा  पर  चर्चा

 कर  रहा  मैंने  लंच  पूर्व  निवेदन  किया  था  कि  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  के  द्वारा  प्रारम्भिक  क्षेत्र  में  जो

 कार्य  होना  चाहिए  था  और  जहां  तक  यह  योजना  पहुंचनी  ऋआहिये  और  जिन  लोगों  के  लिए  यह

 योजना  तैयार  की  गई  जहां  तक  यह  योजना  नहीं  पहुंच  पाई  और  उसका  वह  परिणाम  नहीं  आ

 पा  रहा  इसमें  मुझे  लगता  है  कि  यदि  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  में  निरन्तर  इस  योजना  की  समीक्षा

 होती  रहती  और  उसकी  मोनेटरिंग  की  एक  उचित  व्यवस्था  होती  तो  उसको  और  प्रभावी  बनाया  जा

 सकता

 इस  योजना  के  बारे  में  तो यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  योजना  में  कुछ  और  जोड़ा  जा  सकता

 कुछ  और  सोचा  जा  सकता  जैसे  मैंने  दो  उदाहरण  दिये  कि  एक  बिहार  सरकार  द्वारा  शुरू  किया

 गया  चरवाहा  विद्यालय  और  एक  निजी  संख्या  के  द्वारा  चालू  किया  गया  1  टीचर  यह  दोनों

 इसी  पैमाने  इसी  धरातल  क्रे  दो  और  प्रयोग  इन  प्रयोगों  को  जोड़कर  अगर  देखा  गया  होता  तो

 निश्चित  ही  हम  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  की  ओर  भी  व्यापक  और  प्रभावी  बना  सकते  मैं  इसी  संदर्भ

 में  निश्ेदन  कर  रहा  था  कि  पुस्तकों  की  आवश्यकता  प्रारम्भिक  शिक्षा  में  कम  होनी  चाहिए  और  इस
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 सीमा  तक  कम  होनी  चाहिए  कि  पुस्तक  शिक्षक  और  छात्र  के  बीच  में  एक  बहुत  बड़ी  आवश्यकता

 न  वह  केवल  एक  साधारण  और  सामान्य  माध्यम  अगर  ऐसा  होता  तो  निश्चित  ही  शिक्षकों

 की  रुचि  छात्रों  में  होती  और  छात्रों  की  रुचि  शिक्षकों  में  होती  और  दोनों  मिलकर  शिक्षा  को  रुचिपूर्ण

 बनाते  तो  जो  बच्चे  एक  बार  विद्यालय  में  प्रवेश  बह  निरन्तर  आगे  विद्यालय  में  आते  और  इस

 शिकायत  का  मौका  न  मिलता  कि  विद्यालयों  में  छात्रों  की  संख्या  निरन्तर  घट  जाती  है  और  छोटे  बच्चे

 नहीं

 एक  कारण  और  यह  छोटे-छोटे  जिनके  लिए  यह  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  बनाया  गया

 यह  उन  परिवारों  से  आते  जहां  परिवार  के  प्रमुख  इन  बच्चों  का  उपयोग  जीविका  अर्जित  करने

 के  लिए  करते  हैं  और  बचपन  में  हो  इन्हें  मजदूरी  के  काम  में  लगा  देते  परिणाम  यह  होता  है  कि

 वह  शिक्षा  को  अपनी  रोटी  से  ज्यादा  महत्वपूर्ण  नहीं  समझते  और  उन्हें  रोटी  की  भूख  होती  है  इसलिए

 वह  उसे  जुटाने  में  लग  जाते  यह  रोटी  जुटाते  का  क्रम  इस  देश  में  इतना  बीभत्स  है  कि  कही  हमारे

 देश  में  वह  कोयला  ब्रीन  रहे  होते  कहीं  कागज  बीन  रहे  होते  कहीं  रद्दी  बोन  रहे  होते  हैं  और

 की  सड़कों  पर  और  स्टेशनों  पर  भीख  मांग  रहे  होते  मतलब  यह  है  कि  उनके  सामने  जीविका  का

 जो  संकट  बचपन  में  ही  पैदा  हो  जाता  वह  उसको  महत्वपूर्ण  मानकर  जीवन  के  लिए  महत्वपूर्ण

 शिक्षा  से  जंचित  हो  जाते  उससे  दूर  हो  जाते  अगर  योजना  बनाते  समय  व्यूजस्था  हुई  कि

 इन  बच्चों  के  आहार  की  व्यवस्था  आहार  योजना  जो  भी  बनाई  वह  प्रभाज़ी  सिंद्ध  नहीं

 उनके  भोजन  का  प्रबन्ध  वहां  होता  और  बह  वहां  से  भोजन  पाते  तो  निश्चित  ही  है  कि  वह  पढ़ने  भी

 जाते  और  षहां  उनके  जीवन  का  रास्ता  भी  आगे

 एक  बात  मैं  इस  संदर्भ  में  और  भी  जोड़ना  चाहंगा  कि  एक  ओर  जहां  सरकार  की  ओर  से  आपरेशन

 ब्लैक  बोर्ड  जैसे  योजनाएं  चलाई  जा  रही  वहीं  दूसरी  ओर  कुछ  निजी  संस्थाओं  के  द्वारा  कान्वेंट

 स्कूल  और  तरह-तरह  के  निजी  सकल  चलाये  जाते  जिनमें  शिक्षा  बहुत  महंगी  मैं  एक  स्कूल

 की  बात  नाम  लिये  बिना  मैं  उस  स्कूल  के  बारे  में  कहना  चाहता  मसूरी  में  एक  स्कूल  चल

 रहा  जिसकी  सालाना  फीस  72,000  रुपये  72,000  रुपये  देकर  उन्हीं  कक्षाओं  में  वह  बच्चे

 पढ़ने  जाते  जिन  कक्षाओं  में  पढ़ने  के  लिए  उसे  अपनी  रोटी  की  भी  जरूरत  बड़ी  महत्वपूर्ण  होती

 जब  एक  ही  देश  में  दो  तरह  की  शिक्षा  और  वह  भी  प्रारम्भिक  स्तर  पर  चल  रही  हों  तो  यह  देश

 के  लिए  चिन्ता  का  विषय  नहीं  है  तो  क्या  है  ?  देश  के  लोग  इसकी  चिन्ता  नहीं  करते  हैं  तो  करती

 अगर  नहीं  करेंगे  तो  उन  दोनों  विद्यालयों  स ेनिकलने  वाले  लोग  दो अलग-अलग  मानसिकता

 के  एक  वह  जो  देश  में  समृद्धि  की  जात  करेंगे  और  एक  वह  जो  गरीबी  के  त्रास  से

 अस्त  होकर  कुंठित  फ्रस्ट्रेटिड  होंगे  और  उनके  द्वारा  क्या  यह  नहीं  कहा  जा  सकता

 दोहरी  शिक्षा  प्रणाली  क्‍यों  चल  रही  मैं  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  को  इसके  लिए

 धन्यघाद  दूंगा  कि  उन्होंने  अपने  प्रयास  से  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शिक्षा  पर  ज्यादा  बजट  बढ़ाया
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 कूल  बजट  3.5  प्रतिशत  से  6  प्रतिशत  किया  है  मैं  समझता  हूं  कि  आगे  उन  जरूरतों  को  पूरा  करमे

 के  लिए  वह  कोशिश  लेकिन  बजट  का  कितना  हिस्सा  प्रारम्भिक  शिक्षा  पर  जाता  प्रारम्भिक

 शिक्षा  पर  अगर  बजट  अधिक  खार्च  नहीं  किया  गया  तो  आनुपातिक  दृष्टि  से  परिणाम  बड़ा  गलत  होगा

 तो  इसलिए  यह  प्रारम्भिक  शिक्षा  इस  देश  की  बुनियादी  शिक्षा  के  रूप  राष्ट्रीय  आवश्यकत्ता  के  रूप

 में  खड़ी  होनी  यह  पूरी  तरह  राज्यों  के  तहत  नहीं  झोड़नी  मैं  पीड़ित  मन  से  कहना

 चाहता  कुछ  राज्य  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  महत्व  से  बिल्कूल  इन्कार  करते  वह  उसके  महत्व  को

 स्वीकार  नहीं  करते  बल्कि  उसको  बड़ी  उपेक्षा  करते  चाहिए  यह  कि  राज्यों  के  मंत्री  आपस
 *

 में  बैठ  कर  इस  बारे  में  कुछ  जिससे  कि  वे  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  महत्व  को  मानकर

 अब  मैं  माध्यमिक  शिक्षा  को  ओर  आता  माध्यमिक  शिक्षा  हमारे  यहां  ज्यादातर

 जिलों  में  एक  या  दो  सरकारी  कालेज  होते  हैं  और  बाकी  निजी  संस्थाओं  द्वारा  चलाए  जाते  जहां

 तक  हमारे  उत्तर  प्रदेश  को  बात  एक  जिले  में  एक  सरकारी  कालेज  या  दो  सरकारी  कालेज  होते

 हैं  और  बाकी  निजी  संस्थाओं  ड्वारा  चलाए  जाते  जिनको  सरकार  से  अनुदान  या  सहायता  मिलती

 माध्यमिक  शिक्षा  के  बारे  में  भो  यही  बात  आ  जाती  माध्यमिक  स्तर  पर  शिक्षा  में  जो  पाठ्यक्रम

 दिए  जाते  उन  पाद्यक्रमों  में  उनकी  उग्र  के  हिसाब  से  राष्ट्रसे  और  समाज  और  राष्ट्र

 की  आवश्यकताओं  से  कितना  जुड़  पाते  हैं  या  कितना  जुड़ते  हैं  उनका  किशोर  उनका  करुण  होता

 मन  कितना  जुड़  पाता  है  और  वे  व्यावसासिक  चुनौतियों  को  कितना  स्वीकार  कर  पाते  इसकी  चिता

 नहीं  की  जाती  इधर  नई  शिक्षा  योजना  स्वीकार  होने  के  बाद  व्यावसायिक  शिक्षा  को  बात  जोड़ी  गई

 व्यावसायिक  शिक्षा  से  कुछ  स्कूलों  में  कुछ  तकनीकी  शुरू  को  गई  मैं  आपको  उत्तर  प्रदेश  ..

 के  बारे  में  बताना  चाहता  हमारे  यहां  एक  विद्यालय  में  1991  में  व्याबसायिक  शिक्षा  की  स्वीकृति

 दी  गई  और  आज  1994  बीत  रहा  लेकिन  आपके  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान  पूरी  तरह  से  नहीं  उपलब्ध

 कराया  गया  कक्षा  भो  नहीं  शुरू  हो  याई  माध्यमिक  शिक्षा  में  जिस  ज्यायसाबिकता  की  बात्त

 कहो  गई  जह  व्यावसाथिकता  कहीं  ते  फोटोग्राफो  की  कहों  टाइपिंग  है  और  कहां  कछ  इस  तरह

 की  है  कि  जैसे  उनको  कलर्क  बनाया  जा  रहा  है  या  व्यजार  के  लिए  मजदूर  बनाया  जा  रहा  हम

 थह  जात  भूल  जाते  जब  हमने  शिक्षा  को  व्यावसायिकता  की  बात  तो  कृषि  को  भी  उससे

 जोडा  ऐसे  कितने  जिलों
 में  कि्यालय

 जहां  माध्यम्कि  विद्यालयों  में  कृषि  पढ़ाई  जाती

 शेसे  कई  नगर  या  जनक्द  जहां  साध्यासिक  शिक्षा  में  कृषि  को  शिक्षा  होती  ही  नहों  मै ंजिस  जनपद

 में  आता  मैं  जानता  वहां  एक  भी  विधालय  नहीं  जहां  माध्यमिक  स्तर  पर  कृषि  को  शिक्षा

 दी  जात्ती  कृषि  हमारे  देश  को  चुनोती  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  वहां  की  स्थानीय

 परिस्थितियो  के  अनुसार  उनको  कृषि  की  शिक्षा  मिलनी  उस  शिक्षा  प्रणाली  में  जो  भो  सुधार

 लाने  की  आवश्यकता  उसको  किया  जाना  इसी  तरह  से  बनवासी  पिछड़े  क्षेत्रों  पहाड़ी

 क्षेत्रों  में  बहां  भी  कृषि  के  अतिरिक्त  दूसरे  जैसे  फल  फूल  संरक्षण  या  दूसरी  जो  कृषि  को

 चीजें  उनकी  भी  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  अगर  माध्यमिक  स्तर  पर  और  इसको  प्रभात्री
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 ढंग  से  खड़ा  किया  बच्चे  जिन  गांवों  में  आते  जिन  मौहल्लों  से  आते  हैं  वहां  चलने  वाली

 परम्परागत  चीजों  को  सोखकर  वे  अपने  हो  धन्धों  में  लग  सकते  उनको  हाईस्व्टूल  के  सर्टिफिकेट

 की  भी  आवश्यकता  नहीं  है  और  रोजगार  के  दफ्तरों  के  चक्कर  भी  नहीं  यह  भी  ब्रात  आपको

 ध्यान  में  रखनी

 मैं  उच्च  शिक्षा  की  बात  करने  से  पहले  यह  कहना  चाहूंगा  कि  व्यक्तित  का  विकास  शैक्षिक  दृष्टि

 से  तीन  तलों  पर  होता-एक  शारीरिक  दूसरा  मानसिक  स्तर  और  तोसरा  बौद्धिक  तीन  तलों

 से  आदमी  बनता  है  -  एक  दूसरा  मन  और  तीसरा  तन  के  विकास  के  शारीरिक  विकास

 के  लिए  हमें  बचपन  से  चिन्ता  करनी  मैं  कह  सकता  हूं  कि  आज  को  दोहरी.शिक्षा  प्रणाली

 के  तहत  कान्वेंट  स्कूलों  में  तीन  साल  की  आयु  के  बच्चे  चले  जाते  ये  उसी  तरह  से  पैक  करके

 भेजे  जाते  जिस  प्रकार  से  मॉडर्न  ब्रैड  पैक  करके  भेजी  जाती  उनको  हवा  भी  ठीक  से  नहीं  मिल

 पातो  खूल-कद  क्‍या  चीज  उनको  कुछ  भी  पता  नहीं:होत़ा  वे  जानते  हैं  जो  कि

 एक  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वेल  वे  जानते  हैं  जो  कि  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वैल  लेकिन  जिससे

 उनके  शरीर  का  विकास  हो  इस  योग  शिक्षा  को  चिन्ता  नई  शिक्षा  नीति  में  तो  की  गई  ऐसा

 पहले  कुछ  भी  नहीं  मुझे  याद  बहुत  पहले  केन्द्रीय  विद्यालयों  अन्य  विद्यालयों  में  योग  शिक्षा

 के  लिए  योग  शिक्षकों  की  नियुक्ति  कौ  गई  लेकिन  लगता  हैं  कि  वह  योजना  कहीं  पर  पीछे  छूट

 गई  मैं  पूछता  आज  कितने  विद्यालयों  में  योग  शिक्षक  हैं  ?  हमारे  जनपद  में  चलने  वाले  किसी

 भी  विद्यालय  में  याग  शिक्षक  ऐसा  दिखाई  नहीं  देता  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग  शिक्षक  रखने

 की  बात  को  गई  माननीय  मंत्री  जी  बता  सकेंगे  कि  कितने  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  योग  शिक्षक  काम

 रहे  हैं  ?  शरीर  का  सम्पूर्ण  विकास  नैसर्गिक  पद्धति  से  प्राकृतिक  पद्धति  से  हो  भारताय  पद्धति

 से  इनका  इन्तजाम  ेल्‍

 अगर  हम  योग  को  बचपन  से  बच्चों  के  विकास  से  जोड़ें  तो निश्चय  ही  इनके  शरीर  का  विकास

 इस  तरह  होगा  कि  न  केवल  उनका  शरीर  विकसित  होगा  बल्कि  उसके  साथ-साथ  उनका  मन  भी

 विकसित  होगा  और  जब  तन-मन  विकसित  होगा  तो  उनके  बुद्धि  का  विकास  रुक  नहीं  सकता  निरंतर

 होता  हम  योग  की  शिक्षा  को  महत्व  जहां  तक  हमने  बजट  में  देखा  है  योग  शिक्षा  के  लिए

 कोई  बहुत  ज्यादा  पैसा  नहीं  दिया  गया  जितना  पिछले  साल  स्वीकृत  किया  गया  था  लगभग  उतना

 ही  इस  साल  भा  स्वीक्त  किया  गया  है  उसमें  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  की

 भहोदेयाਂ  तोसरी  बात  यह  आता  है  कि  हम  किशोरों  के  मन  में  राष्ट्रीय  भावना  पैदा  करने  के

 लिए  खेल  को  अपने  माध्यमिक  स्तर  पर  किस  तरह  से  अनिवार्य  विषय  के  रूप  में  जोड़  पाते  गांवों

 में  बहुत  सारे  स्कूल  ऐसे  जहां  या  स्पोर्ट्स  टीचर  नहीं  हम  अलग  से  स्टेडियम

 स्पोर्ट्स  कोच  अलग  से  ये  सब  करें  यह  ते  अपनी  जगह  ठीक  है  लेकिन  क्या  स्कूलों  को  भी

 खेल  के  मैदान  के  रूप  में  मजबूत  नहीं  किया  जा  क्या  हर  स्कूल  में  खेल  अनिवार्य  नहीं  किया

 थे
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 जा  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  प्राइमरी  से  ही  शुरू  किया  जाना  इस  तरफ  शुरू  से

 ही  ध्यान  दिया  जाना

 इसके  साथ-साथ  अभी  हमारी  सरकार  की  ओर  से  युवकों  के  अंदर  राष्ट्रीय  चेतना  उत्पन्न

 करने  के  निर्माण  करने  के  लिये  जो  कार्यक्रम  चल  रहे  जिन  संगठनों  को  इन  कार्यक्रमों  के

 लिए  सरकार  अनुदान  देती  है  उन  संगठनों  के  द्वारा  जो  कार्यक्रम  होते  हैं  उनके  द्वारा  राष्ट्रीय  चेतना  का

 निर्माण  किस  तरह  होता  है  उसका  एक  उदाहरण  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता  सरकार  के  युवा

 कार्यक्रम  एबं  खेल  विभाग  के  द्वारा  वार्षिक  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  गई  है  इसमें  पेज  संख्या  28  के  बाद

 एक  चित्र  लगा  हुआ  है  उसमें  नेहरू  युवक  केन्द्र  के  द्वारा  एक  कार्यक्रम  कहीं  प्रस्तुत  किया  गया  है

 जिसे  एक  विभाग  की  एक  उपलब्धि  के  रूप  में  इस  सरकारी  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  किया  गया  है  जिसमें

 राष्ट्रीय  झंडा  उल्टा  लगाया  गया  इससे  हम  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  हम  इन  कार्यक्रमों  और  केन्द्रों

 को  जो  धन  देते  हैं  उनका  कितना  सदुपयोग  होता  यह  सरकारी  रिपोर्ट  है और  हमारे  होनहार  मंत्री

 माननीय  वासनिक  जी  के  विभाग  से  संबंधित  यह  उल्टा  झंटा  तो  लगा  हुआ  ही  यह  तो  है  ही

 इसके  साथ  है  उसे  सरकारी  रिपोर्ट  में  छाती  ठोक  कर  प्रकाशित  किया  गया  कि  हम  गलती  करते  हैं

 और  छाती  ठोक  कर  गलती  करते  हम  उस  पर  कोई  नजर  नहीं  रखते  अभी  कुछ  दिन  पूर्व  ही  -

 सरकारी  वित्त  पोषित  संस्था  द्वारा  प्रस्तुत  एक  पोस्टर  को  लेकर  सदन  में  हंगामा  हुआ  मैं

 माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  महसूस  किया  कि  गलती  हो  गयी  लेकिन  क्या

 माननीय  मंत्री  जी  इस  गलती  को  भी  स्वीकार  करेंगे  कि  यह  इस  तरह  गलत  हो  गया  हम  जिन

 संगठनों  को  पैसा  देते  हैं  वे  संगठन  उस  पैसे  को  कहां  खर्च  करते  किस  तरह  खर्च  करते  उससे

 कितना  राष्ट्रीय  चरित्र  निर्मित  होता  इस  तरफ  हमारा  ध्यान  जाता  है  या  नहीं

 जहां  तक  विश्वविद्यालयों  में  शिक्षा  की  बात  विश्वविद्यालयों  में  शिक्षा  की  क्‍या

 स्थिति  माननीय  मंत्री  जी  की  ओर  से  जवाब  आया  था  कि  32  विश्वविद्यालय  एक  प्रांत  में  फर्जी

 चल  रहे  हैं  तो  जिस  देश  में  फर्जी  विश्वविद्यालय  चल  रहे  हों  आश्धर्य  है  कि  इनके  द्वारा  मिली  हुई

 डिग्रियों  का  क्‍या  अंजाम  होता  होगा  और  उसकी  युवा  पीढ़ी  पर  क्‍या  असर  पड़ता  यहां  से  ली

 गई  डिग्री  का  क्‍या  उपयोग  वे  राष्ट्र  निर्माण  और  चरित्र  निर्माण  में  करते  होंगे  तथा  देश  के  निर्माण  मैं

 करते  क्या  हम  इस  पर  अंकुश  नहीं  लगा  सकते  क्या  उनके  खिलाफ  कार्यवाही  नहीं  कर  सकते

 हैं  ?  जहाँ  पर  सरकार  की  आंखों  के  सामने  32-32  विश्वविद्यालय  फर्जी  चलें  और  उन  पर  अंकुश

 न  लग  संके  क्या  नहीं  आज  विश्वविद्यालयों  की  स्थिति  यह  है  कि  कोई  भी  परीक्षा

 समय  से  नही  हो  पा  रही  आज  89  की  परीक्षा  में  हो  रही  90  की  परीक्षा  92  में  हो  रही

 2-2,  3-9  साल  तक  परीक्षाएं  नहीं  हो  रही  शायद  ही  कोई  विश्वविद्यालय  ऐसा  हो  जिसकी

 परीक्षाएं  नियमित  समय  पर  होती  इन  पर  नियंत्रण  क्‍यों  परीक्षा  एवं  शिक्षा  का  बड़ा  गहरा  संबंध

 में  आपको  बताना  चाहता  हूँ  कि  यहां  परीक्षा  को  लेकर  लोग  अब  राजनीति  करने  लगे  परीक्षा
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 को  जो  नैतिक  प्रश्न  बना  कर  चलना  चाहिये  उसे  आज  राजनैतिक  प्रश्न  बना  दिया  गया  परीक्षा  ही

 शिक्षा  को  कसौटी  है  जब  तक  परीक्षा  पवित्र  नहीं  होगी  तब  तक  शिक्षा  पवित्र  नहीं  हो  हम

 जब  तक  परीक्षा  को  कठोर  नहीं  बनाएंगे  तब  तक  शिक्षा  में  अनुशासन  नहीं  आ  सकता  जहां  शिक्षा

 में  अकल  की  जरूरत  है  वहां  शिक्षा  में  नकल  की  जरूरत  महसूस  की  जा  रही

 अब  यह  सोचना  होगा  कि  परीक्षा  अकल  से  होगी  या  नकल  से  यदि  अकल  से  होगी

 तो  परीक्षा  को  प्रामाणिक  बनाना  होगा  और  यदि  नकल  से  होती  है  तो फिर  आप  दरवाजे  खोल

 चाहे  जैसे  परीक्षाएं

 सभापति  एक  बात  विश्वविद्यालयों  के  बारे  में  और  भी  कहना  एक  अंबेडकर

 केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बनाने  की  बात  की  गई  जिसके  लिए  उत्तर  प्रदेश  की  कल्याण  सिंह  सरकार

 ने  जमीन  भी  उपलब्ध  करवा  दी  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  क्‍या  कार्रवाई  कर  रही  यह  मैं  जानना

 चाहता  मैं  चाहंगा  कि  मंत्री  महोदय  अपने  उत्तर  में  बताएं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  अंबेडकर  केन्द्रीय

 विश्व  विद्यालय  की  क्‍या  स्थिति  है  और  अब  तक  वह  विश्वविद्यालय  क्यों  कायभ  नहीं  हो  पाया

 सभापति  मैं  एक  बार  फिर  दोहराना  चाहूंगा  कि  शिक्षा  का  राष्ट्रीय  चरित्र  राष्ट्र  के  सामने

 आना  शिक्षा  को  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  रूप  में  गंभीरता  से  लिया  जाना

 अंत  में  पाद्य-पुस्तकों  के  बारे  में  एक  बात  पादय  पुस्तकों  के  बारे  में  सरकार  को  चिंता

 करनी  पुस्तकों  में  जो  सामग्री  छपती  उसके  बारे  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  बननी  चाहे

 किसी  भी  क्षेत्र  की  या  किसी  भी  राज्य  की  पुस्तकें  उनके  लिए  एक  राष्ट्रीय  नीति  बननी  चाहिए

 कि  हम  बच्चों  को  क्‍या  पढ़ाएंगे  और  पुस्तकें  किस  मात्रा  में  और  किस  कीमत  पर  उपलब्ध

 इसकी  चिंता  होनी  आज  अलग-अलग  एजेंसीज  पुस्तकें  छापती  हैं  और  एनसीईआरटी

 के  समानानतर  कई  संगठन  खड़े  हो  गए  हैं  जो  पुस्तकें  छापकर  महंगे  दामों  पर  बेचते  जिनकों  खरीदना

 आप  आदमी  के  लिए  कठिन  होता  कहने  का  तात्पर्य  है  कि  चाहे  पुस्तकें  पादयक्रम  परीक्षाएं

 इन  सब  के  बारे  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  चिंतन  की  आवश्यकता  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वर्तमान

 मंत्रीमंडल  के  सबसे  जिम्मेदार  मंत्री  समझे  जाने  वाले  माननीय  अर्जुन  सिंह  जी  के  पास  यह  विभाग  है

 और  जैसे  अन्य  मामलों  के  बारे  में  वे  गंभीरता  से  सोचते  इन  विथयों  के  बारे  में  भी  वे  गंभीरता  से

 विचार  मैं  मानता  हूं  कि  संस्कृति  शिक्षा  नीति  के  बारे  में  उन्होंने  काफी  कुछ  किया

 लेकिन  परिणाम  अभी  तक  सामने  नहीं  आए  संस्कृति  नीति  पर  बहस  चल  रही  लेकिन  अभी

 तक  यह  नीति  निर्मित  नहीं  हो  पाई  शिक्षा  नीति  भी  बीच  में  पड़ी  हुई  मैं  मंत्री  महोदय  से  चाहूंगा

 कि  अपने  कार्यकाल  में  इस  नीति  को  राष्ट्र  को  सौंप  दें  और  राष्ट्र  को  गौरव  प्रदान  जो  देश  इतने

 थर्षों  से  बिनो  शिक्षा  नीति  के  चल  रहा  जिस  देश  की  सांस्कृतिक  सांस्कृतिक  विरासत

 गौरव-गरिमा  की  रही  उसके  लिए  संस्कृति  नीति  और  शिक्षा  नीति  प्रदान  यह  बहुत  आवश्यक

 मुझे  विश्वास  है  कि
 माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अपने  उत्तर  में  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  देकर
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 अनुदानें  को  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंञलय
 द्वारा  जी  2  मई  1994

 हँमको  संतुष्टककरने  को  कोशिश

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  घन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर

 डा०  वसंत  पयार  :  सभापति  मानव  संसाधन  विकास“मंत्रालय  के  नियंत्रणा -

 धोन  अनुदान  माँगों  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिये  जाने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता

 हे

 मानव  संसाधन  विकास  संबंधी  विषय  काफी  विस्तत  घछिषय  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 की  अनुदान  माँगों  का  समर्थन  कर  रहा  फ

 चूँकि  यह  एक  काफी  विस्तृत  विषय  अतएव  मैं  केवल  युवा  गतिविधियों  तथा  खेलों  तक

 ही  अपना  वक्तव्य  सीमित  जहाँ  तक  वर्ष  1994-95  के  बजट  आयंटनों  का  संबंध  लगभग

 10.48  करोड़  की  आंशिक  वृद्धि  हुई  वास्तव  में  जनगणना  रिपोर्ट  के  अनुसार  युवाओं  की  जनसंख्या

 बढ़  रही  लेकिन  बजट  आबंटन  उसके  अनुपात  में  नहीं

 युवा  और  खेल  गतिविधियों  के  तहत  में  एक  बहुत  ही  अच्छी  गतिविधि  राष्ट्रीय  समाज  रोया

 आरंभ  की  गई  थी  अब  हम  इसका  रजत  जयंती  वर्ष  मना  रहे  इस  गतिथिघधि  मं

 159  विश्वविद्यालयों  तथा  लगभग  सात  हजार  महाविद्यालयों  को  शामिल  किर्या  गया  इस  गतिवि

 के  अंतर्गत  विद्यार्थियों  को विशेषकर  वैयक्तिक  राष्ट्रीय  अखंडता  तथा  मूल्यों  का  विकास  आदि

 विषय  पढ़ाए  जाते  हैं  जोकि  काफो  महत्वपूर्ण  लेकिन  इस  राष्ट्रीय  समाज  सेवा:के  लिए  एक  निगराना

 प्रणाली  भी  होनी  हमारे  देश  में  लगभग  12  लास्ब  राष्ट्रीय  समाज  सेवा के  स्वयंसेवक  और

 अभी  भी  सभी  महाविद्यालय  यह  माँग  कर  रहे  हैं.कि  और  स्खयं  सेवक  तथा  अधिक  अनुदान  होना
 ह

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  देखे  कि  इस  गतिविध  को  और  कारगर  बनाया  जाए

 तथा  इसके  लिए  और  अधिक  बजटीय  प्रावधान  किए

 राष्ट्रीय  युवा  केन्द्रों  के  बारे  में  मैं  यह  कहता  चाहँगा  कि  ये  आम  युवाओं  की

 जरूरतों  को  पूरा  कर  रहे  देश  में  लगभग  448  केन्द्र  वे  अच्छा  काम  कर  रहे

 इस  वर्ष  स्वर्गीय  राजीव  गाँधी  की  वर्षगांठ  है  तथा  इस  वर्ष  गाँठ  को  मनाने  के

 लिए  मंत्रालय  ने  पुरे  देश  में  युवा  महोत्सव  मनाने  हेतु  उचित  प्रकार  से  योजना  बनाई  ये  महोत्सव

 मंडल  स्तर  से  आरंभ  होकर  राज्यस्तर  पर  और  फिर  राष्ट्रीय  स्तर  पर  मनाए  प्रत्येक  चर्च  12

 जनव्ररी  जो  कि  स्वामी  विवेकानन्द  की  वर्षगांठ  राष्ट्रीय  युवा  दिवस  के  रूप  में  मनाई  जाती  राष्ट्रीय

 युवा  केन्द्रों  को आदिवासी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  और  अधिक  संशकक्‍्त  बनाए  जाने  को  आवश्यकता

 इसके  लिए  बजटीय  आबंटन  अधिक  होने  चाहिए  तथा  बेहतर  परिणाम  देने  के  लिए  इस  योजना  को

 कारगर  बनाया  जाना



 ire.  1916  aw  अनुदान
 को  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विक्यस

 प्रत्रालय  द्वारा  जारो

 युवा  विभाग  का  एक  अन्य  कार्य  उन  स्वैच्छिक  संगठनों  की  सहायता  करना  है  जो  युवा  कार्यक्रमों

 की  आयोजना  कर  रहे  ऐसे  बहुत  से  अच्छे  संगठन  हैं  जो  युवा  गतिविधियों  हेतु  अपना  समय  दे

 रहे  हैं  तथा  इन  गतिविधियों  को  संगठित  कर  रहे  युवा  हमारे  देश  की  आशा  हैं  और  यदि  हम  उनका

 उचित  प्रकार  से  मार्गनिर्देशन  करते  हैं  तो  वे  निश्चित  रूप  से  राष्ट्रतिर्माण  में  भाग  इन  स्वैच्छिक

 संगठनों  के  लिए  लगभग  55  लाख  आबंटित  किए  गए  इसमें  भी  पर्याप्त  रूप  से  वृद्धि  करनी

 होगी  ताकि  स्थवैच्छिक  संगठनों  को  इन  थूषा  कार्यक्रमों  को  संगठित  करने  में  कुछ  सहायता  मिल

 अब  मैं  स्काउटिंग  और  गाइडिंग  के  बारे  में  कुछ  कहना  यह  वास्तव  में

 देख  यंगਂ  कार्यक्रम  विद्यालयों  में  युवा  लड़के  और  लड़कियों  के  लिए  यह  स्काउटिंग

 और  गाइडिंग  गतिविधि  पूरे  देश  में  लगभग  अम्सों  हजार  बिद्यार्थियों  के  लिए  है  तथा  इसे  और  भी  अधिक

 कारगर  बनाया  जाना  हाल  ही  में  अनेक  विद्यालय  खोले  गए  हैं  और  अभी  भी  यह  माँग  की

 गई  है  कि  यह  स्का्र्टिंग  और  गाइडिंग  यूनिट  सभी  विद्यालयों  को  दो  जानौ

 अब  मैं  खेलों  के  बारे  में  कुछ  कहँँगा  खेल  राज्यसची  में  आते  मेरे  विचार  से  इन्हें

 समवर्ती  सूची  में  लाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  का  कर्त्तव्य  उन्हें  केबल  कुछ  अनुदान  देने

 तक  समिति  स्वेल  विभाग  में  किसी  प्रकार  की  जिम्मेदारी  निर्धारित  नहीं  की  जाती  सभी  संघ

 अपने  कार्यक्रमों  फा  प्रबंधन  कर  रहें  हैं  तथा  उनके  अपने  चुनाव  सभो  संघों  के  अंदरूनो  झगड़े  चल

 रहे  यदि  कुछ:गलत  हो  जाता  और  यदि  मैडल  नहीं  मिलते  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  केन्द्र  सरकार  को

 अर्थात्‌  खैल  मंत्री  को  दोच  देता  है  लेकिन  उनके  पास  इसे  नियंत्रण  करने  की  तथा  खेल  क्षेत्र  में  उत्तरदायित्व

 निर्धारित  करने  कौ  शक्ति  नहीं  मैं  माननीय  मंत्री  से अनुरोध  करूँगा  कि  वे  इस  जिषय  को  समवर्तों

 सूची  में  ल ेआए  और  खेलों  फे  बारे  में  कहने  के  लिए  बहुत  कुछ  भैं  एक  उदाहरण  हम  आधारभूत

 सुविधाओं  का  समर्थन  कर  रहे  हमारी  राजधानो  में  इंदिरागांधी  स्टेडियम  मेरे  विचार  से  यह  भारतोय

 खेल  प्राधिकरण  के  अधीन  स्टैडियन्न  के लिए  प्रहले  हो  काफो  निवेश  किया  जा  चुका

 1500  जि७थार्थी  वहाँ  रह  सकते  लेकिन  अब  सरकार  के  समक्ष  यह  समस्या  है  कि  इन  सभी  स्टेडियम

 ,  का  प्रबंधन  कैसे  किया  स्टैडियेंसों  के  रख-रम्वाव  के  लिए  6  करोड़  की  राशि  संस्वीकृत  की

 शई  है  तथा  राज्य  सरकाततैं  द्वारा  करों  के  रूप  में  3  करोड़  रू०  की  राशि  का  भुफ्तान  किया  जा  रहा

 अब  केगय्य्  सरकार  छक्  योजना  लाई  है  कि  यदि  कोई  उद्योग  खेल  संबंधी  गतिविधियों  में  निवेशं

 करता  है  तो  उसे  शत  प्रतिशत  छूट  लेकिन  राज्य  सरकारें  अपनै  कर  लगा  रही  हमें

 कुछ  करना  हमें  राज्य  सरकारों  से  अनुसेध  करना  न्गहिए  कि  उन्हें  स्टेडिय्रमों  पर  तथा  खेलों

 को  आधारभत्त  झुचिधाओं  पर  कर  नहीं  लगाना  चाहिए  तथा  वे  भी  खेल  संबंधी  गतिविधयों  भें  कुछ  योगदान

 है  सकते  मुझ  पता  चला  है  कि  इंदिरा  गांधी  स्टेडियम  में  1500  कमरे  अब  प्रश्त  यह  है  कि

 उनका  प्रबंधन  कैसे  किया  अब  वे  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  इसे  होस्टल  में  बदल

 िक



 अनुदानों
 की

 मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी  2  मई  1994

 अब  इस  पर  फिर  से  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  वे  सोच  रहे  हैं  कि  होस्टल  के  स्थान  पर

 वहाँ एक  अस्पताल  बना  दिया  यदि  इस  प्रकार  की  बातें  होती  हैं  तो  मेरे  विचार  स ेयदि  हम  आधारभूत

 सुविधाएं  सृजित  करते  हैं  तो  इससे  हमारे  देश  के  युवाओं  को  भी  सहायता  नहीं

 खेलों  के  लिए  लगभग  71  करोड़  का  बजट  है  जो  कि  बिल्कुल  भी  पर्याप्त  नहीं  में

 माननीय  प्रधानमंत्री  को यह  घोषणा  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  अगली  योजना  में  मानव  संसाधन

 विकास  के  लिए  यह  बजट  जी  डी  पी  का  प्रतिशत

 लेकिन  साथ  हो  खेल  संबंधी  गतिविधियों  के  बजट  में  भी  अवश्य  सुधार  किया  जाना

 ग्रामीण  खेल  टूनमेंट  के लिए  केवल  1  करोड़  रु»  का  बजट  इन  टूनामेंट्स  में  ग्रामीण  युवा  किस

 प्रकार  भाग  लेंगे  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  इतने  बड़े  देश  में  केबल  1  करोड़  रु  से  वे  किस  प्रकार  टूनामेंट

 खेल  के  मैदानों  के  विकास  संबंधी  प्रोग्राम  के लिए  भी  बजट

 1  करोड़  रु  है  तथा  शर्त  यह  है  कि  प्रत्येक  विद्यालय  को  अपने  खेल  के  मैदान  के  विकास  के  लिए

 1  लाख  रु  इसका  यह  अर्थ  हुआ  कि  हमारे  देश  में  एक  हजार  विद्यालयों  में  स ेकेवल  100

 विद्यालयों  को  अपने  खेल  के  मैदान  के  विकास  के  लिए  लाख  रु

 शेष  विद्यालयों  की  क्‍या  स्थिति  है  ?  हमें  सही  दिशा  में  विचार  करना  है  ताकि  ग्रामीण

 खेलों  के  लिए  आधारभूत  सुविधाएं  निश्चित  रूप  से  जुटाई  जा

 खेलकूद  के  लिए  कई  इनाम  हैं  और  लोगों  को  इनाम  मिल  रहे  युवाओं  को  दूसरे  देशों  में

 भी  भेजने  का  कार्यक्रम  हम  यूथ  हॉस्टल  के  लिए  भी  अनुदान  दे  रहे  हैं  और  ये  बहुत  अच्छे  चल

 रहे  मेरे  कियार  से  खेलकूद  का  माहौल  बनाने  के  लिए  सरकार  के  पास  एक  ठोस  योजना

 लक्किभीःच्षाहि  विद्यार्थियों को  खेलकद  को  अपना  पेशा  बनाने  के  लिए  प्रेरित  किया  विद्यार्थी  खेलकूद
 के  औखबनापेशा  बनाने  केकलिए  बिलक॒ल  भी  तैयार  नहीं  क्योंकि  वे  पुराने  स्बिलाड़ियों  की  कठिनाइयों

 को  स्वयं  देख  रहे  क्योंकि  उनके  म्कथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया  जा  रहा  थे  भूखों  मर  रहे

 हमें  इस  बारे  में  गंभीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिए  ताकि  हमारे  देश  में  खेलकूद  का  अच्छा

 माहौल  हो  और  इस  तरह  राष्ट्र  निर्माण  हेतु  हम  हमारे  देश  में  युवाओं  का  पथ-प्रदर्शन  कर

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :  आदरणीय  सभापति  शिक्षा  और  संस्कृति  किसी

 देश  के  विकास  का  पैमाना  होता  आजादी  के  पहले  की  गौरवपूर्ण  जो  हमारे  इतिहास  के

 पन्नों  में  मध्यकाल  से  लेकर  हमारे  आजाद  होने  तक  कौ  कहानी  से  जुड़ी  हुई  हमारे  उस

 समय के  झॉन-विज्ञानਂ  की  कलाओं  की  गाथायें  और  आज  की  दशा  क्या  जब  पूरे  47

 अर्थ  हों  गये  हैं  हमें  आजाद  हुए  और  एक  ऐसी  सरकार  बनाये  हुए  जिसको  हमने  कहा  कि  हमारी  बनाई
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 सरकार  हमने  बनाई  है  और  यह  हमारी  सरकार  ऐसी  सरकार  में  साक्षर  होने  की  मैं  शिक्षित

 होते  की  बात  को  उससे  अलग  होने  की  बात  समझती  साक्षर  होने  को  प्राथमिकता  दी  गई  लेकिन

 अभी  तक  यदा-कदा  समाचार-पत्रों  में  पढ़ने  के लिए  मिलता  है  कि  अमुक  जिला  पूर्ण  साक्षर  हो

 मैं  इस  विश्वास  के  साथ  कहती  हूं  कि  वहां  यदि  भ्रमण  किया  मंत्रीजी  किसी  खोजी  दस्ते  द्वारा

 जांच  करवायें  तो  पायेंगे  कि  वह  जिला  पूर्णरूप  से  शिक्षित  होना  तो  साक्षर  भी  नहीं  हुआ

 और  इस  प्रकार  शिक्षा  विभाग  का  नया  नामकरण  भी  हो  गया  और  पुराना  पटा  उतर  मानव

 संसाधन  विकास  में  कहा  गया  है  कि  मनुष्य  के  समय  विकास  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  उस

 पर  शिक्षा  का  इस  प्रकार  जोर  डाला  जाये  कि  वह  प्रगतिशील  के  साथ-साथ

 अर्थदायिनी  भी  ख्याल  के  तौर  पर  यह  बात  बहुत  अच्छो  लगती  है  जिसमें  मेरा  कहीं  कोई  विरोध

 नहीं  यह  सपना  देखा  गया  है  कि  इस  सदी  के  अंत  तक  सबको  शिक्षित  करना  एक-एक  व्यक्ति

 साक्षर  हो  उसके  लिये  प्रारूप  तैयार  किये  जाते  हैं  और  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  मील  का

 पत्थर  होगा  परन्तु  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  उसके  प्रसार-प्रचार  में  जो  खर्चा  हो  रहा  है  यदि  इतना  खर्चा

 गांवों  के  स्कूलों  पर  करने  का  मंत्री  जी  मनोयोग  करते  तो  कम  से  कम  एक  वर्ष  में  कई  जिले  साक्षर

 हो  हालात  यह  हैं  कि  देशी  चिन्तकों  को  छोड़कर  विदेशी  लोगों  को  बुलाया  जाता  है  और  उसके

 लिये  मुझे  भी  बैठक  से  सम्मिलित  होने  के  लिये  आमंत्रित  किया  मैंने  सोचा  कि  इस  ताम-झाम

 से  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  और  यदि  शिक्षित  करना  ही  है  तो  उन  सुझावों  को  इस  सरकार  ने

 ही  कमैटी  बनायी  और  उसके  फैसलों  को  रद्दी  की  टोकरी  में  डालने  का  काम  किया  है  या  यहां  पर

 पुस्तकालय  में  रख  कर  छोड़  दिया  है  जैसे  शील  गृह  में  मृत  रखा  जाता

 सभापति  इस  विभाग  को  चार  भागों  में  बांटा  गया  पहले  इसमें  एक  मंत्री  हुआ  करता

 था  और  अब  चार  मंत्री  हो  गये  हैं  कि  शिक्षा  का  चतुर्दिक  विकास  होगा  ?  इसमें"प्राक्नमिक

 शिक्षा  आवश्यक  है  क्‍योंकि  यह  हमें  हर  तरह  का  मार्ग  दिखाता  मंत्री  जी  भी  मानते  हैं  किहमःऐसी

 शिक्षा  देना  चाहते  हैं  जो  शारीरिक  शिक्षा  को  भी  जोड़ेगी  लेकिन  यह  शिक्षा  सर्व

 सुलभीकरण  ही  नहीं  हो  हमारे  यहां  कई  स्कूल  हैं  जहां  से  प्रकांड  पंडित  निकले

 संगीत  साधक  ओंकार  नाथ  ठाकुर  और  श्री  विष्णु  दिगम्बर  पलुस्कर  हैं  जो  हमारी  पुरानी

 शिक्षा  नीति  और  उसके  ढांचे  की  देन  उन्होंने  समय-समय  पर  राष्ट्र  का  सम्मान  बढ़ाया  यह

 सब  छोटे  स्कूलों  की  देन

 सभापति  क्वालिटी  एजूकेशन  के  नाम  पर  एक  नया  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा  है  नवोदय

 यह  कहा  गया  कि  हर  जिले  में  एक  नवोदय  विद्यालय  होगा  जहां  पर  80  छात्र  छात्राबें  पढ़ेंगे

 लेकिन  खर्च  एक  सफेद  हाथी  बन  कर  रह  गया  मेरे  जिले  में  भी  खुला  यदि  ठौक  से

 चलाया  जाता  तो  बात  ठीक  राजीव  गांधी  का  सपना  था-आप्रेशन  ब्लैक
 बोर्ड

 पर
 स्कूलों

 में  श्यामपट  तक  नहीं  यदि  इस  कार्यक्रम  के  द्वारा  ठीक  से  श्रद्धांजलि  देना  चाहते  हैं  तो  हम  लोगों
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 को  भी  भागीदारी  हम  लोग  भी  बढ़-चढ़  कर  भाग  केवल  नाम  के  लिये  नहीं  बल्कि  अपना

 प्रथम  कर्तव्य

 सभापति  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  1600  गांव  हैं  जहां  पर  आधे  में  भी  स्कूल  नहों

 कोटरों  की  संख्या  12.50  लाख  और  नवोदय  स्कूल  केवल  कहां  पढ़ेंगे  सब  कितने  नवोदय

 विद्यालय  चाहिये  ?  आप  कैसे  शिक्षा  दे  पायेंगे  सबको  सन्‌  2000  तक  ?  यह  प्रश्न  मंडराता  रहता  है

 कि  1947  से  लेकर  आज  तक  50-51%  खींच-स्वांचकर  पूरा  कर  पाये  हैं  साक्षरता और  मरे  जिले

 में  औरतों  को  साक्षरता  केवल  19%  इन  सब  म्वतों  को  सब  लोग  जानते

 जहां  केवल  19  प्रतिशत  महिलायें  हो  साक्षर  हैं  वहां  ऐसे  स्कूलों  को  कल्पना  करना  कि  हा|

 क्वालिटी  एजुकेशन  बड़ा  बेमानी  लगता  क्वालिटी  एजुकेशन  की  कहानी  इस  प्रकार  है  कि आज

 40  वर्ष  से कुछ  अधिक  का  समय  हो  चुका"है  और  हमारे  मिनिस्टर  साहब  ने  भी  इसे  स्वोकाः  किया

 है  कि  नवोदय  विद्यालयों  की  स्थापना  के  समय  यह  कल्पना  की  गयी  थी  कि  उनमें  हर  प्रकार  की

 शिक्षा  दी  सह-शिक्षा  का  इंतजाम  नेशनल  इंटीग्रेशन  के  मामले  में  नवोदय  विद्यालय  खहत

 कारगर  कदम  सिद्ध  होंगे  लेकिन  आज  उनके  हालात  ऐसे  हैं  कि  जब  30  प्रतिशत  हिन्दी  भाषा  छाज्रों

 को  अहिन्दो  भाषो  क्षेत्रों  में  भेजा  जाता  है  तो  वहां  अभी  तक  उस  के  शिक्षकों  की  नियुक्ति  हो

 नहीं  को  गयो  है  जिसके  कारण  हमारे  बच्चे  त्रिभाषा  फार्मले  का  लाभ  नहीं  उठा  मैं  समझ  नहां

 पातो  कि  ऐसी  हालत  में  बच्चों  के  वहां  भेजने  का  क्‍या  लाभ  है  ?

 छटी  कक्षा  के  दो  वर्ष  की  तालीम  देकर  हमारे  बालक  और  बालिकाओं  को  आयु  13-14

 वर्ष  हो  जाती  यदि  हमारे  यहां  के  छात्र  किसी  अहिन्दी-भाधथी  क्षेत्रों  में  जायेंगे  जिससे  वे  अवगत  नहीं

 हैं  तो  वहां  कैसे  रह  इस  योजना  के  प्रारूप  में  ऐसे  शिक्षकों  को  नियुक्त  करने  का  प्रावधान  था

 लेकिन  उनकी  नियुक्ति  न  केवल  नई  शिक्षा  नीति  का  ढिंढ़ोरा  पीटना  हमारी  सानसिकता  के  स्वोखलेपन

 के  अलावा  कुछ  नहीं  हो  यह  शिक्षा  के  प्रति  अन्याय  उनमें  पढ़ने  वाले  गरीब  विद्यार्थियों

 के  प्रति  अन्याय  उनके  के  प्रति  अन्याय  है  और  साथ  ही  साथ  पूरे  समाज  के  प्रति  अन्याय
 है

 इसलिये  मैं  कहता  चाहूगा  ।  ग  पहले  हम  स्तरीय  शिक्षा  की  बात  गांव  गांव  में  स्कूल  स्जोलने

 की  बात  हर  स्कस  में  लटकाने  क॑  लिये  एक  ब्लैक-नोर्ड  की  व्यवस्था  हमारे  अनेक  स्कूलों

 में  सातवें  दर्जे  तक  जहां  पढ़ाई  होतो  पिछले  20  वर्षों  से  अनेकों  स्कूलों  में  केवल  एक  शिक्षक  हो

 इससे  आप  सोच  सकती  हैं  कि  एक  शिक्षक  दिन  भर  में  सात  कक्षाओं  को  कैसे  पढ़ा  सकता

 मैं  समझती  हूं  कि  इस  नीति  में  शिक्षा  के  नाम  पर  जितना  खोखलापन  उतना  स्वोखलापन  अन्य  किसी

 विभाग  की  नीति  में  नहीं

 माध्यमिक  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  भी ऐसो  हो  हालत  यदि  हमारी  भावी  पोढ़ी  के  चिन्तन  में  पहले

 ही  घुन  लग  जायेगा  तो  उनका  विकास  कैसे  हो  सकता  जिसने  प्राथमिक  स्तर  यर  ही  सी  शिक्षा

 a
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 न  पायी  हो  यह  माध्यमिक  स्तर  पर  जाकर  कैसे  शिक्षा  ले सकता  है  और  ऊपर  से  विद्यालय  भवनों

 का  पुस्तकों  का  अभाव  और  इसके  अलावा  मेरे  क्षेत्र  में  गरीबी  का  वर्चस्व  उन्हें  शिक्षित  होने

 से  बराबर  रोकता  रहता  यदि  हम  गरीब  बच्चों  के  लिये  सही  शिक्षा  प्रणाली  लागू  करना  चाहते  हैं

 सबसे  पहले  गांव  गांव  में  ऐसे  स्कूलों  को  मजबूत  करना  होगा  जिनके  माध्यम  से  हमारे  बड़े  बड़े

 मनीषी  और  विट्ठान  निकले  हैं  तभी  हमारे  गांवों  में  शिक्षा  की  ज्योति  फैल  केवल  एक-दो  शहरीक्त

 स्कूलों  से  शिक्षा को  ज्योति  नहीं  फैल

 इससे  चहस्ते  हमारे  एक  बंधु  ने  विश्व-विद्यालयीन  शिक्षा  के  खोखलेपन  को  ओर  हमारा  ध्यान

 आकर्षित  किया  हमारे  देश  में  अत्रेकों  फेक  यूनीवर्सिटीज  चलल  रहो  विश्वविद्यालयों  में  अनुदान

 की  हालत  यह  है  कि  वहां  का  हर  शिक्षक  सबसे  पहले  यह  सवाल  पूछता  है  कि  इस  महोने  की  तनख्वाह

 उसे  कब  मिलने  वाली  है।-वह  ऐसा  नहीं  पूछता  कि  फलां  टॉपिक  पर  तुम्हारा  जो  रिसर्च  वर्क  था  वह

 पूरा  हुआ  या  शिक्षा  जगत  में  व्याप्त  खोखलेपन  का  द्योतक  ही  यह  प्रारूप  जिसे  मंत्री  महोदय

 ने  तैयार  किया

 बैसे  तो  हमारे  यहां  सभी  को  सुलभ  शिक्षा  की  बात  को  ज़ातो  है  और  पहले  जितने  विश्व-विद्यालय

 उनकी  संख्या  8  से  बढ़कर  आज  हजारों  में  पहंच  गयी  है  लेकिन  हमारी  स्तरीय  शिक्षा  में  लगातार

 गिरावट  आ  रहो  है  जितनी  शिक्षण  संस्थाएं  या  सैन्ट्रल  यूनिवर्सिटीज  इनके  हाथ  में  उनमें  से  बनारस

 हिन्दू-विश्वविद्यालय  की  हालत  में  जानती  हैं  जहां  बहुत  दिनों  तक  कोई  बाइस  चांसलर  नहीं  थे  और

 जिनके  न  रहने  के  जो  कुछ  संभव  वह  विश्व-विद्यालय  जातीय  युद्धक्षेत्र  में  परिणित  हो

 गया  और  विश्व  स्तर  पर  विख्यात  वह  विश्व-विद्यालय  आज  जातोय  युद्ध  को  झेल  रहा

 वैसे  शिक्षकों  के  कई  स्थान  रिक्त  वे  आज  तक  नहों  भरे  गए  केवल  कला  संकाय  की

 बात  में  कहती  वहां  भी  शिक्षकों  के  जो  पद  होते  हैं  उनको  भी  भरने  का  काम  अभी  तक  नहीं  किया

 गया  यह  सीधो  केन्द्र  के  शिक्षा  जिभाग  की  जिम्मेदारी  बनती  आपने  मेरे  क्षेत्र  में  तो  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  बनाने  में  बिलकुल  इंकार  कर  दिया  पता  नहीं  यदि  मेरे  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय

 खोल  दिया  तो  पता  नहीं  क्या  हो  कौन  सा  तृफान  आ  क्‍या  नीचे

 आ  जाएगा  यदि  पटना  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  बना  आपका  खर्च  भी  अधिक

 नहीं  वहां  पर  जितने  शिक्षक  हैं  उतने  ही  शिक्षको  से  काम  चल  सिर्फ  नामपट्ट  केन्द्रीय

 विश्वजिद्यलय  का  लगाता  आप  अनुदान तो  देते  ही  उसको  सम्मान  देने  का काम  विधानचन्द्र

 राय  वहाँ  के  विद्यार्थी  आज  भी  हम  विधान  चन्द्र  राय  पैदा  कर  सकते  लेकिन  शिक्षकों  सम्मान

 नहीं  पिंलता  शिक्षक  भूखे  आज  भो  दिल्‍ली  को  आर  देखते  हैं  कि  अनुदान  कैसे  कैसे

 हम  पाएंगे  ?  2

 जहां  तक  को  बात  उसने  भी  15%  अनुदान  बढ़ाने  की  सिफारिश  आपसे  को

 महंगाई  के  महंगाई  की  मार  से  कुछ  बचने  के  लिए  महंगाई  भत्ता  जो  बढ़ा  वह  हर  साल
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 बढ़ता  ही  जा  रहा  इसके  कारण  जो  बढ़ती  हुई  मांग  वह  आपके  अनुदान  से  मैचिंग  नहीं  करती

 है  इसलिए  शिक्षा  को  आप  राजनीति  से  ऊपर  उठाएं  और  ज्ञान  को  ज्ञान  की  परिभाषा  में  ही  बांधने

 चेष्टा

 आपके  मंत्रालय  में  एक  विभाग  एक  संस्कृति  का  भी  यदि  ग्रीक  यह  कहते  हैं  कि  हम  पुरातन

 संस्कृति  वाले  तो उससे  भी  पुरातन  संस्कृति  वाले  हम  अपने  को  कह  सकते  हैं  क्योंकि  मोहन  जोदड़ो

 और  सिधु  घाटी  की  सभ्यता  उससे  की  पुरानी  लेकिन  आजकल  जो  खोखलापन  हमारे  समाज  में

 व्याप्त  विदेशी  प्रदूषण  जो  हमारे  समाज  में  व्याप्त  उससे  कोई  इंकार  नही  कर  सकता  कोई

 मुंह  नहीं  मोड़  सकता  खोखलापन  यह  है  कि  हमारी  अपनी  पुरामी  संस्कृति  की  पहचान  में  यहां

 पर  विदेशी  छात्र  आते  हैं  शांति  उसी  के  माध्यम  से  साधना  उसी  के  माध्यम  से  जीवन

 स्तर  में  सुधार  लेकिन  हमारे  युवा  दिग्भ्रम्ित  और  नशीली  दवाओं  और  विदेशीकरण  की  होड़  में

 दौड़  रहे

 सभापति  इसके  लिए  संस्कृति  का  एक  प्रारूप  सरकार  का  तैयार  हुआ  लेकिन  आज

 तक  2  चर्ष  थाद  भी  उसे  सदन  में  न  लाकर  सबके  सामने  पेश  करने  का  काम  सरकार  ने  नहीं  किया

 मानव  संसाधन  जिकास  मंत्री  अर्जुन  :  आदरणीय  सभापति  वैसे  तो

 मैं  चुपचाप  बैठकर  सुन  ही  रहा  लेकिन  एक  तथ्यात्मकरूप  से  गलत  थात  हो  जाती  यदि  मैं  यह

 नहीं  बताऊं  कि  यह  कल्चरल  पॉलिसी  का  जो  एप्रोच  पेपर  वह  सदन  के  साममे  है  आदरणीय

 अध्यक्ष  महोदय  की  अनुमति  से  जब  भी  चर्चा  इस  सदन  में  वह  हो  सकती

 श्रीमती  गिरिजा  देवी  :  सभापति  यह  शाब्दिक  भूल  मैं  मानती  लेकिन  अगर  उसे

 टेबल  पर  ले  कर  दिया  जाए  और  उस  पर  चर्चा  न  तो  वह  अमृत  के  बराबर  इससे  शायद  आप

 भी  सहमत  मेरी  अनुमति  से  तो  उसमें  बहस  करनी  नहीं  आप  लोगों  की  ही  अनुमति  से  उस

 पर  जहस  होनी  है  और  आम  राय  बनानी  है  और  आप  यह  अवश्य  मानेंगे  कि  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  निरन्तर

 हास  हो  रहा  निरंतर  गिरावट  हो  रही  गिरावट  हर  क्षेत्र  में  होती  जा  रही  केवल  संस्कृति  की

 बात  कुछ  और

 आपने  संस्कृति  बड़े  व्यापक  पैमाने  पर अलग-अलग  बांटा  लेकिन  बांटने  से  कोई  बात  बनने

 वाली  नहीं  यह  वह  देश  है  जहां  संगीत  को  सच्चा  स्वरूप  माना  गया  है  इसके  पहले  पाइर्थगेएस

 इसको  सत्य  माना  तो  हमारे  रिपब्लिकन  प्लेटो  ने  भी  यह  माना  है  कि  संगीत  की  शिक्षा  सबके  लिए

 जरूरी  होनी  चाहिए  और  इसी  से  शिवम्‌  सुन्दरमਂ  की  प्राप्ति  समाज  में  हो  सकती  आप

 विद्वान  इतमे  पढ़े-लिखे  लोग  लेकिन  इस  गिराजट  की  ओर  से  यदि  बिमुख  हो  तो अगली

 आते  पीढ़ी  आपको  माफ  करने  वाली  नहीं
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 3.00  Fe  प«०

 विदेशीकरण  की  चर्चा  भी  हमेशा  होती  रहती  आपकी  प्राथमिक  शिक्षा  आप  जिसे  मील

 का  पत्थर  कह  रहे  वह  आपको  शिक्षा  नहीं  रोजगार  के  लिए  यदि  आप  विदेशों  से  ऋण  लेते

 हैं  तो यह  बात  समझ  में  आती  है  लेकिन  शिक्षा  के  लिए  हम  ऋण  लेते  हैं  तो  अवश्य  ही  वह  हमारी

 शिक्षा  नीति  नहीं  जो  भी  महाजन  हमें  कर्ज  देता  उसकी  अपनी  शर्त  होती  मैं  नहीं  जानती

 कि  जो  कर्ज  आप  विदेशों  से  ले  रहे  उसकी  क्या-क्या  शर्तें  हैं  और  तब  हमारी  शिक्षा  में  कितनी

 विदेशी  मान्यता  कितनी  इसलिए  आज  की  शिक्षा  देशी  देश  के  लिए  ऐसी  मेरी  प्रार्थना

 आप  दूसरी  चीजों  के  लिए  जरूर  कर्ज  लें  लेकिन  शिक्षा  के लिए  आपके  पास  जितने  संसाधन

 उसके  लिए  मनोबल  जहां-जहां  लूट  हो  रहो  आपने  जो  राजत्रैतिक  केन्द्र  खोल  रखे  उनको

 बन्द  ओज  के  माध्यम  से  जो  आप  लूट  का  काम  कर  रहे  मैं  ओज  में

 बहुत  कुछ  विश्वास  रखते  हुए  भी  यह  जरूर  कहंगी  कि  कहीं-कहीं  आप  देने  में  बहुत  उदार  हो  जाते

 हैं  लेकिन  उसकी  जांच  करने  में  आप  शिधिल  हो  जाते  उसी  के  माध्यम  से  बहुत  लोगों  को  खुश

 करने  का  काम  भी  हो  रहा  इसलिए  राजनीति  या  दलगत  भावना  से  ऊपर  उठकर  प्राथमिक  शिक्षा

 को  आप  साकार  करें  तो  अच्छा

 3.01  मे  प«

 पी०  सी०  चाको  पीठासीन

 फौरन  फंडिग  से  दुर  हों  या  न  आपकी  प्राथमिक  शिक्षा  के  हालत  यह  हो  गए  हैं  कि  पहले

 जब  ब्रितानिया  सरकार  थी  तो  हमारे  यहां  हर  क्षेत्र  में  हमारा  अपना  स्कूृल्ल  अपने  माध्यम  से

 बच्चे  पढ़ाते  जब  हमारी  सरकार  हो  गई  तो  गांव-गांव  में  सरकारी  स्कूल  बेकार  पड़े  हुए  केन्द्र

 शासित  क्षेत्रों  में  मैने  देखा  कि  सरकारी  स्कूल  के  बगल  में  ही  अंग्रेजी  माध्यम  के  स्कूल  या  अंग्रेजी

 नाम  पर  चलने  वाले  स्कूल  ज्यादा  पनप  रहे  हैं  और  जैसा  हमारे  साथी  ने  कहा  कि  स्कूलों  में  उपभोक्तावाद

 की  संस्कृति  पैठ  करती  जा  रही  लोग  यह  समझते  हैं  कि  यदि  हम  विदेशी  भाषा  में  अपने  बच्चों

 को  शिक्षा  नहीं  देंगे  तो  हमारे  बच्चे  ठीक  ढंग  से  शिक्षित  नहीं  हो  विदेशीकरण  की  होड़  में  शिक्षा

 की  संस्कृति  पूर्णतया  समाप्त  हो  चुकी  विदेशीकरण  को  समाप्त  करने  के  लिए  सार्थक  कदम  यही

 होगा  कि  शिक्षा  में  जिन  क्षेत्रों  मे ंलूट  हो  रही  उन  क्षेत्रों  कुछ  दिन  के  लिए  ही  पांच  साल

 के  लिए  बन्द  करके  सारे  माध्यमिक  स्कूलों  को  वैल-इक्विप्ड

 नेत्र  हाट  के  स्कूलों  जहां  जाकर  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  ने  नवोदय  विद्यालय  की  कार्यप्रणाली  '

 के  ढंग  को  सीखा  था  या  जानने  की  कोशिश  की  उस  ढंग  से  सस्ते  दर  पर  सही  जगह  पर  यदि

 स्कूल  खोले  जाएं  तो  यह  बहुत  मुश्किल  काम  नहीं  है  और  बहुत  खर्चीला  भी  नहीं  है  ॥

 बहुत  उत्साह  से  कहा  जा  रहा  है  कि  औद्योगीकरण  या  उसके  बाद  उसी  के
 माध्यम

 को  शेजगार

 देने  जाली  शिक्षा  आप  बनाने  जा  रहे  लेकिन  उसका  आपने  कोई  भी  भापक  तैयार  नहीं  किया  है
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 कि  कैसे  योजनाएं  वोकलाईजेशन  के  लिए  उत्तरी  क्षेत्र  से  लेकर  दक्षिणी  क्षेत्र  तक  सब  लोग

 अपनी  मनमानी  कर  रहे  हैं  और  इस  क्षेत्र  में  भी  बहुत  लूट  मची  हुई

 मैं  यहां  आलोचना  करने  के  लिए  खड़ी  नहीं  हुई  मेरे  पास  प्रारूप  जैसा  मैंने  आप

 सभी  जिला  मुख्यालयों  को  कहें  कि  एक-एक  स्कूल  ब्लॉक  में  नेत्र  हाट  के  समान  देने  का  काम  करें

 ते  कुछ  हो  दिनों  में  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  होगा  और  उसका  सुलभीकरण  भी  ,

 जहां  जोकलाईज़ेशन  को  बात  उसका  बहुत  सही  व  सस्ता  नुस्खा  हमारे  अपना  लिया

 गया  है  और  वह  है  चरवाहा  चरवाहा  विद्यालय  का  नाम  सुनकर  सब  लोक  स्मितहास  हो

 जाते  लेकिन  चरवाहा  विद्यालय  पूर्ण  शिक्षा  दर्शन  है  जहां  बच्चा  अपनी  संस्कृति  से  अपनी

 पानी  और  हवा  से  भो  नहों  कटता  है  और  अपने  क्षेत्र  में  फैली  हुई  संभी  प्रकार  की  संस्कृति  भाषा

 से  और  शिल्प  से  जुड़ा  हुआ  होता  थोड़ा  बड़ा  होता  अपने  ही  क्षेत्र  के शिल्प  के  माध्य  तंकनीक

 के  माध्यम  से  अपनी  रोज़ी-रोटी  को  तलाश  लेता

 केवल  अक्षर  शिक्षा  प्राप्त  करके  ओ  बेरोजगारों  की  फौज  तैयार  होतो  जा  री  उससे  बचने

 का  एकमात्र  साधन  यह  है  कि  खर्चोली  शिक्षा  नीति  को  बंद  रोहरो  शिक्षा  नोति  पर  पूरो  तरह  से

 रोक  चरवाहा  विद्यालय  की  तरह  की  शिक्षा  नीति  अपनायें  जो  सब  के  लिये  सुलभ

 एक  हमारा  महिलाओं  और  शैडयूल्ड  कास्ट्स  व  शैडयूल्ड  टाइब्स  का  क्षेत्र  जो किसी  न  किसी

 कारण  से  चाहे  सर्वसुलभ  न  होने  के  सामाजिक  असुरक्षा  के  कारण  या  गरोबी  के  कारण  वह

 स्कूल  नहीं  जा  फातो  यदि  जाती  हैं  तो  5-6  वर्ष  के  बाद  स्कूल  छोड़  कर  नैठ  जातो  इस  ओर

 भी  आपकी  दृष्टि  जानी  आपकी  थोड़ी  दृष्टि  लेकिन  वह  दृष्टि  और  पैनी  होनी

 यदि  हमारा  वर्ग  पिछड़  गया  तो  समग्र  विकास  नहों  हो  महिलाओं  के  बारे  में  आपने  इस  प्रकार

 को  बात  लेकिन  यदि  आप  उनके  चल  कर  जाने  को  दूरी  पर  विद्यालय  नहीं  देते  तो  उनके  शिक्षित

 होने  का  कोई  असर  भविष्य  में  गजर  नहों  कर-बकार  कहने  के  ब्यद  थे  महिलायें  शिक्षित  हो

 एक  महिला  के  शिक्षित  होने  मतलब  पूरे  एक  परिकार  का  शिक्षित  होना  इसलिये  विवेकानन्द

 जी  की  इस  ज्कत  का  मर्म  रखें  यदि  पांच  लड़कों  को  शिक्षित  करेंगे  तो  वे  फांच  के  पांच  यदि

 पांच  महिलाओं  को  शिक्षित  करेंगे  तो  पांच  परिवारों  को  शिक्षित  इस  तरह  ज्ञानिकिक  गुणात्मक

 फल  के  अनुसार  अपने  ज्ञान  का  प्रकाश  फैलता  समाज  भी  सुशिक्षित  इसलिये

 महिल्यओं  की  शिक्षा  के  लिये  यदि  योजना  क्यानी  है  तो  नवोदय  चिद्यलय  में  30  परसैंट  रिजर्वेशन  रखने

 से  कुछ  बॉल्क  उनके  घर  के  दरवाजे  पर  चल  कर  जाने  की  सीमा  के  अन्दर  प्राथमिक  स्कूल

 देने  का  काम  करने  से  कुछ  सम्भव  हो

 संस्कृति  की  बात  के  साथ  बहुत  बतें  जुड़ी  हुई  हमारे  कहां  के  कल्ककार  उपेक्षित  भूखे

 हमारे  यहां  कला  के  लिये  समग्र  दृष्टि  होनी

 कलाकार  के  मन  में  सुरक्षा  के  भाव  कैदा  करने  कल्ककार  परियार  में  जहां  पहले  चशानुक्रम
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 जारी

 में  कला  साधक  हुं  करते  मैं  अअ  अपने  अच्चों  को  किसी  तरह  इंजीनियर  या  कम  से  कम

 प्राथमिक  स्कूल  का  शिक्षक  बनाना  पसन्द  करते  बनिस्बल  कलाकार  बनाने  यह  यहां  के सामाजिक

 या  राजनीतिक  घोर  उपेक्षापूर्ण  रबैये  का  प्रतिफल  इसे  हमारा  समाज  आज  भोग  रहा  आने  वाली

 संतति  इस  धरैहर  को  पा  नहीं  सकेगी  जो  हमारे  यहां  प्राचीन  साधकों  की  धरोहर  वह  अपने  जीवन

 के  साथ  कहते  हैं  कि  चिता  के  साथ  उनकी  कलायें  भस्मीभूत  होती  जा  रही

 सम्मान  देने  मैं  कुछ  खर्चा  गहौँ  होता  आज  देख  जितने  लोगों  के  नाम  में  स्टैंम्स्स  निकलती

 उनमें  कलाकार  साधंकी  के  नाम  सै  कितनी  निकली  हैं  और  राजनीतिक  दाव-पेंच  में  रहने  वालों

 के  नाम  से  कितनी  निकली  हैं  ?  यह  पैमाना  छोटा  सा  है  पर  आईना  है  नामकरण  कला  संस्थाओं  के

 भी  होते  हैं  जो  कि  कलाकारों  के  नाम  से  नहीं  जी  काला  में  यह  नहीं  बता  सकते  हैं  कि  यह  शिल्प

 अमुक  घराने  का  जो  यह  नहीं  बता  सकते  कि  यह  गायक  किस  घराने  का  यह  नहीं  बता  सकते

 कि  यह  चित्रकारी  किस  घराने  की  है  ?  उन  लोगों  के  नाम  से  सम्मान  दिया  जाता  है  और  हम  विवश

 हम  उसी  जगह  खड़े  हैं  जहां  गाथा  गड़गिल  विवश  जब  हम  पराधीन  जब  हम  प्रशस्ति

 गायन  करने  को  बाध्य  तभी  हमारी  रोजी-रोटी  चलती  हम  ससम्मान  रोजी-रोटी  आज  नहीं  पा

 सकते  इसलिये  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  कला  क्षेत्र  में  राजनीतिकरण  बंद  कर  दें  नहीं  तो  रुकमणि

 अरुणदले  द्वारा  स्थापित  कला  क्षेत्र  की  कुछ  दिन  पहलै  जौ  अथस्था  हो  गई  थी  और  जो  जूतमपैजार

 वे  हालात  पूरे  देश  में  होने  जा  रहे  अभी  जो  बचे-खुचे  कलाकार  उनके  पास  देश  की  धरोहर

 आप  किसी  भी  कीमत  पर  कला  संरक्षण  का  काम

 उसके  लिए  आप  आकईइव्ज  उसके  लिए  विडियो  कैसेट  लाइब्रेरी  अभी  भी

 कुछ  लोग  बच  रहे  नामावली  आपके  पास  भी  किसी  को  दो  किसी  को  तीन  बार  हार्ट  अटैक

 हो  चुका  है  लेकिन  कुछ  नहीं  हो  रहा  मैं  एक  बात  के  लिए  आपको  अवश्य  धन्यवाद  जिसमें

 गुरु  शिष्य  परम्परा  से  एक  विद्यालय  कहिये  या  गुरु  आश्रय  बनाने  के  लिए  पं»  रविशंकर  जी

 को  जमीन  मुहैया  कराई  गई  है  उस  कतार  में  और  लोगों  के  भी  नाम  जिनका  नाम  में  यहां

 लेना  पसन्द  नहीं  करती  जो  पूर्व  गायकी  की  एकमात्र  गायक  गायिका  बाकी  रह  गई  कोई  पश्चिम

 की  गायकी  का  कोई  यहां  लुप्तप्रायः  होती  हुई  धुपद  का  अंग  का  गायक  अब  बाकी  रह  गया

 अन्तिम  कड़ी  बची  हुई  उसको  तो  बचाकर  रखना  आपके  पास  साधन  ससम्मान  अपने

 पास  आप  रख  लेने  का  काम  जिससे  भावी  पीढ़ी  को  भी  प्रकाश  मिलता

 खेलकूद  की  दुनियां  में  नाम  करने  वाले  जब  खेल  के  मैदान  से  चले  जाते  तब  उनकी  क्या

 हालत  होती  एक  हाकी  जिसने  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  हमारे  देश  का  सम्मान  दिलाने  का

 काम  किया  वह  अपना  गम  गलत  करने  के  लिए  अपनी  जिंदगी  भी  खत्म  करने  के  लिए  तैयार

 इस  सदन  में  जब  इस  बात  को  उठाया  तब  उनको  पेंशन  देने  का  काम  हुआ  उस  पेंशन

 के  लिए  आपको  अवश्य  धन्यवाद  लेकिन  उनके  खेहा  की  विशिष्टता  का  पहचान  कर  सही  समय
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 रन  थे  ५  हतई  ३  7७०१  ५
 अनुदानों  को  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी  2  मई  1994 ——————

 पर  अगर  उपयोग  करने  का  काम  किया  गया  उन्हें  सम्मान  देकर  तो  अवश्य  ही  हमारे  देश  के

 लिए  यह  फायदे  की  बात  हुई

 और  भी  बातें  आप  अपने  यहां  पुस्तकालयों  के  प्रचार-प्रसार  की  बात  करते  एक  रामपुर

 का  पुराना  पुस्तकालय  जिसमें  बहुमूल्य  किताबें  अमूल्य  किताबें  हैं  लेकिन  उन  अमूल्य  किताबों

 की  ओर  किसी  की  दृष्टि  नहीं  जा  उनमें  कीड़े-मकौड़े  लग  रहे  वहां  दीमक  लग  रही  है  इसलिए

 उसको  बढ़िया  तरीके  से  रखने  का  काम  होना  यह  मेरी  मांग  इसी  प्रकार  से  एक  खुदाबख्श

 लाइब्रेरी  इसमें  अधिकांश  किताबें  उर्दू  की  हैं  जो  किताबें  बहुमूल्य  मैने  एक  शोध  किया

 भारतीय  मुसलमान  एवं  संगीत  उसमें  मैं  कई  बार  गई  और  मैंने  सागरी  साहब  से  मिलने  का  काम

 भी  वहां  पर  ऐसी  दुर्लभ  चीजें  हैं  जो  हिन्दू  मुसलमान  की  गंगा  जमुनी  संस्कृति  के  लिए  अद्वितीय

 निधि  उसको  भी  आप  संजोने  का  काम

 पुरातत्व  विभाग  भी  आपके  दायरे  में  आता  है  और  हमारे  यहां  रोज  मूर्तियों  की  चोरी  हो  रही

 है  और  विदेशों  में  उनका  व्यापार  हो  रहा  मैंने  एक  पत्र  के  द्वारा  इस  बारे  में  आपका  ध्यान  खींचना

 चाहा  दो  चार  दिन  में  शायद  आपके  यहां  से  उत्तर  भी  आ  सारन  जिले  में  एक  चिशन  स्थान

 जो  मोरध्यज  की  राजधानी  कही  जाती  हो  सकता  है  कि  उसके  उत्खनन  पर  अच्छी  तरह  से

 विचार  करने  से  वह  मोहन  जोदड़ों  से  भी  प्राचीन  सिद्ध  हो  उसके  साथ  मोरध्यज  की  दानवीरता

 की  कहानी  भी  जुड़ी  हुई  यह  अलग  बात  इतनी  शान  भी  उसके  साथ  हुई  साथ  ही  इईंटरखबोरी

 की  ओर  भी  मैंने  प्रश्न  के  द्वारा  आपका  ध्यान  आकर्षित  किया  था  लेकिन  सब  को  आप  स्टेट  मैटर  कह

 देते

 जिस  प्रदेश  में  जिंदा  व्यक्तियों  को  अच्छी  प्रकार  से रखने  लायक  धन  नहीं  हम  बिहार  वाले

 गरीब  इस  बात  को  मैं  मानती  हूं  और  हमारी  राशि  का  आप  अच्छी  तरह  से  भुगतान  नहीं  करते

 इसलिए  हम  और  गरीब  होते  जा  रहे  हैं  लेकिन  वह  केवल  बिहार  की  धरोहर  नहीं  वह  पूरे  देश

 की  धरोहर  इसलिए  मुंगेर  के  पास  सांस्कृतिक  अवशेष  विक्रमशिला

 इन  सारे  स्थानों  को  आप  अपने  हाथ  में  ले  लीजिये  और  उनका  सर्वेक्षण  आप  करने  का  काम  करेंगे

 तो  यह  बहुत  ही  यश  की  बात  होगी  और  आने  वाली  संतति  हमेशा  आपका  यशोगान  करती

 यहां  से  बौद्ध  धर्म  के  अनुयायियों  का  जत्था  उनकी  स्मृतियों  और  उस  संस्कृति  से  जुड़ी  हुई  चीजों

 को  लेकर  दूसरे  देशों  में  गया  इस  बौद्ध  संस्कृति  का  अभ्युदय  जहां  हुआ  वह  स्थान  अवहेलित

 राजनीति  उस  बोधगया  के  मंदिर  परिसर  में  भी  प्रवेश  कर  गई

 इस  बोधगया  क्षेत्र  को  अपने  हाथ  में  लेकर  उसे  राजनीति  से  ऊपर  बोध  की  बात  को

 धान  जिसने  सकल  मानवता  की  शान्ति  के  सकल  मानवता  के  सुख  के  लिए  अपना  जीवन

 अर्पण  कर  उस  शान्ति  को  स्थापित  करने  का  काम  तो  आपकी  बड़ी  कृपा

 हमारे  देश  में  हमेशा  मूर्तियां  चोरी  होती  रही  प्रेमअश  किताबें  भी  यहां  से  ले  जाने  का  भी
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 की  मांगें  व्यक्ति ने  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारो

 काम  हुआ  लेकिन  लाने  का  काम  केजल  एक  ही  व्यक्ति  ने किया  है और  उनका  नाम  है-राहुल
 ये  जहां  भी  जैसे  भी  धर्म  परिवर्तन  करना  पड़ा  नाम  बदलना  पड़ा  हो

 या  जीवन  अर्पण  करने  वाली  स्थिति  आ  गई  राहुल  सांकृत्यायण  कभी  भी  विचलित  नहीं  हुए

 लेकिन  आज  इनकी  कृतियां  अवहेलित  हो  रही  उनके  माम  पर  कोई  भी  काम  यहां  पर  नहीं  हो

 रहा  सरकार  को  इस  ओर  भी  देखना

 आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  और

 साथ  ही  साथ  अपने  शिक्षा  मंत्री  जी  को  याद  दिलाना  चाहती  यदि  सबके  लिए  शिक्षा  बनानी

 तो  वे  गांवों  की ओर  अपना  मुंह  शिक्षा  को  रोजगार  के  साथ  जोड़ें  और  देश  की  संस्कृति  के  साथ

 उसके  लिए  हमारे  पास  मानक  हमारे  देश  में  ठपलब्ध

 इन  शब्दों  के साथ  आपको

 मामय  संसाधन  विकास  मंत्रालय  और  बाल  विकास  में  राज्य  मंत्री

 जासवा  :  माननीय  आरंभ  में  मैं  बहुत  अच्छे  सुझाव  देने  के

 लिए  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करना  एक  बार  फिर  मैं  स्थायी  समिति  के  सदस्यों  को  धन्यवाद

 देती  हूं  जिन्होंने  चर्चा  के  दौरान  बहुत  रचनात्मक  सुझाव  दिए  मैंने  इन  सुझावों  को  पढ़ा  उन्होंने

 महिला  तथा  बाल  कल्याण  कार्यक्रमों  में  अत्यधिक  रुचि  ली  मैं  इन  सुझावों  में  से  कुछ  का  उत्तर

 देता  चाहती

 मैं  उन  कार्यक्रमों  के  बारे  में  बताना  चाहती  हूँ  जिन्हें  हम  वर्ष  के  दौरान

 करते  रहे  हमारे  विभाग  में  सबसे  बड़ा  कार्यक्रम  एकीकृत  बाल  विकास  कार्यक्रम  यह  वर्ष

 बच्चे  में  आरंभ  किया  गया  जिसमें  33  परियोजनाएं  थी  जैसे  कि आज  हमारे  पास  3378  परियोजनाएं

 हैं  जिसमें  विश्व  बैंक  परियोजनाएं  तथा  राज्य  परियोजनाएं  भी  शामिल  इसमें  लगभग  इस  करोड़

 बच्चे  शामिल  हैं  जिसमें  से  गर्भवती  महिलाओं  सहित  33  लाख  महिलाएं  हम  इस  कार्यक्रम  को

 सर्वव्यापी  बनाना  चाहते  यह  स्थायी  समिति  में  दिये  गए  सुझावों  में  से  एक  परंतु  इस  कार्यक्रम

 को  सभी  जगह  लागू  करने  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  करोड़  रुपये  की  भारी  राशि

 की  आवश्यकता  राज्यों  को पोषण  के  लिए  पहले ही  लाख  रुपये  भी  व्यय  करने  पिछले  वर्ष

 हमें  300  परियोजनाओं  के  लिए  मंजूरी  मिली  और  इस  वर्ष  हमें  फिर  200  परियो-गओं  की  स्थीकृति

 मिली  पिछले  वर्ष  की  को  पहले  ही  मंजूर  किया  जा  चुका  है  तथा  हमने  विभिन्‍न

 राज्यों  को  धनराशि  वितरित  की  जहां  कहीं  भी  ऐसी  परियोजनाए  हैं  बहां  मैंने  सं+ंधित  सदस्यों  को

 पत्र  लिखे

 स्थायी  समिति  ने  यह  चिंता  भी  व्यक्त  की  थी  कि  यहां  समुचित  सहयोग  तथा  समनन्‍्यय  होना

 मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम को करते समय
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 समुचित  सहयोग  और  समन्वय  होना  पंचायत  चुनावों  के  बाद  इनमें  महिला  सदस्य  चुने  जाने

 के  पश्चात्‌  हम  उन्हें  आंगनबाड़ी  तथा  निरीक्षकों  के  कार्य  की  निगरानी

 का  काम  तथा  महिला  और  बाल  विकास  से  संबंधित  उन  सभी  कार्यक्रमों  की  निगरानी  का  कार्य  सौंपना

 चाहते  हैं  जिनके  लिए  हम  पहले  ही  बाल  विकास  समितियों  का  गठन  कर  चुके  ये  समितियां  इन

 कार्यक्रमों  की  निगरानी  जहां  तक  स्वास्थ्य  प्रतिरक्षाकरण  तथा  उपस्थिति  आदि  का  संबंध

 यहां  एक  बेहतर  निगरानी  प्रणाली  हमें  मासिक  तथा  तिमाही  रिपोर्ट  मिल  रही  है  और  इस  तरह

 हम  एकीकृत  बाल  बिकास  योजना  की  सम्पूर्ण  व्यवस्था  की  निगरानी  कर  रहे  मेरे  विचार  से  एक

 बार  ये  पंचायती  राज्य  संस्थाएं  कार्य  करना  प्रारंभ  कर  दें  और  महिला  सदस्य  इन  बाल  विकास  समितियों

 का  गठन  कर  लें  तो  निचले  से  निचले  स्तर  पर  इन  कार्यक्रमों  की अधिक  निगरानी  की  जा

 दूसरी  बात  मैं  क्षेत्रीय  सहयोग  संबंधी  दक्षिण  एशियाई  संघ  घोषणा  के  संबंध  में  कहना

 चाहती  हमने  घोषणा  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  जोकि  बालिकाओं  की  जीवन  सुरक्षा  तथा

 विकास  के  लिए  परिणामस्थरूप  हमने  राष्ट्रीय  कार्य  योजना  बनाई  इस  दिशा  में  हमने  बालिकाओं

 के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रम  बनाए  बनाये  गए  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  में  से  एक  कार्यक्रम

 किशोरियों  से  संबंधित  हम  507  मंडलों  में  इस  कार्यक्रम  को  इससे  ही  आरंभ  कर  चुके  हैं  जिसमें

 किशोरावस्था  के  लगभग  2  लाख  बच्चे  हम  उन्हें  अच्छा  शिक्षा  दे  रहे  हैं  स्वास्थ्य  जांच

 करवा  रहे  हैं  तथा  विभिन्‍न  कलाओं  में  प्रशिक्षण  दे  रहे  हम  उन्हें  भोजन  भी  देते  हम  उन्हें  आंगनबाड़ी

 में  रखते  हैं  और  उनकी  भली-भांति  देखभाल  करते  हैं  और  काम  खत्म  होने  के  बाद  उन्हें  वापस  घर

 भेज  देते  इस  प्रकार  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  507  मंडलों  में  इस  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  किया

 जा  रहा
 |

 शिशु  पालन  केन्द्र  के  संबंध  में  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  एक  पुराना  कार्यक्रम  आज  से  हमने

 और  शिशु  पालन  केन्द्र  खोलने  बंद  कर  दिये  हैं  परंतु  इस  वर्ष  हम  राष्ट्रीय  शिशु  पालन  निधि  आरंभ

 कर  रहे  यह  निधि  19.90  करोड़  रुपये  से  आरंभ  की  गई  है  जो  हमें  भारत  सरकार से  प्राप्त  हुई

 हम  इस  वर्ष  अधिकाधिक  शिशु  पालन  केन्द्र  स्थायी  समिति  ने  टिप्पणी  की  थी  कि  हमने

 बजट  में  केवल  1  लाख  रुपय  का  प्रावधान  किया  है  परंतु  यह  कैसे  संभव  है  कि  हम  इस  वर्ष  इतने

 अधिक  शिशु  पालन  केन्द्र  खोलें  यह  एक  निकाय  निधि  है  जिससे  ब्याज  मिलता  है  और  जिससे  हम

 अधिकाधिक  शिशु  पालन  केन्द्र  और  अधिक  शिशु  केन्द्र  खोलेंगे  और  अधिक  शिशु  केन्द्र  खोलते  समय

 हम  इनका  40  प्रतिशत  आंगनबाड़ी  में  परिवतर्तित  करना  चाहते  हैं  ताकि  हमारी  आंगनवाडी  भी  इससे

 लाभान्वित  हो

 कुछ  सदस्यों  ने  बालवाड़ी  पोषाहार  कार्यक्रम  का  उल्लेख  किया  हम  देखेंगे  कि  इस  कार्यक्रम

 को  बंद  न  किया  इन  कार्यक्रमों  को  संरक्षण  प्रदान  किया  जायेगा  जैसा  कि  अब  तक  हम  करते

 रहे  हैं  और  इन्हें  ठतनी  राशि  प्रदान  की  बालगुहों  के  सम्बन्ध  में  दूसरी  बात  यह  है  कि  इस
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 बालगृह  कार्यक्रम  को  इस  वर्ष  के  दौरान  भी  जारी  रखा

 कुछ  सदस्यों  ने  राष्ट्रीय  महिला  कोष  का  उल्लेख  किया  यह  एक  नया  कार्यक्रम  राष्ट्रीय

 महिला  कोष  से  अनौपयारिक  क्षेत्र  में  उन  व्यक्तियों  को  राशि  प्रदात  की  जायेगी  जो  पहले  ही  विभिन्‍न

 कार्य  कर  रहे  चाहे  यह  नौकरी  नयी  अथवा  चाहे  वे  अनौपचारिक  क्षेत्र  में  सब्जी  चटाई

 बुनने  मछली  फूल  विक्रेता  आदि  का  कार्य  कर  रहे  उन्हें  बैंकों  से  धन  प्राप्त  करने

 में  कठिनाई  महसूस  हो  रही  उन्हें  या  तो ऋण  मिलता  ही  नहीं  और  यदि  ऋण  मिलता  भी  है  तो

 उस  पर  ब्याज  की  दर  अधिक  होती  हमने  इस  बात  पर  विचार  किया  कि  इन  ऋणों  के  लिए  एक

 व्यक्ति  को  उत्तरदायी  बनाया  पिछले  वर्ष  हमें  भारत  सरकार  से  31  करोड़  रुपए  प्राप्त  हुए

 हमने  यह  राशि  बैंक  में  रखी  है  और  इस  राशि  से  हमें  जो  ब्याज  प्राप्त  हो  रहा  उसी  से  हम  अपने

 गैर-सरकारी  संगठनों  में  माध्यम  से  यह  राष्ट्रीय  महिला  कोष  चला  रहे  हमारे  देश  में  ऐसे  अनेक

 गैर-सरकारी  संगठन  है  जो  ऋण  एवं  बचत  कार्यक्रम  चलाने  में  निपुण  उन्हें  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों

 में  अनुभव  प्राप्त  वे  पहले  से  ही  ऐसे  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  कर  रहे  हम  उन  गैर-सरकारी

 संगठनों  को  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं  जिन्हें  ऐसे  कार्यक्रम  चलाने  का  तीन  वर्ष  का  अनुभव  प्राप्त  है  और

 उन्हें  राष्ट्रीय  महिला  कोष  से  राशि  प्रदान  की

 हम  उन्हें  8%  ब्याज  की  दर  पर  राशि  देते  हैं  और  बे  इस  राशि  को  12%  ब्याज  पर  उधारकर्त्ता

 को  देते  मेरे  विचार  से  केवल  अल्पावधि  और  मध्यावधि  ऋण  ही  दिये  गये  हम  प्रत्येक  उधार

 कर्सा  को  अंल्पावधि  ऋण  के  रूप  में  2500  और  माध्यावधि  ऋण  के  रूप  में  5000  दे  रहे

 इन  ऋणों  का  15  माह  और  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  अन्दर  भुगतान  किया  जाता  इस

 देश  में  यह  कार्यक्रम  बहुत  अच्छा  चल  रहा  यह  कोष  भी  बेहतर  कार्य  कर  रहा  इस  कार्यक्रम

 में  पहले  ही  37,000  महिलाओं  को  शामिल  किया  गया  है  और  वर्ष  1993-94  के  दौरान  4.39  करोड़

 का  भुगतान  किया  गया  इस  सम्बन्ध  में  अब  थोड़ा  विलम्ब  हुआ  हमने  वर्ष  1993-94  के

 दौरान  8  करोड़  रु०  खर्च  करने  की  योजना  बनाई  थी  लेकिन  विभिन्‍न  कारणों  से  हम  इस  लक्ष्य  को

 प्राप्त  नहीं  कर  इसका  कारण  यह  है  कि  इसे  केवल  हाल  ही  में  शुरू  किया  गया  था  और  पंजीकरण

 तथा  अन्य  कार्यों  में  भी  थोड़ा-बहुत  समय  लगा  हाल  ही  में  हमने  महिला  विकास  निगम  जैसे  लघु

 संगठनों  को  इसमें  शामिल  किया  अन्य  समाजसेवी  संगठन  भी  राष्ट्रीय  महिला  कोष  से  ऐसा  धन

 प्राप्त  करने  के  हकदार  दूसरी  बात  यह  है  कि  किसी  ने  यह  पूछा  कि  राष्ट्रीय  महिला  कोष  की

 इस  राशि  को  बढ़ाया  क्‍या  नहीं  जा  मेरे  विचार  से  अभी  हमें  इस  राशि  जिसमें  स्थंय  ही

 पर्याप्त  निधियां  सृजित  वृद्धि  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  अब  तक  हमने  इसकी  कोई

 पुभरीक्षा  नही  की  है  क्योंकि  इस  कार्यक्रम  को  हाल  ही  में  चलाया  गया

 समिति  ने  दूसरी  सिफारिश  महिला  स्मृद्धि  योजना  के  बारे  में  को  हमारे  प्रधानमंत्री  महोदय

 ने  हाल  ही  में  यह  कार्यक्रम  चलाया  यह  एक  ऐसा  कार्यक्रम  है  जिसमें  एक  महिला  अपनी  आय
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 में  से कुछ  बचत  कर  सकती  जहाँ  कहीं  से  भी  उसे  आय  उसे  कुछ  बचत  करनी

 इस  तरीके  से  वह  बचत  करती  है  और  डाकघरों  से  पासबुक  प्राप्त  करती  देश  में  लगभग  1.32

 लाख  डाकघर  वे  एजेंसियों  का  संचालन  कर  रहे  हमारी  शीर्षस्थ  एजेंसी  उनसे  यह  अपेक्षा

 को  जाती  है  कि  थे  पास  बुक  और  प्रपत्र  वितरित  हमें  समिति  में  यह  बताया  गया  था  कि  प्रपत्र

 और  पास  बुक  निचले  स्तर  पर  वितरित  नही  किये  जाते  हैं  इसलिए  अब  तक  राशि  जमा  नहीं  की  जा

 सकी  यह  बात  सत्य  है  कि  आरम्भ  में  डाकपालों  को  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  अब  उनमें  से

 अधिकांश  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  महा  डाकपालों  को  भी  राशि  दी  गई  है  और  सभी  महा  डाकपालों

 ने  प्रपत्रों  और  पास  बुकों  को  भी  मुद्रित  कराया  उन्होंने  निचले  स्तर  पर  इनका  सभी  डाकघरों  को

 वितरण  भी  किया  मेरे  विचार  स ेअब  तक  9  लाख  खाते  खोले  जा  चुके  यह  एक  ऐसी  योजना

 है  जिसमें  एक  महिला  300  तक  की  राशि  जमा  कर  सकती  है  और  उसे  इस  राशि  पर  25%  प्रोत्साहन

 मिलेगा  अर्थात्‌  उसे  एक  बर्ष  के  पश्चात्‌  75  २  प्राप्त  एक  सुझाव  यह  है  कि  इस  कार्यक्रम  में

 शहरी  क्षेत्रों  स ेमहिलाओं  को  भी  क्‍यों  न  शामिल  कर  लिया  वर्तमान  में  हमने  शहरी  महिलाओं

 को  इसमें  शामिल  नहीं  किया  है-चाहे  वे  स्लम  क्षेत्रों  से  हो ंअथवा  फिर  भी  इसकी  समीक्षा  करने

 के  पश्चात्‌  हम  समिति  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  पर  विचार

 नौकरी  करने  वाली  महिलाओं  के  लिए  होस्टलों  के  संरक्षण  में  कई  सुझाव  दिये  गये  इस

 समय  हमने  नौकरी  करने  बाली  महिलाओं  के  लिए  687  होस्टलों  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  है  जिसमें

 हजारों  महिलाओं  को  शामिल  किया  गया  इस  बर्ष  के  दौरान  हमारा  3000  महिलाओं  को  शामिल

 करने  का  कार्यक्रम  इस  वर्ष  के  दौरान  हमने  जो  राशि  प्रदान  की  वह  नौकरी  करने  बाली  सभी

 महिलाओं  को  शामिल  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  क्योंकि  नौकरी  करने  वाली  महिलाओं  के  लिए

 अधिक  से  अधिक  होस्टल  खोलने  की  आवश्यकता  एक  होस्टल  के  निर्माण  के  लिए  हम  50%

 भू-लागत  और  75%  निर्माण  लागत  का  भुगतान  करेंगे  और  प्रति  होस्टल  हम  40,000  र  दे  रहे

 प्रत्येक  व्यक्ति  यह  कह  रहा  है  कि  उच्च  लागत  और  कीमतों  में  वद्धि  क ेकारण  यह  बहुत  ही  अपर्याप्ल

 जहाँ  तक  बड़े  शहरों  का  सम्बन्ध  उनमें  भूमि  प्राप्त  करना  अत्यधिक  मुश्किल  इसलिए  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हो  रहे  फिर  भी  कुछ  महाविद्यालय  और  गैर-सरकारी  संगठन  तथा  कुछ  अच्छे  संस्थान

 आगे  आये  हमने  इस  वर्ष  के  दौरान  30  से  भी  अधिक  नये  होस्टलों  के  लिए  स्वीकृति  प्रदान  कौ

 अमेक  प्रस्ताव  आ  रहे  इस  नौकरी  करने  वाली  महिलाओं  के  लिए  निश्चित  रूप  से  होस्टलों

 की  स्वीकृति  प्रदान  करेंगे  क्योंकि  यह  महिलाओं  की  सुरक्षा  क ेलिए  उनकी  एक  आवश्यकता  है  और

 इन  होस्टलों  में  ऐसी  सुरक्षा  की  अपेक्षा  रहती  इस  संबन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  उनको  ठहरने

 की  अवधि  को  3  वर्ष  से  बढ़ाकर  5  वर्ष  किया  जायेगा  और  यहाँ  तक  कि  फिर  कुछ  महिलाएँ  हमेशा

 के  लिए  यहाँ  ठहरना  मैं  सभा  में  आपको  यह  बता  दूं  कि  केन्द्र  में  हमने  यह  निर्णय  लिया

 है  5000  रु  तक  की  आय  बाली  लड़कियाँ  भी  यहाँ  ठहर  सकती  हैं  और  उनके  ठहरने  की  अवधि

 को  3  वर्ष  से  बढ़ाकर  5  वर्ष  कर  दिया  कुछ  मामलों  में  हमने  उन्हें  विशेष  कठिनाई  के  कारण

 294
 ध्ओ



 12  1916  अनुदानों  को  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी

 अधिक  समय  तक  भी  ठहरने  की  अनुमति  प्रदान  की  वे  अपनी  सुरक्षा  के  बारे  में  चिन्तित  क्योंकि

 हो  सकता  है  उनके  पति  देश  में  किसी  अन्य  भाग  में  कार्य  कर  रहे  हों  और  महिलायें  देश  के  किसी

 दूसरे  भाग  यही  कारण  है  कि  वे  हमारे  होस्टलों  में  ठहरना  मैं  नौकरी  करने  वाली  महिलाओं

 के  लिए  होस्टल  के  बारे  में  यही  कुछ  कहना  चाहती

 कुछ  सदस्य  इन्दिरा  महिला  योजना  के  बारे  में  अत्यधिक  चिन्तित  हमने  यह  बच्चन  दिया

 है  कि  इस  इन्दिरा  महिला  योजना  को  यथाशीघ्र  शुरू  कर  दिया  इस  समस्या  में  विगत  तीन

 वर्षों  से  पत्र-व्यवहार  चल  रहा  हम  इस  कार्यक्रम  को  एक  ही  छत  के  अन्तर्गत  लाना  चाहते

 लेकिन  विभिन्‍न  कारणों  से  कई  मंत्री  अपने-अपने  मंप्रालयों  से  सम्बद्ध  कार्यक्रमों  को  एक  ही  छत  के

 नीचे  लाने  को  सहमत  तक  भी  नहीं  अब  कम-से-कम  हम  इस  निष्कर्ष  पर  तो  पहुंचे  हैं  कि  इस

 कार्यक्रम  के  प्रति  जागरूकता  हेतु  प्रचार  प्रसार  किया  तथा  इसे  आय  सूर्जन  की  सम्भावनाओं  से

 पुष्ट  किया  हम  योजना  आयोग  से  इस  वर्ष  के  दौरान  कम  से  कम  200  खण्ड  में  इस  योजना

 को  आरम्भ  करने  की  अनुमति  देने  का  आग्रह  कर  रहे  लेकिन  योजना  आयोग  ने  हमारे  प्रस्ताव  को

 अभी  तक  स्वीकृत  प्रदान  नहीं  की  है और  इस  इंदिरा  महिला  योजना  के  लिए  फिलहाल  8  करोड़  रुपये

 की  धनराशि  तय  की  मुझे  आशा  है  कि  इस  योजना  पर  इसी  वर्ष  के  दौरान  विचार  किया  जायेगा

 तथा  हमें  इसके  लिए  शीघ्रातिशीघ्र  स्वीकृति  प्राप्त  महिलाओं  पर  बहुत  अधिक  अत्याचार  किए

 जाते  हम  समाचार  पत्रों  में  बच्चों  से  बाल  हत्या  आदि  के  बारे  में  पढ़ते  रहे

 इतना  कुछ  घटित  हो  रहा  अब  हमने  एक  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  की  स्थापना  की  है  जो  अत्याचारों

 तथा  अन्य  बातों  के  बारे  में  जांच  वे  इस  समय  लागू  विभिन्न  विधियों  की  भी  जांच  कर  रहे

 इससे  सम्बंधित  कानून  उसने  पहले  ही  दो  अधिनियमों-दहेज  अधिनियम  तथा  सती  निवारण

 अधिनियम  के  खण्डों  में  संशोधनों  के  बारे  में  सुसाब  दिया  हम  इस  बात  की  जांच  कर  रहे  हैं  कि

 हम  संशोधन  केसे  करें  ताकि  अपराधियों  को और  अधिक  दण्ड  दिया  जा  जहां  कहीं  ऐसे  मामले

 उनके  ध्यान  में  लाये  व ेउनके  साथ  विचार-विमर्श  करेंगे  तथा  राज्य-सरकारों  को  परामर्श

 और  वे  पुलिस  से  सम्पर्क  इस  तरह  वे  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  अपराधियों  को  यथा  शीघ्र  पकड़ा

 जहां  तक  अत्याचारों  का  संबंध  हम  यह  चाहते  हैं  कि  अत्याचारों  को  कम  करने  के  लिए

 उनके  प्रति  जन-चेतना  का  संचार  करना  ही  मानदण्ड  होना  जहां  तक  जागरूकता  उत्पन्न  करने

 का  संबंध  है  हम  यूनिसेफ  की  सहायता  से  सभी  विधिक  शिक्षा  पुस्तिकाओं  को  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  मुद्रित

 कर  रहे  हमने  यह  सुनिश्चित  करने  का  भरसक  प्रसास  किया  है  कि  वे  आम  जनता  तक

 हमने  राज्य  सरकारों  को  इसके  बारे  में  जानकारी  दी  हमने  महिला  विकास  निगम  को  भी  इसके

 बारे  में  जानकारी  दी  हमने  यह  जानकारी  परिवार  परामर्श  केद्रों  को  भी  प्रदान  की  ताकि  वे

 जन-सामन्य  तक  पहुंच  जब  महिलाएं  एक  बार  सचेत  हो  जाएंगी  तो  उन  पर  होने  वाले  अत्याचारों

 में  काफी  कमी
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 जहां  तक  राजनैतिक  शक्तियां  प्रदान  करने  का  स॑घंध  हमने  पंचायती  राज  प्रणाली  में  महिलाओं

 के  लिए  33.1/3  प्रतिशत  आरक्षण  किया  मेरे  विचार  से  संविधान  मैं  संशोधन  करके  महिलाओं  के

 लिए  33  1/3  प्रतिशत  आरक्षण  प्रदान  करने  कै  लिए  हमें  अपने  माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  नरसिंह  राव

 की  प्रशंसा  करनी  यह  देखना  हमारा  सर्वोषरि  कर्त्षष्य  है  कि  पंचायती  सज  में  आम  महिलाओं

 को  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  मेरे  विचार  से  तीनों  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  प्राप्त  करिए  बिना  वे  कारगर

 ढंग  से  कार्य  करने  में  समक्ष  नहीं  हमने  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  प्राश्भ  कर  दिए  जहां

 कहीं  गैर  सरकारी  संगठन  अथवा  अन्य  संस्थाएं  अथवा  विश्वविद्यालय  पंचायती  राज  संध्धाओं  में  निर्वाचित

 महिलाओं  को  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  आगे  आते  हैं  तो  हम  उनको  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  से  10,000

 रुपये  प्रदान  कर  सकते  इन  बोर्डों  का  गठन  किया  गया  है  और  वे  कार्य  कर  रहे  मैंने  माननौथ

 मुख्य  मंत्रियों  को इस  आशय  के  कई  पत्र  लिखे  हैं  कि जब  कभी  वे  उचित  मूल्य  की  दुकानों  अथबा

 डेयरी  विकास  निगम  अथवा  गैस  का  आवंटन  करे  ती  ख्रहििलाओं  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिए

 मैं  इस  बात  से  बहुत  प्रसन्न  हूँ  कि  आश्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  नै  इस्न  और  तुरन्त  ध्यात  दिया  है  और

 उन्होंने  डचित  मूल्य  की  दुकानों  के  मामले  में  महिलाओं  को  बरीयता  दी  कर्नाटक  झतकार  भी  उचित

 कीमत  की  दुकानें  आबंटित  करते  समय  निचले  स्तर  पर  महिलाओं  को  बरौथता  प्रदान  करने  मैं  आगे

 आयी

 दूसरा  प्रश्न  पोषण  तत्व  से  संबंधित  समन्वित  बाल  विकास  कार्यक्रम  का  प्रमुख  भाग  भौषक

 तत्त्व  प्रदान  करना  जहां  तक  पोषक  सामग्री  का  संबंध  हम  अपनी  गतिविधियों  का  विस्तार  करना

 चाहते  हाल  ही  हमें  यह  पता  चला  है  कि  पोषक  सामग्री  के  लिए  कुछ  राज्य  सरकारें  केवल

 50  तो  कुछ  60  तथा  क॒छ  में  75  पैसे  प्रदान  प्रति  बच्चा  की  दर  मैं  क्र  रही  हमने

 ऐसे  राज्यों  को  यह  बता  दिया  है  कि  जब  तक  वे  पोषक  सामग्री  के  लिए  1  रुपचा  प्रति  ब्रच्चा  कौ

 दर  से  नहीं  देते  तब  तक  हम  किसी  नई  परियोजना  के  लिए  मंजूरी  प्रदात  नहीं  कई  राज्य  शरकरें

 समन्वित  बाल  विकास  योजना  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बच्चों  के  पोषण  के  लिए  |  पते  प्रति  बचता

 की  दर  से  धनराशि  प्रदान  करने  के  लिए  आगे  आये

 हम  महिलाओं  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  संसाधन  केन्द्र  प्रारम्भ  करना  चाहते  अनुसंधान  की  देखभाल

 तथा  महिलाओं  की  समस्याओं  के  प्रति  संवेदनशील  बनाने  के  तथा  तत्सम्बंधी  भैटवर्क  स्थाषित

 करने  के  लिए  हम  इस  वर्ष  यह  कार्यक्रम  प्रारम्भ  कर  रहे  हमने  बाल  विकास  कोड  का  बिकास

 किया  है  जिसमें  ये  प्रशिक्षण  प्रदान  करते  जहां  तक  पर्यवेक्षकों  तथा  आंगन  भाड्ी  अध्यापिकाओं

 का  संबंध  उन्हें  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जा  रहा  उसकी  तरह  जहां  तक  महिलाओं  का  संबंध

 हम  महिलाओं  के  बारे  में  गहन  अध्ययन  करता  चाहते  इस  वर्ष  के  दौरान  हमने  ये  विभिन्‍न  कार्यक्रत

 प्रारम्भ  किए

 आप  जानते  हैं  कि  हाल  ही  महाराष्ट्र  में  भूकम्प  आया  भूकम्प  कै  समय  काफी  अनर्रक्ौष
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 एजेन्सियां  आगे  आबी  उन्होंने  काफी  दान  दिया  हमने  भी  लाटूर  में  अधिकारियों  का  एक  दल

 भेजा  हमने  वहां  135  से  अधिक  शिशु  सदन  खोले  ताकि  निराश्रित  बच्चों  की  देखभाल  की  जा

 हमने  महिलाओं  के  लिए  अल्पावधि  हेतु  ठहरने  के  लिए  गृह  खोले  हमने  आय  सजित  करने

 वाले  कुछ  कार्यक्रम  भी  प्रारम्भ  किए  बच्चों  तथा  विधवाओं  को  सक्ताच्तता  के  लिए  बैंक  ने  भी  राज्य

 सरकार  को  6  करोड़  रुपये  प्रदान  किए  इस  प्रकार  ग्रें  कुछ  कार्यक्रभ  है  जिम्हें  हमने  प्रारम्भ  किया

 बैठक  में  अन्य  सुझाव  यह  दिया  गया  था  कि  स्टाफ  अपर्थाप्त  यद्यपि  इस  कार्यक्रम  का  बहुत

 अधिक  विस्तार  किया  गया  है  तो  भी  स्टाफ  अपर्याप्त  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  इस  समय  स्टाफ

 अपर्याप्त  है  यद्यपि  हमने  विगत  थर्ष  के  दौरान  महिला  समृद्धि  योजना  तथा  राष्ट्रीय  बालगृह  विधि  जैसे

 कई  कार्यक्रमों  का  विस्तार  किया  हम  ये  सभी  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करेंगे  मुझे  आशा  है  कि  सरकार

 इस  पर  बिचार  करेगी  तथा  हमें  पर्याप्त  स्टाफ  प्रदान  किया  जाना  सुनिश्चित

 स्थायी  समिति  में  एक  अन्य  सुझाव  यह  था  कि  हम  पुराने  कार्यक्रमों  की  ओर  अधिक  ध्यान

 नहीं  दे  रहे  थे  बल्कि  नये  कार्यक्रमों  को  महत्व  दे  रहे  यह  हमारा  प्रयोजन  नहीं  हम  सभी  कार्यक्रमों

 जो  पहले  ही  प्रारम्भ  हो  चुके  पर्याप्त  निधियां  प्रदान  कर  रहे  मने  उनको  सुदृढ़  कर  रहे

 जहां  तक  पुराने  कार्यक्रमों  का  संबंध  है  हम  उनका  बहुत  अधिक  प्रचार  कर  रहे  जहां  तक  नये

 कार्यक्रमों  का  संबंध  हम  दूरदर्शन  तथा  वाल  पेंटिंग  आदि  कक  माध्यम  से  प्रयार  कर  रहे

 इन  सभी  कार्यक्रमों  के  द्वारा  मेरे  विचार  महिलाओं  को  समाज  की  ओर  से  शक्ति  प्राप्त

 उनके  लिए  आर्थिक  दृष्टि  स ेसशक्त  करने  के  हमारै  पास  आय  सृजन  परियोजनाएं  हैं  जिनमें  हम

 पारम्परिक  क्षेत्रौं  में  नहीं  बल्कि  ब्यूटी  पारलर  आदि  गैर  पारम्परिक  क्षेत्रों  में

 प्रशिक्षण  देते

 उसके  लिए  हम  90  प्रतिशत  अनुदान  देते  इस  तरक  के  आय  पैदा  करने  वाले  कार्यक्रम  ग्रामीण

 विकास  विभाग  तथा  हमारे  विभाग  में  भी  चल  रहे  इस  प्रकार  के  कार्यक्रम  महिलाओं  को  निश्चित

 रूप  से  प्रशिक्षण  तथा  आय  प्रदान  इस  आय-उत्पन्न  करने  वाले  कार्यक्रम  से  वे  कुछ  बचत  भी

 कर

 इस  सामाजिक  अधिकार  को  देने  के  बाद  आर्थिक  अधिकार  देने  की  बात  आती  हम  उसे

 अपने  आय-पउत्पन्न  करने  वाले  कार्यक्रमों  के  जरिए  दे  रहे

 तीसरा  अधिकार  राजनैतिक  अधिकार  है  जिसे  हमारे  प्रधान  मंत्री  पंचायती  राज  संस्था  के

 दे  चुके  इन  अधिकारों  को  देने  के  हमारे  देश  में  महिलाएं  आशानुरूप  प्रगति  कर  जहां

 तक  आय  का  संबंध  वे  आत्मनिर्भर  हो  जाएंगी  तथा  अपने  बच्चों  का  स्कूल  जाना  नहीं  बन्द

 वे  अपने  महिला  बच्चों  की  देखभाल  कर  सकने  की  स्थिति  में  होंगी  तथा  उससे  पूरे  देश  में
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 श्रीमती  मालिनी  भद्टाचार्य  :  चूंकि  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  अनुदान

 मांगों  का  क्षेत्र  काफी  व्यापक  होता  है  अतः  मैं  कुछ  विशिष्य  क्षेत्रों  में  विनिर्दिष्ट  की  गई  बातों  तक  ही

 अपने  आपको  सीमित  रखूंगी  जिसमें  बजट  की  समग्र  प्रवृत्ति  परिलक्षित

 सरकार  ने  कई  मौकों  पर  इस  आवश्यकता  पर  बल  देते  हुए  कहा  है  कि  वह  प्राथमिक  शिक्षा

 का  सार्वभौमीकरण  करना  चाहती  इस  सत्र  के  प्रारम्भ  में  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  जरिए  यह

 वायदा  किया  गया  कि  इस  शताब्दी  के  अंत  तक  लिए  शिक्षाਂ  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  नौवों  योजना  में  शिक्षा  के  परिव्यय  को  बढ़ाकर  सकल  घरेलू  उत्पादन  के

 छः  प्रतिशत  तक  कर  दिया  तथापि  हम  देखते  हैं  कि जबकि  1993-94  में  यह  परिष्यय  सकल

 घरेलू  उत्पादन  का  केवल  3.5  प्रतिशत  1994-95  में  इसमें  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  नौचीं

 योजना  एक-दो  वर्षों  में  शुरू  हो  जाएगी  और  हमें  एक  साथ  भारी-भरकम  वृद्धि  करनी  अगर

 साल  दर  साल  कोई  वृद्धि  नहीं  की  जाती  है  तो  क्‍या  हमें  मालूम  है  कि  जब  हम  1996-97  में  प्रवेश

 करेंगे  तो  हमें  अचानक  लम्बी  छलांग  लगानी  पड़ेगी  ?  सरकार  को  संसद  के  समक्ष  किए  गए

 वायदे  को  पूरा  करने  के  लिए  स्वयं  इस  बजट  में  ही  शैक्षणिक  परिव्यय  के  हिस्से  में  बुद्धि  करनी  चाहिए

 जो  कि  वाकई  में  नहीं  की  गई

 1991  में  हम  देखते  हैं  कि  साक्षरता  के  क्षेत्र  मे ंकुछ  विकास  और  कुछ  प्रगति  हुई  सात

 वर्ष  से  अधिक  उप्र  के  52.19  प्रतिशत  लोग  किसी  न  किसी  रूप  में  साक्षर  और  अभी  भी  ऐसे

 बहुत  से  लोग  हैं  जिन्हें  हमें  साक्षर  बनाया  हम  देखते  हैं  कि  पुरुषों  में  स्परक्षरता  का  प्रतिशत

 64.20  महिलाएं  अभी  भी  काफी  पिछड़ी  हुई  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  महिलाओं  की  साक्षरता

 दर  में  वद्धि  हुई  अभी  केवल  39.13  प्रतिशत  महिलाएं  साक्षर  हम  देख  सकते  हैं  कि  जबकि

 कतिपय  योजनाएं  और  परियोजनाएं  शुरू  तो  की  जाती  लेकिन  उसके  साथ  ही  निरक्षरों  की  पिछली

 संख्या  जारी  रहने  के  कारण  लक्ष्य  सुदूर  में  पिछड़ता  जाता  ह ैजब  तक  कि  इस  जारी  हने  वाली  निरक्षरों

 की  पिछली  संख्या  को  समाप्त  नहीं  किया  जाता  तब  तक  मैं  समझती  हूं  कि  लक्ष्य  की  प्राप्ति  कभी

 भी  नहीं  की  जा  लक्ष्य  की  ओर  से  छोरों  से  बढ़ता  एक  छोर  है  बच्चों  के  लिए  प्राथमिक

 शिक्षा  का  सार्वभौमीकरण  और  दूसरा  है  वयस्कों  में  निरक्षतता  को  कम

 प्राथमिक  शिक्षा  पर  एक  नजर  यदि  हम  पचास  और  नब्बे  के  दशक  के  बीच  की

 रिपोर्ट  को  देखें  तो  पाएंगे  कि  प्राईमरी  और  उच्च  प्राईमरी  पाठशालाओं  की  संख्या  अवश्य  ही  बढ़  गई

 1950-51  और  1991-92  के  बीच  स्कूलों  की  संख्या  में  तुलनात्मक  वृद्धि  हुई  हम  देखते

 हैं  कि  अब  प्राईमरी  और  उच्च  प्राईमरी  स्कूलों  की  संख्या  7,17,863  हो  गई  है  तथा  2,70,000

 अनौपचारिक  शैक्षणिक  केन्द्र  हैं  जिसमें  136  मिलियन  बच्चे  पढ़ते
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 फिर  जैसा  कि  सरकार  ने  इस  पुस्तक  जो  लिए  शिक्षा  शिखर  सम्मेलनਂ

 के  दौरान  प्रकाशित  की  जाती  इंगित  किया  है  कि  उच्च  स्तरीय  सुविधा  की  परिणति  आवश्यक  नहीं

 है  कि  बच्चों  के  उच्य  स्तरीय  पंजीयन  में  ही  अर्थात्‌  यदि  स्कूल  अधिक  हैं  तो  इसका  तात्पर्य  यह

 नहीं  है  कि  बय्थे  सारे  स्कूलों  में  जाएंगे  ठोक  यही  हो  रहा  स्कूलों  को  संख्या  बढ़  गई

 लेकिन  उस  हिसाब  से  बच्चों  के  पंजीयन  की  संख्या  नहीं  बढ़ी  है  बच्चों  के  पंजीयन  का  समग्र  अनुपात

 भी  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  मे ंकाफी  भिन्‍न  आज  भी  6-14  वर्ष  की  उम्र  के  24  मिलियन  बच्चे

 स्कूल  नहीं  जाते  कक्षा  1  से  4  के  बीच  स्कूल  छोड़ने  को  दर  काफी  ऊंची  45  प्रतिशत  है  और

 यदि  हम  कक्षा  1  से  8  के  बीच  देखें  तो यह  और  भी  60  प्रतिशत  प्रश्न  यह  है

 कि  यदि  स्कूल  हैं  तो  बच्चों  को  स्कूल  क्‍यों  नहीं  भेजा  जाता  स्कूल  जाने  की  दर  इतनी  कम  क्‍यों

 हैं  और  इतनी  अधिक  संख्या  में  बच्चे  स्कूल  से  पढ़ाई  क्‍यों  छोड़  देते  हैं  ?

 सरकार  को  इन  सभी  प्रश्नों  को हल  करना  ये  मामूली  सवाल  नहीं  जब  तक  कि

 गम्भीर  राजगैतिक  इच्छा  होगी  तब  तक  मैं  नहीं  समझती  कि  इस  समस्या  का  समाधान  किया  जा

 यहां  तक  कि  थोड़ा-बहुत  धन-जिसे  इस  पर  खर्च  किया  जा  रहा  है-भी  निरर्थक  जा  रहा  है  क्‍योंकि

 लक्ष्यों  को  लगातार  पीछे  धकेला  जा  रहा

 ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्डਂ  को  लेते  मौजूदा  बजट  में  इसके  लिए  धनराशि  बढ़ाई  गई

 है  और  फिर  भी  हम  देखते  हैं  कि  जहां  तक  ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  का  सम्बन्ध  लक्ष्यों  को  प्राप्त

 करने  में  असफलता  ही  हाथ  लगी  1992'  के  1992  तक  ऑपरेशन

 ब्लैक  बोर्ड  5,  385  सामुदायिक  विकास  केन्द्रों  और  11,000  नगर  पालिका  क्षेत्रों  मे ंकेबल  4.14  लाख

 स्कूलों  तक  ही  पहुंच  पाया  यह  ऑपरेशन  जितने  स्कूलों  तक  पहुंच  पाया  है  वह  लक्ष्य  का  केवल

 77  प्रतिशत  रपट  कहती  है  कि  संसाधनों  के  अभाव  के  कारण  यथा  अभिकल्पित  देश  के  सभी

 प्राईमरी  स्कूलों  तक  नहीं  पहुंचा  जा  लक्ष्य  पूरा  करने  के  लिए  पहचाने  गए  एकल-अध्यापक

 विद्यालयों  में  1.52  लाख  अध्यापकों  की  नियुक्ति  की  तुलना  में  केबल  70,000  अध्यापकों  की  ही

 नियुक्त  की  गई  मैं  समझती  हूं  कि  यह  आंकड़ा  थोड़ा  पुराना

 अब  तक  नियुक्त  किए  गए  अध्यापकों  की  संख्या  बढ़कर  1.02  लाख  हो  गई  न  कि  70,000

 ही  लेकिन  फिर  भौ  आज  देख  सकते  हैं  कि  अध्यापकों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  निर्धारित  किए

 गए  लक्ष्य  और  भर्ती  किए  गए  अध्यापकों  की  वास्तविक  संख्या  के  बीच  काफी  बड़ा  अन्तर

 यही  बात  कक्षाओं  के  निर्माण  के  संबंध  में  लागू  होती  कुल  लक्ष्य  का  केबल  43  प्रतिशत

 प्राप्त  किया  गया  मैं  धन  के  दुरुपयोग  अथवा  जिसके  बारे  में  आरोप  लगाया  गया  के

 बारे  में  कुछ  करने  नहीं  जा  रही  हूं  लेकिन  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  थे  उन्हें  भी  नहीं  प्राप्त  किया

 गया  ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  योजना  काफी  पीछे  चल  रही  जबकि  अभी  भी  स्कूलों

 की  संकृपा  काफी  बड़ी  विभाग  ने  आश्चर्यजनक  रूप  से  स्कूलों  को  मजबूत  बनाए  बिना
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 स्कलों  को  खोलने  का  निर्णय  कर  लिया  विभाग  ऑपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  का  विस्तार  उच्च

 प्राईमरी  स्‍तर  के  लिए  भी  करने  जा  रहा

 मैं  समझती  हूं  कि  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किए  बिना  आगे  बढ़ने  की  बजाय  हमें  पहले  शुरू  किए  गए

 कार्यों  को  सुदृढ़  बनाना  हम  यह  भी  देखते  हैं  कि  ऑपरेशन  ब्लैकबोर्ड  योजना  में  लचीलेपन

 का  भी  थोड़ा-बहुत  अभाव  रहा  जिन्हें  अध्यापकों  की  नहीं  स्कूल  की  इमारतों  की  आवश्यकता

 उन्हें  अध्यापकों  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  कहा  जिन्हें  कमरों  की  अध्यापकों  की आवश्यकता

 उन्हें  अध्यापक  नहीं  मैं  समझती  हूं  कि  इस  प्रकार  की  योजना  जिसे  हमने  पूरे  देश

 की  शैक्षणिक  व्यवस्था  में  लागू  किया  हमें  कुछ  लचीलापन  लाना  होगा  अन्यथा  निधियों  का  दुष्प्रयोग

 अथवा  उनका  कम  उपयोग  होता

 हमारे  पास  यह  जिला  प्राईमरी  शैक्षणिक  कार्यक्रम  भी  है  जो  विकेन्द्रीकरण  और  शैक्षणिक  योजना

 में  जिला  स्तरीय  भागीदारी  के  लिए  इसका  भी  जिक्र  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  किया  गया

 उसमें  से  85  प्रतिशत  सहायता  बाहरी  संसाधनों  से  और  15  प्रतिशत  सरकार  से  प्राप्त  हालाँकि

 इसकी  घोषणा  बड़े  ही  जोश  के  साथ  की  गई  फिर  भी  इस  महत्वपूर्ण  योजना  के  लिए  बाहरी  सहायता

 अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  मेरे  विचार  से  यह  योजना  बहुत  ही  महत्त्वपूर्ण  इस  योजना  के  कार्यान्वयन

 है  जितनी  धन  राशि  की  आवश्यकता  है  वह  उपलब्ध  नहीं  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  जहाँ  पर

 सशक्त  पंचायत  व्यवस्था  है  वहाँ  पायलट  परियाजनायें  होनी  चाहिए  और  उन्हीं  के  भरोसे  अपना  कार्य

 शुरू  किया  जाना  परन्तु  मेरे  विचार  से  योजना  और  संसाधनों  को  जुटाने  के  बीच  जो  विसंगति

 हैं  उसका  कारण  एक  बार  फिर  राजनैतिक  संकल्प  शक्ति  का  अभाव  ही

 मेरे  विचार  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  जिसका  उद्देश्य  नि:शुल्क  तथा  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा  उपलब्ध

 कराना  तथा  प्राथमिक  शिक्षा  स्तर  पर  अनौपचारिक  शिक्षा  पर  बल  दिये  जाने  को  नीति  बीच

 कतिपय  विसगतियाँ  मैं  राष्ट्रीय  नीति  के  तहत  औपचारिक  तथा  अनौपचारिक  शिक्षा  के  बीच  जो

 संबंध  हैं  उसके  बारे  में  संक्षेप  में  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  :-

 शिक्षा  नीति  में  यह  बताया  गया  है  कि  14  वर्ष  की  आयु  तक  के  बच्चों  को  नि:शुल्क

 तथा  अनिवाय  रूप  से  संतोषजनक  स्तर  की  शिक्षा  दी  .....  .
 !

 शिक्षा  नीति  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  पाठशालाएं  सभी  बच्चों  विशेषकर  लाखों

 बालिकाओं  तथा  कार्यरत  बच्चों  जो सामाजिक  और  आर्थिक  परिस्थितियों  के  पाठशाला

 नहीं  जा  सकते  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 अब  आप  यह  कहते  हैं  कि  आप  लोग  इस  देश  में  प्राथमिक  स्तर  तक  नि:शुल्क  तथा  अनिवार्य

 शिक्षा  शुरू  करने  जा  रहे  नि:संदेह,  अनिवार्य  शिक्षा  का  यह  तात्पर्य  नहीं  हाता  कि  आप  लोग  बच्चों

 को  जबरन  शिक्षा  दे  सकते  अनिवार्य  शिक्षा  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कतिपय  आधारभूत  सुविधाओं

 का  होना  आवश्यक  यह  देखना  कि  बच्चे  पाठशाला  क्‍यों  नहीं  उन्हें  पाठशाला  आने
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 के  लिए  कैसे  प्रेरित  किया  और  कार्यरत  बच्चों  को  अपने  कार्य  से  कैसे  मुक्त  करषाया  जा  सकता

 है  तथा  उन्हें  पाठशाला  में  आने  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  अतः  आप  या  तो  यह  बताएं  कि

 आप  लोग  फलॉ-फलों  तारीख  तक  निःशुल्क  प्राथमिक  शिक्षा  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  अथवा  आप  लोग

 यह  कहें  कि  सभी  पाठशाला  जाने  लायक  बच्चों  के  लिए  अनिवार्य  शिक्षा  शुरू  किया  जाना  संभव  नहीं

 हमें  अनौपचारिक  शिक्षा  रखनी  मेरे  विचार  से जब  तक  अनिवार्य  ग्राथमिक  शिक्षा  के

 कार्यान्वयन  को  शुरू  नहीं  किया  जाता  तब  तक  कुछ  समय  तक  बच्चों  के  लिए  वबल  अनौपचारिक

 शिक्षा  ही  जारी  रखनी

 और  यह  कार्य  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  हो  अब  समय  बहुत  कम  बचा

 हमें  यह  भी  देखना  है  कि  अनौपचारिक  शिक्षा  इस  औपचारिक  शिक्षा  व्यवस्था  के  साथ-साथ  कैसे  चलायी

 जा  इस  बात  का  आपके  कुछ  प्रतिवेदनों  में  उल्लेख  भी  किया  गया  है  और  यही  कार्य  राष्ट्रीय

 शिक्षा  नीति  के  अंतर्गत  किया  जाना  अनौपचारिक  इन  बच्चों  के लिए  जो  पाठशाला  नहीं

 जा  एक  सोपान  का  काम  करना  और  इस  कार्य  के  लिए  हमें  नि:संदेह  औपचारिक  शिक्षण

 प्रक्रिया  को  ही  बदलना  उसे  अधिक  लचीला  और  अधिक  मुक्त  तथा  सुगम्य  बनाना  अतः

 यह  अन्योन्याश्रित  परन्तु  आप  लोग  सभी  बच्चों  विशेषकर  बालिकाओं  को  केवल  इत्तलिए  स

 अनौषचारिक  शिक्षा  ही  नहीं  देंगे  कि  व ेसामाजिक  और  आर्थिक  कारणों  के  फलस्वरूप  पाठशाला  नहीं

 जा  पाते

 पूर्ण  साक्षरता  अभियान  के  लिए  बजट  में  काफी  अधिक  धन  राशि  के  लिए  प्रावधान  किया  गया

 हम  यह  भी  महसूस  करते  हैं  कि  राष्ट्रीय  साक्षरता  अभियान  सही  दिशा  में  कार्य  कर  र१  इसने

 कतिपय  क्षेत्रों  मे ंकाफी  अच्छा  कार्य  किया  और  काछ  क्षेत्रों  में  यह  अभियान  पूर्ण  स  क्षरता  प्राप्त

 करने  में  सफल  रहा  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  जिले  में  पूर्ण  साक्षर  हो  गए  राजस्थान  के  डूंगरपुर

 ने  पूर्ण  साक्षरता  प्राप्त  कर  ली  केरल  राज्य  में  यह  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  गया  है  हम  लोग

 यह  देखते  हैं  कि  इस  विभाग  ने  60  नए  जिलों  के  पूर्ण  साक्षरता  प्राप्त  करने  हेतु  180.00  करोड़  रुपयों

 की  माँग  की  इस  विभाग  को  180  करोड़  रुपयों  के  स्थान  पर  केवल  154.75  करोड़  रुपये  ही

 दिए  गए  साक्षरता  के  बाद  के  कार्यक्रमों  को  वास्तव  में  अभी  तक  शुरू  नहीं  किया  और  इस

 बात  की  पुष्टि  बजटीय  परिदृश्य  से  वर्ष  1993-94  के  लिए  बजट  प्राक्कलन  13.50  करोड़  रुपये

 था  जबकि  संशोधित  प्राक्कलन  8  करोड़  रुपये  क्या  इस  पूर्ण  साक्षरता  के  कार्यक्रम  की  गति

 जान  बूझ  कर  धीमी  को  जा  रही  क्या  धनराशि  की  कमी  के  कारण  इस  कार्यक्रम  पर  अधिक  बल

 नहीं  दिया  जा  रहा  है  ?  समग्र  रूप  से  यदि  देखा  जाए  तो  शिक्षा  के  लिए  अधिक  राशि  आवंटित  नहीं

 की  गई  शिक्षा  पर  जितनी  धन  राशि  आबटित  करने  का  वादा  किया  गया  था  उतनी  धन  राशि  आवंटित

 नहीं  की  हमारे  विचार  में  जब  तक  साक्षरता  हेतु  अधिक  धन  राशि  आबंटित  नहीं  की  जायेगी  तब

 तक  पूर्ण  साक्षरता  कार्यक्रमों  पर  दुष्प्रभव  पड़ता
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 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिये  नियोजित  बजटीय  सहायता  नहीं  है  परन्तु  फिर  भी  इनकी  माँग  अत्यधिक

 बढ़ती  ही  जा  रही  है  क्योंकि  निजी  क्षेत्र  में  शिक्षा  बहुत  महंगी  हो  गई  सभी  राज्यों  राज्य  सरकार

 द्वारा  संचालित  पाठशालाएं  नहीं  इसी  कारण  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  अत्यधिक  माँग  है  तब  भी  हम

 लोग  यह  पा  रहे  हैं  कि  शिक्षकों  तथा  छात्रों  क ेबीच  का  अनुपात  वर्ष  1992  और  1993  के  मध्य  नीचे

 चला  गया  पाठशालाओं  की  संख्या  वही  रह  गई  परन्तु  छात्रों  की  संख्या  बढ़  गई  है  जिसका  तात्पर्य

 कुछ  विद्यालयों  में  आवश्यकता  से  अधिक  छात्र  हो  गए  हमारे  पास  मूलभूत  सुविधाएं  भी  नहीं  हैं

 जब  तक  उन्हें  नियोजित  सहायता  नहीं  दी  जाती  तब  तक  मेरे  घिचार  से  जिस  प्रयोौजनार्थ  इन  विद्यालयों

 को  खोला  गया  जे  पूरे  नहीं  हो

 जैसा  कि  आप  सभी  को  मालूम  नवोदय  शिक्षा  के  प्रचार-प्रसार  की  गति  तीज़  करने

 के  प्रयोजनार्थ  खोले  गए  क्यो  वे  गति  तीघ्र  करने  वाले  संस्थान  बन  पाये  हैं  ?  नवोदय  विद्यालयों

 की  दो  बार  पुनरीक्षा  की

 4.00  मन  पं»

 दुसरे  प्रतिवेदन  के  अनुसार  उन्हें  चालू  रखा  जाना  चाहिए  परन्तु  कुछ  सतर्कताएं  बरती  जानें  की

 आवश्यकता  इस  योजना  को  चलाया  जा  सकता  है  परन्तु  तीन  बातों  को  ध्यान  में  रखना  इस

 योजना  को  कम  लागत  वाली  योजना  बनाए  रखने  हेतु  इसकी  सतत  पुनरीक्षा  किया  जाना  प्रवेश  परीक्षा

 की  लैधता  और  विश्वसनीयता  को  सुनिश्चित  किया  और  इन  संस्थानों  शिक्षा  को  गति  प्रदान

 करने  वाली  जो  भूमिका  उस  पर  विशेष  ध्यान  दिया  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्‍या  इन  तीन

 बातों  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  ?

 कतिपय  क्षेत्रों  क ेनजोदय  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  काफी  अच्छी  तरह  चलाए  जा

 रहे  परन्तु  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कई  ऐसे  विद्यालय  हैं  जहां  स्थिति  बिलकुल  ही  भिन्न  हमें

 पता  है  कि  उच्च  माध्यमिक  स्तर  पर  पास  होने  वाले  छात्रों  का  प्रतिशत  काफी  कम  हमारे  पास

 जो  अद्यतन  ऑकड़े  उपलब्ध  हैं  उसके  अनुसार  4897  छात्रों  में  से  2738  छात्र  पास  यह  कोई

 बहुत  अच्छा  रिकार्ड  नहीं  इन  छात्रों  का  चयन  श्रेष्ठ  प्रतिभा  के कारण  किया  इनका  चयन

 इसलिए  किया  गया  क्योंकि  वे  विशेष  प्रतिभासम्पन्न  छात्र  थे  हमें  केवल  प्रतिशत  को  ही  नहीं  परन्तु

 उनका  परिणाम  किस  स्तर  का  इस  बात  पर  भी  ध्यान  देना

 सभापति  महोदय  :  अपनी  पार्टी  के आंबटित  समय  का  पूरा  उपयोग  कर  लिया

 श्रीमती  मालिनी  भद्जाघार्य  :  मैं  केवल  शिक्षा  के  संबंध  में  ही  बोल  रही

 सभापति  महोदय  :  यह  केवल  आपको  सतर्क  करने  के  लिए  कहा  गया  है  अब  आप  अपना

 भाषण  जल्दी  समाप्त  कर

 श्रीमती  मालिनी  भड्डालार्य  :  यथा  संभव  संक्षेप  में

 जब  छात्रों  को  उत्तीर्ण  कर  देते  हैं  तो  वे  क्या  करते  नवोदय  विद्यालय  द्वारा  जो  परिणाम
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 वैशाछ  1916  अनुदानों  की  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्राल

 1916
 अनुदानों

 की  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी

 दिया  जाता  है  उनके  आधार  पर  इन  केन्द्रों  को  श्रेष्ठ  सिद्ध  किया  जा  सकता  क्‍या  इसी  प्रकार  के

 परिणाम  सामान्य  पाठशालाओं  का  उन्नयन  कर  तथा  उन्हें  सुधारकर  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  ?  इस

 प्रयोजन  हेतु  नवोदय  विद्यालयों  की  क्‍यों  आवश्यकता  हुई  ?  यहाँ  किस  विशिष्ट  क्षेत्र  में  विद्यार्थियों  की

 प्रतिभा  प्रकट  की  जाती  है  ?  इसी  प्रकार  के  प्रश्न  हमारे  जहन  में  उठते  शिक्षा  को  व्यवसाय  से

 जोड़ने  पर  पर्याप्त  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया  नि:सदिह  इस  क्षेत्र  को अधिक  धन  राशि  आवंटित

 की  गई  परन्तु  इस  क्षेत्र  यह  ज्यावसायीकरण  के  लिए  अपेक्षित  राशि  काफी  कम  शिक्षा  क्षेत्र  में  यह

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  हैं  और  यह  बड़ी  ही  चिन्ता  की  बात  है  कि  इस  क्षेत्र  में  कोई  विशेष  प्रगति

 नहीं

 जहाँ  तक  उच्चतरशिक्षा  का  संबंध  है  मैं  केवल  यह  कहना  चाहती  हूँ  कि  विश्व  विद्यालय  अनुदान

 आयोग  के  बजट  को  बढ़ाया  गया  परन्तु  फिर  भी  हमें  यह  बनाया  गया  है  कि  इस  अतिरिक्त  निवेश

 को  देश  के  विभिन्न  महाविद्यालयों  और  विश्वविद्यालयों  के  लिए  नहीं  अपितु  आसाम  में  इंजीनियरिंग

 महाविद्यालय  तथा  दो  केन्द्रीय  विश्व  विद्यालयों  को  स्थापित  करने  हेतु  उपयोग  में  लाथा  मेरे

 विचार  से  वहाँ  एक  इंजीनियरिंग  कालेज  खोला  जामा  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  बात  वहाँ  पर  एक  केन्द्रीय

 विश्व  विद्यालय  भी  होना  परन्तु  जब  हम  जो  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  पहले  से  ही

 उन्हें  धन  राशि  नहीं  दे  पा  रहे  हैं  तो सरकार  आसम  में  एक  साथ  दो  विश्वविद्यालय  क्‍यों  खोलने  जा

 रही  है  ?  क्‍या  वे  आसाम  के  लोगों  की  इस  प्रकार  से  मदद  करना  चाहती  है  ?  मैं  यह  बात  बिल्कुल

 नहीं  समझ  पा  रही  यदि  सामान्य  कालेजों  तथा  राज्य  के  विश्वविद्यालयों  को  और  अधिक  सुविधाओं

 से  सम्पन्न  किया  जाता  और  इस  प्रकार  उनकी  स्थिति  को  सुधारा  जाता  तो  क्‍या  वे  इन  दो  प्रस्ताजित

 केद्रीय  विश्वविद्यालयों  की  अपेक्षा  राज्य  के  लोगों  को अधिक  लाभ  नहीं  पहुंचाया  जा  मैं  यही

 प्रश्न  पूछना

 मैं  महिलाओं  तथा  बाल  विकास  पर  बोलने  के  लिए  कुछ  मिनटों  का  समय

 अभी-अभी  माननीय  मंत्री  इस  पर  बोले  मैं  केवल  यह  इंगित  करना  चाहती  हूं  कि  इस  विभाग  में

 योजनाओं  की  कोई  कमी  नहीं  और  ध्गस्तव  में  इस  विभाग  के  आवंटन  में  काफी  वृद्धि  हुई

 चिन्ताजनक  बात  यह  है  कि  योज5८ए  प्रारम्भ  तो  कर  दी  जाती  हैं  लेकिन  फिर  कुछ  समय  पश्यात्त  थे

 चलती  प्रतीत  नहीं  होती

 तुरन्त  हमारे  दिमाग  में  इन्दिरा  महिला  योजना  आती  इसकी  घोषणा  1991  में  की  गई  थी

 और  आठवीं  योजना  के  लिए  1785  करोड़  रुपये  आंबटित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  इसका

 कुछ  परिणाम  नहीं  निकला  अब  शेष  +ठवीं  योजना  के  लिए  78  करोड़  रुपये  की  संशोधित  योजना

 यहां  तक  कि  इसे  भी  अभी  तथ्ष  योतना  आयोग  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गई

 राष्ट्रीय  बाल  कार्य  योजना  एवਂ  अन्ध  योजना  हम  जानते  हैं  कि  इसके  लिए  विभिन्‍न  विभागों

 द्वारा  धनराशि  व्यय  करने  की  आशा  '।  लेकिन  महिला  तथा  बाल  विकास  विभाग  शीर्षस्थ  विभाग  है
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 और  यह  आश्चर्यजनक  बात  है  कि  हस  शौर्ष॑स्थं  विभाग  के  बजट  में  हमें  इस  संबन्ध  में  कोई  संकेत

 नहीं  मिलते  कि  क्‍या  राष्ट्रीय  बाल  कार्य  योजना  ने  प्रगति  की  इसने  कितनी  प्रगति  की  क्या  इसने

 प्रगति  की  भी  है  अथवा

 फिर  अगली  योजना  राष्ट्रीय  महिला  कोष  हम  यह  पाते  हैं  कि  इस  कोष  के  लिए  31  करोड़

 रुपये  की  धनराशि  स्वीकार  की  गई  लेकिन  इस  घर्ष  केजल  |  लाख  रुपये  का  सांकेतिक॑  प्राजधात

 किया  गया  हम  नहीं  जानते  कि  इसका  क्या  कारणਂ  थाँदि  धन  के  लिए  कोई  आयोजना  नहीं  थी

 तो  यह  बड़ा  कोष  क्यों  निर्धारित  किया  गया  इसकी  मुझे  जानकारी  नहीं

 समन्वित  बाल  विकास  योजना  को  हन  दिनों  एक  छ७तेरी  संगछेन  के  रूपे  में  देखा  जा  रहा

 एक  तरह  की  एकल  खिड़की  योजना  जो  इस  देशे  में  भहिलाओं  तथा  बच्चों  की  आवश्यकताओं  को

 पूरा  इसमें  बाल्यकाल  शिक्षा  बार्लचाड़ी  डे  केयर  सैंटर  आदि  को  शामिल  किया  जाना

 देश  के  कई  भागों  में  समम्बित  बाल  विकास  योजनाएं  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रही  कुछ  भी

 हो  मुझे  यह  कहने  में  कोई  शक  नहीं  फिर  1993  के  अन्त  हम  पाते  हैं  कि  कई  खण्ड

 इसमें  अन्तर्गत  लाये  गये  5239  खण्डों  में  से  2119  खण्ड  अब  भौ  इसके  अन्ता|ति  लॉये  जाने

 और  यदि  प्रत्येक  वर्ष  औसतन  200  खण्ड  इसके  अन्तर्गत  लाए  जाते  त्ती  भौ  संधध्त  देशे  को  इसके

 अन्तर्गत  लाए  जाने  में  दस  वर्ष  इस  कार्य  भें  इस  धर्ध  का  सर्व  साथ  हम  पाते  हैं

 कि  इस  में  सभी  डे  शैश_भ्काल-को  इसमें  शामिल  किया  गया  है-ये  सब  इस

 जास्केट  के  अन्दर  इन  योजनाओं  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  नियतन  नहीं  जबकि  अलग  चोणनाएं

 जो  इन  सब  के  लिए  उनको  परिव्यय  न  करने  वाली  योजनाएं  बना  दी  गई  जासतव  में  उनकी

 चास  निधियां  समाप्त  हो  रही  इसलिए  मैं  यह  सुझाव  देगा  चाहता  हूँ  कि  जब  तक  समर्थित  बलि

 विकास  योजना  इन  अन्य  योजनाओं  को  शामिल  करने  के  लिए  काफी  शुदृध्ट  नहीं  अन्य  योजनाओं

 को  जारी  रखना  इनमें  निधियां  समाप्त  महीं  होपौं

 संस्कृति  विभाग  पर  केवल  कुछ  और  मिनट  का  समय  दीजिए  संस्कृति  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां

 हस्तक्षेप  का  सकारात्मक  प्रभाव  हो  सकता  अथवा  नहीं  भी  हो  मेरे  कहने  का  यह

 अर्थ  कि  यहां  सिफ  ये  धनराशि  प्रदान  करने  सकारात्मक  प्रभाव  प्राप्त  नहीं  किए  जा  यह

 बहुत  ध्यानपूर्वक  पूछना  है  कि  धनराशि  का  किस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  किया  जा  रहा  किसके

 लिए  धनराशि  खर्च  की  जा  रही  आज  हम  पाते  हैं  संस्कृति  का  अत्यधिक  वाणिज्यिकरण  हो  गया

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  अभी  अभी  यहीं  मुझे  खेद  है  कि  वे  अब  यहां  नहीं  आज  ही

 अपने  घर  से  बाहर  आने  से  पूर्व  मैंने  सुना  कि  आज  मैट्रो  चैनल  पर  10  बजे  के  अंग्रेजी  समाचार  स्थगित

 कर  दि  गए  क्या  आपको  उसके  कारण  का  पता  है  ?

 इसका  कारण  यह  था  कि  दूरदर्शन  पीहइरे  कारडिन  फैशन  शो  का  सीधा  प्रसारण  करना  चाहता
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 और  इस  कारण  10  बजे  के  मैट्रो  चैनल  के  अंग्रेजी  समाचार  स्थगित  करने  पड़े  हम  कहां

 स्तयं  सरकार  एक  तरफ  सांस्कृतिक  आक्रमण  की  बात  कर  रही  है  और  दूसरी  ओर  इस  सांस्कृतिक

 आक्रमण  को  प्रोत्साहन  प्रदान  कर  रही  मेरे  विचार  से  सरकार  को  लोगों  को  विकल्प  प्रदान  करने

 पर  बल  द्वेता  विशेषकर  शहरी  तथा  ग्रामीण  गरीबों  को  क्योंकि  आज  जिस  तरह  का  सांस्कृतिक

 आक्रमण  हम  देख  रहे  हैं  वह  लोगों  क ेलिए  अफीम  बन  रहा  एक  तरह  की  निम्न  स्तर  की  संस्कृति

 लोगों  के लिए  अफीम  बन  रही  सरकार  को  संस्कृति  के  इस  वाणिज्यिकरण  के  लिए  एक

 विकल्प  प्रदान  करना  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इस  तथ्य  के  बाजजूद  कि  हममें  से  कई  यह

 एक  लम्बे  समय  से  कह  रहे  फिर  भी  अभी  तक  लोक  तथा  जनजातीय  संस्कृति  के  लिए  कोई  अलग

 नियतन  नहीं  ये  हमारी  देहात  में  सजीव  रूप  से  विद्यमान  जो  हम  विशिष्ट  लोगों  की काफी  अवहेलना

 के  बावजूद  जीवित  उन्हें  बाजार  स्थलों  पर  लाये  उन्हें  मूल  जहां  वे  रहते

 पर  प्रोत्साहन  प्रदान  करके  उन्हें  एक  नया  बल  प्रदान  किया  जा  सकता  और  सरकारी  सहायता

 का  लाभ  कलाकारों  तथा  लोगों  को  मिलना  विचौलियों  को  नहीं  जिनमें  माध्यम  से  निधियां  भेजी

 जाती

 एक  तरफ  जबकि  संस्कृति  का  अभाव  दूसरी  ओर  हम  पाते  हैं  कि  संस्कृति  विभाग  के  संसाधनों

 का  घिगत  कुछ  वर्षों  से  पूर्ण  उपयोग  नहीं  किया  गया  भारी  सांस्कृतिक  समूहों  के

 जहां  अधिकांश  लोगों  की  कोई  पहुंच  नहीं  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगी  कि  शहरी  तथा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंलघु  क्षेत्रीय  भिन्‍नताओं  के  लिए  काफी  संभावनाओं  बनाये  इन्दिरा

 गांधी  कला  केन्द्र  में  कार्य  में  वर्षों  का  विलम्ब  हुआ  इसे  हमारे  सांस्कृतिक  विभाग  के  बजट  का

 काफी  भाग  प्राप्त  होता  और  फिर  भी  यह  बहु-सांस्कृतिक  जो  इन्दिरा  गांधी  केन्द्र  को  बनाया

 जाना  अब  भी  नहीं  बनाया  गया  और  अब  हमारे  पास  एक  अन्य  बड़े  बहु-सांस्कृतिक  समूह  के

 लिए  एक  योजना  यह  ऐसी  बात  नहीं  हे  जिसके  कारण  प्रारम्भिक  स्तर  पर  संसाधनों  का  उचित

 नियतन  हो

 अन्त  मैं  जिला  संग्रहालयों  तथा  ग्रामीण  पुस्तकालयों  की  योजना  का  स्वागत  करता

 मेरे  विचार  से  यह  एक  बहुत  अच्छी  योजना  इसे  उचित  ढंग  से  तैयार  करना  मुझे  आशा

 है  कि  इसे  शीघ्र  ही  क्रियान्वित  किया

 जहां  तक  हमारे  देश  में  एक  पुस्तकालय  का  संबंध  इस  पर  काफी  ध्यान  दिए  जाने  की

 आवश्यकता  है  और  यह  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  मुझे  कहना  चाहिए  कि  वहां  प्रशासकीय  समस्या  को

 काफी  लम्बे  समय  से  हाथ  से  बाहर  जाने  की  अनुमति  दी  गई  है  जबकि  पाठकों  को  कठिताइयां  हो

 रही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  सभी  तरह  की  सत्ता  का  उल्लंघन

 गुण्डागर्दी  के  विरुद्ध  उच्चतम  स्तर  तक  प्रशासनिक  कार्यवाही  होनी  चाहिए  और  किसी  को  भी  छोड़ा

 नहीं  जाना  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  की  समस्याओं  की  समग्र  रूप  से  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति
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 अनुदानों  की  मागें  (
 की  मागें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी  2  मई  1994 अनुदानों की  मागें  "  ।  ॥  का तुरन्त गठन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय पुस्तकालय के

 का  तुरन्त  गठन  किया  जाना  चाहिए  और  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  के  राष्ट्रीय  महत्व  को  पनर्स्थापित  किया

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  सभापति  मुझे  इस  महत्वपूर्ण  बाद-विवाद

 में  भाग  लेने  के  लिए  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपकी  आभारी  हूँ  क्येांकि  हमारा  एक  बड़ा

 देश  है  और  मानव  संसाधन  विकास  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  तथा  बड़ा  विभाग

 जैसा  कि  आपको  जानकारी  एक  कहावत  व॒क्ष  को  उसमें  लगने  वाले  फल

 से  जाना  जाता  देश  का  निर्माण  इसकी  शिक्षा  पर  निर्भर  करता  कोई  भी  देश  अपनी

 परम्परा  त्तथा  उसके  मूल्यों  से  जाना  जाता

 4.15  मन्प»

 सन्‍्तोष  चौधरी

 आज  मैं  रविन्द्र  नाथ  टैगोर  की  कविता  से  उद्धरण  देती  हूँ  जिन्होंने  इस  प्रकार  कहा  है  :-

 हृदय  में  निर्भगता  और  मस्तक  अन्याय  के  सामने  नहीं

 जहां  ज्ञान  का  मूल्य  नहीं

 जहां  संसार  घरों  की  संकीर्ण  दीवारों  में  खण्डित  और  विभकत  नहीं

 जहां  शब्दों  का  उद्धव  केवल  सत्य  के  गहरे  स्रोत  से  होता

 जहां  अनर्थक  उद्यम  पूर्णता  के आलिगंन  के  लिए  ही  भुजाएं  पसारता

 जहां  विवेक  की  निर्मल  जल  धारा  पुरातन  रुढ़ियो  के  ;

 मरुस्थल  में  सूखकर  लुप्त  नहीं  हो  गई

 जहां  मन  तुम्हारे  नेतृत्व  में  सदा  उत्तरोत्तर  वित्तीण  होने  बाले  विचारों  और  कर्मों  में  रत  रहता

 प्रभु  !  उस  स्वतन्त्रता  के  दिव्य  प्रकाश  में  मेरा  देश  जाग्रत

 आज  मैं  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  का  उद्धरण  देती  हूँ  जिन्होंने  इस  प्रकार  कहा  था  :-

 समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  किसी  व्यक्ति  को  अपने  भारतीय  होने  पर  गर्व  न

 आज  मैं  श्री  राजीव  गांधी  को  भी  याद  करती  हूँ  जिन्होंने  यह  ब्लैक

 मिशनਂ  तथा  अन्य  कार्यक्रम  इस  देश  के  लिए  प्रारम्भ  किए  थे  ताकि  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  निचले  स्तर

 तक  पहुंच  सके  और  हमारी  शिक्षा  प्रणाली  हमारे  नैतिक  चरित्र  का  निर्माण  कर  मैं  स्थायी  विवेकानन्द

 का  उद्धारण  देती  हूँ  जिन्होंने  इस  प्रकार  कहा  था  :

 अपना  नैतिक  चरित्र  बनाना

 ह

 हमें  अपने  चरित्र  निर्माण  कार्यक्रम  को  प्रारम्भ  करना

 आज  हम  वह  नहीं  कर  रहे  उसकी  आज  कमी  इसी  कारण  मेरे  विचार  से  मुझे  अन्य  विषय

 पर  ध्यान  केन्द्रित  नहीं  करना  चाहिए  बल्कि  मुझे  स्वयं  शिक्षा  पर  ध्यान  केद्धित  करना  चाहिए  क्योंकि

 306



 12
 वैशाख  1916  अनुदानों  की  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन

 1916  की  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी

 पहले  मुझे  इतना  क्षेत्र  नहीं  मिला  मैं  यह  महसूस  करती  हूँ  कि  शिक्षा  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  क्षेत्र

 और  हमारी  सरकार  इस  क्षेत्र  पर  अधिक  बल  दे  रही  लेकिन  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  हमारे

 पास  इतनी  अधिक  योजनाएं  तथा  इतने  अधिक  कार्यक्रम

 मुख्य  समस्या  यह  है  कि  राज्य  सरकार  का  विषय  भारतीय  खेल  भी  राण्य  का  विषय

 भारत  सरकार  धन  राशि  दे  रही  उसके  पास  कुछ  योजनाएं  भी  तीन  राज्य  सरकारें  मैं  सभी

 राज्यों  के  बारे  में  नहीं  कह  रही  हूँ--बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रही  हैं  इस  संबंध  में  केरल  को  बधाई

 देती  वहाँ  पर  साक्षरता  दर  भी  काफी  अच्छी  महाराष्ट्र  सरकार  भी  अच्छा  कार्य  कर  रही  है

 ५००००  कर्नाठक  सरकार  तथा  अन्य  राज्य  भी  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  पश्चिम  बंगाल  की  क्या  स्थिति  है

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  पश्चिम  बंगाल  की  स्थिति  के  बारे  में  ही  बोलने  जा  रही  हूँ  मेरे

 पास  सभी  संगत  पत्र

 आप  इस  बात  का  समर्थन  करेंगी  कि  शिक्षा  सार्वाधिक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  और  कम

 से  कम  इसका  तो  हमें  राजनैतिकरण  नहीं  करना  हमें  शिक्षण  संस्थानों  को  नष्ट  नहीं  करना  चाहिए

 राजनैतिक  हस्तक्षेप  और  प्रभाव  के  कारण  हमारी  व्यवस्था  को  नष्ट  नहीं  किया  जाना  शिक्षा

 किसी  चीज  का  अध्ययन  करना  ही  नहीं  है  अपितु  एक  अच्छी  शिक्षा  व्यवस्था  से  स्वस्थ  शरीर  स्वस्थ

 दिमाग  और  स्वस्थ  विचार  का  निर्माण  होता  परनतु  आजकल  क्‍या  हो  रहा  है  ?  मैं  इस  बात  पर

 विस्तार  से  चर्चा  नहीं  क्योंकि  इस  बारे  में  बजट  सम्बंधी  पत्रों  तथा  स्थायी  समिति  के  प्रतिवेदन

 में  पहले  ही  बताया  जा  चुका

 राष्ट्रीय  ग्रन्थालय  के  संबंध  में  निसदिह  हमें  अपने  राष्ट्रीय  ग्रन्थालय  पर

 गर्व  हमें  हमारी  संस्कृतिक  परंपरा  और  मूल्यों  पर  गर्व  मुझे  इस  बात  की  जानकारी

 नहीं  है  कि  किन  कारणों  यां  किस  दल  के  दबाव  के  कारण  इस  संस्थान  को  क्षति  पहुँचाई  जा  रही

 इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?  इस  सभा  में  कई  ऐसे  सदस्य  हैं  जो  शिक्षा  क्षेत्र  में  राजनीति

 को  नहीं  और  ये  ही  थे  लोग  हैं  जो  सस्थाओं  के  मामलों  में  अनावश्यक  हस्तक्षेप  करते  उसी

 कारण  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  इन  हस्तक्षेपों  से  भविष्य  में  क्या  परिणाम  होंगे  ?  इस  संस्थान  का

 भविष्य  क्‍या  होगा  ?  पहले  वहाँ  पर  कोई  झगड़े  नहीं  परन्तु  अब  राजनैतिक  हस्तक्षेप  के  कारण

 दूरगामी  परिणाम  हुये  संस्थान  के  आन्तरिक  विवाद  उसके  रोजमर्रा  के  प्रशासन  पर  गंभीर  तथा  प्रतिकूल

 प्रभाव  डालते  मंत्रालय  के  टिप्पणी  से  ही  उद्धृत  कर  रही  हूँ  जिसके  अनुसार  ग्रन्थालय  के

 विकासात्मक  जैसे  कम्प्यूटरीकरण  माडक्रोफिल्मिंग  पुस्तकों  तथा  पत्रिकाओं

 307



 अनुदानों  की  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारो
 _ 2  मई  1994

 की  ग्रन्यालय  के  अधिकारियों  के  पास  ऐसे  संरचनात्मक  कार्यों  क ेलिए  समय  नहीं  होने

 में  कारण  लगभग  रुक  गए  वर्ष  प्रति  वर्ष  नियोजित  बजट  की  काफी  बड़ी  राशि  व्यय

 किए  बिना  ही  रह  जाती  यहां  तक  कि  42  करोड़  रुपये  की  लागत  से  भाषा  भवन  निर्माण  करने

 की  परियोजना  में  भी  शिथिलता  आई

 ऐसा  क्‍यों  हुआ  ?  जब  पहले  वाले  निदेशक  तो  वहाँ  पर  कोई  भी  झगड़ा  नहीं

 आप  इस  बात  का  समर्थन  करेंगी  कि  चैंकि  हमारा  देश  एक  गणतंत्रात्मक  देश  है  प्रत्येक  उद्योग

 में  कोई  एक  विरोधी  संघ  होना  यह  बात  किसी  एक  संस्थान  के  लिए  ही  नहीं  हर  जगह

 कर्मचारियों  को  यूनियन  बनाने  का  अधिकार  परन्तु  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  यूनियन  के

 राजनीतिज्ञों  की  सहायता  से  स्थिति  को  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  इस  विभाग

 को  कैसे  तंग  किया  गया  तथा  कैसे  अवहेलना  की  गई

 मैं  आपको  केवल  पत्र  दिखा  रही  ऐसा  राष्ट्रीय  ग्रन्थालय  में  ही  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  ऐसा  कुछ

 भर्ती  तथा  अनुकम्पा  के  आधार  पर  की  गई  भर्ती  के  कारण  हुआ  चैंकि  यह  ग्रंथालय  मेरे

 निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंआता  है  मैं  माननीय  वरिष्ठ  मंत्री  अर्जुन  सिंह  जी  से  कई  बार  मिली  तथा  उनसे

 यह  कहा  कि  इस  ग्रन्थालय  को  बन्द  नहीं  किया  यदि  कोई  झगड़ा  है  तो  ये  दोनों  यूनियन  साथ

 बैठकर  वियार  विमर्श  कर  सकती  निदेशक  सहोदय  स्वयं  एक  बैठक  बुला  सकते  हैं  अथवा  कोई

 दिल्ली  से  जा  सकता  वे  लोग  साथ  बैठकर  निर्णय  कर  सकते  परन्तु  ऐसा  कुछ  नहीं  हो

 यह  रहा  है  कि  वर्तमान  निदेशक*  के  बाद  ........  को  नियुक्त  किया  ऐसे  झगड़े  शुरू  हुए*  ...

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहती

 आप  इस  बात  का  समर्थन  करेंगी  कि  6.9.93  को  किसी  एक  विशेष  पदोन्नति  के  लिए

 श्री  बनर्जी  ने  यह  लिखा  कि  कलकत्ता  के  श्री  सफुल्ल  कुमार  न॑दी  को  सहायक  लाइब्रेरियन

 के  पद  पर  पदोन्‍नत  किया  जाता  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  एक  विभागीय  कार्य

 4.10.93  को  पुनः  एक  पत्र  आया  जिसमें  कहा  गया  था  कि  6  1993,  1993-94  की  आदेश

 538  को  संस्कृति  विभाग  के  निर्देश  आने  तक  आगे  कार्यान्यित  नहीं  किया  तत्पश्चात

 9.10.93  को  एक  और  पत्र  यह  पत्र  भी  श्री  बनजी  का  उस  पत्र  में  उन्होंने  यह

 लिखा  कि  इस  मद  के  लिए  को  पुनः  मामले  की  पुनरीक्षा  करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  है  अर्थात  इस  व्यक्ति  को  पदोन्नत  किया  जाना  इसके  बाद  26  1993  को  श्री

 शकधर  से  एक  और  प्र  प्राप्त  उस  पत्र  में  उन्होंने  लिखा

 20  1993  के  हमारे  समसंख्यक  पत्र  में  पहले  ही  स्पष्ट  किया  जा  चुका

 है  कि  की  उक्त  की  बैठक  की  कार्यावाही  सारांश  की  मद  3  में  श्री  सफुल्ल  कुमार  नंदी

 को  सहायत  लाइब्रेरियन  पद  पर  पदोन्‍नत  करने  के  संबंध  में  की  गई  सिफारिश  उचित
 न  कि  तू  तन  3 ्‌
 *अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृतांत  से  निकाल  दिया

 308



 12  1916 )  अनुदानों  की  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन
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 तत्पश्चात्‌  3.1.94  को  एक  और  पत्र  आया  जिसमें  कहा  गया  था  कि  श्री  नंदी  को  सहायक

 लाइब्रेरियन  पद  पर  3  अगस्त  को  पदोन्‍नत  किया  गया  उनकी  वरीयता  नियमानुसार  निर्धारित

 की

 अब  पदोन्नति  संबंधी  विभागीय  समिति  उसे  उचित  पदोन्नति  दे  रही  वे  उन्हें  चौथी

 बार  पदोन्नति  दे  रहे  हैं  और  एक  बार  उन्होंने  यह  कहा  इसे  स्थगित  रखा  उन्हें  चार  बार

 पदोन्नति  देने  के  बाद  विभाग  ने  2।  फरवरी  को  पत्र  भेजा  जिसमें  कहा  गया  था  :-

 तक  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हो  जाती  श्री  सफुल्ल  कुमार  नंदी  को  सूचना  सहायक  पद  का  वेतन

 ही  दिया  श्री  सफुल्ल  नंदी  के  सहायक  लाईग्रेरियन  और  सूचना  अधिकारी  के  पद  पर

 पदोन्‍नतियों  को  1993-94  के  कार्यालय  आदेश  990  3.1.94  के  द्वारा  स्थगित  रखा  जाता

 स्वयं  विभाग  द्वारा  चार  बार  जारी  किए  गए  पदोन्नति  आदेशों  के  बावजूद  भी  श्री  नंदी  की

 पदोन्नति  को  स्थगित  रखा

 2  1994  को  निदेशक  ने  पुनः  पत्र  वे  निदेशक  कैसे  मुझे  इसकी

 जानकारी  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  किसी  संस्थान  के  निदेशक  इस  प्रकार  से  लिख  सकते

 हैं  ?  यह  1993-94  का  आदेश  हैं  जिसमें  बताया  गया  है  :-

 ग्रन्थालय  संबंधी  मामलों  की  जांच  करने  के  संबंध  में  मानव  संसाधन  के  विकास  मंत्रालय

 द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  के  संबंध  में  18.3.94  के  विभिन्न  समाचार  माध्यमों  में  प्रकाशित  समाचारों

 के  फलस्वरूप  ......

 मैं  आगे  भी  उद्धत  कर  रही

 विचार  किया  गया  है  कि  श्री  सफुल्ल  कुमार  नंदी  के  मामले  सहित  सभी  विवादों  और

 लंबित  को  उक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  प्राप्त  किए  जाने  लंबित  रखा

 निदेशक  महोदय  ने  समाचार  माध्यमों  में  प्रकाशित  समाचारों  को  देखकर  कार्यालय  आदेश  का

 उल्लेख  किया  यह  उन  महोदय  के  कार्य  करने  का  ढंग  वहाँ  पर  इस  प्रकार  का  कार्य  होता

 है  जब  वहां  पर  इस  प्रकार  का  कार्य  होता  है  तो  न  केवल  राष्ट्रीय  ग्रन्यालय  अपितु  सभी  प्रमुख  संस्थानों

 को  नुकसान  कया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  इस  मामले  की  जांच  करने  का  अनुरोध  कर
 सकती  हूँ  ?

 ह

 निदेशक  महोदय  ने  21  मार्च  को  एक  पत्र  जारी  20  मार्च  को  श्री  अशोक

 संयुक्त  सचिव  से  इस  आशय  का  एक  प्र  प्राप्त  हुआ  कि  श्री  सफुल्ल  कुमार  नंदी  तथा  अन्य  सभी

 को  उनकी  पदोन्नति  के  अनुसार  वेतन  मिलना  एक  पदोन्नति  के  लिए  इतना  कुछ  हो

 राष्ट्रीय  ग्रन्थालय  में  और  नाम  की  दो  यूनियन  हैं  जिसमें

 निसदिह  एक  यूनियन  को  राज्य  में  सत्ता  कास  र्थन  है  और  दूसरी  यूनियन  निरास्पक्ष  है  |
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 ०००००  .....  अब  बता  रहे  मैं  यह  कहना  चाहती  हूँ  कि  आप  संस्थान  को  नुकशान

 पहुँचा  रहे  .....  जब  आपको  अवसर  मिला  है  तो  आप  क्यों  नहीं  बोले  आपको

 समय  दिया  गया  तो  उस  समय  आपने  उसका  सदुपयोग  क्‍यों  नहीं  किया  ?

 दस्तावेजों  पर  आधारित  बात  कह  रही

 श्री  मणिशंकर  अय्यर  :  आपने  प्रश्न  थे  उसका  उत्तर  दे  रही  हैं

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  यह  अत्यधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  मैं  किसी  यूनियन  कला  समर्थन

 नहीं  कर  रही  में  यह  कह  रही  हूँ  कि  यदि  कोई  बात  विवाद  में  उठती  है  तो  निदेशक  को  दोनों

 यूनियनों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करनी  परन्तु  दल  के

 समर्थन  के  कारण  ऐसा  कर  रहे  वे  इस  प्रकार  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  कर  रहे  ज़्का  यह

 प्रमाण  मैं  इसे  आपको  दिखा  रही  .....  ..<  . .  मैं  इसका  समर्थन  करतीਂ  हूँ  .....

 .....  जब  व्यक्ति  को  अपमानित  किया  गया  तो  उन्होंने  और  कार्यबाही  की

 एक  सदस्य  को  नौकरी  से  निकाला  गया  तथा  तीन  सदस्यों  को  निलंबित  किया  गया  प्मननीय

 सदस्या  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  यहाँ  उपस्थित  मैं  पहले  के  राजनैतिक  दृष्टिकोण  की  बात  नहीं  कर

 रही  आप  उनसे  इस  घटना  के  बारे  में  पूछ  सकते  श्रीमती  कल्पना  दासगुप्त  वहाँ  पर  लाइब्रेरियन

 वे  काफी  प्रख्यात  महिला  ईरानी  शिष्टमंडल  के  समक्ष  उनको  अपमानित  किया  गधा  तथा  उनके

 साथ  दुर्व्यहार  किया  ऐसा  क्‍यों  किया  गया  ?  इस  मामले  में  किसी  को  भी  निललम्बित  भहीं  किया

 मेरा  कहना  है  कि  इस  मामले  से  सम्बन्धित  लोगों  क ेखिलाफ  कोई  कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  की

 यह  शर्मनाक  मामला  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  इसके  लिए  कोई  सजा  है  तो  दोनों  पक्षों  को  सजा

 दी  जानी  श्रीमती  कल्पना  दास  गुप्त  विख्यात  महिला  पिछले  वर्ष  उन्हें  की  श्रेष्ठ  महिलाਂ

 का  सम्मान  प्रदान  किया  गया  था  उन्हें  इस  हद  तक  अपमानित  किया  गया  इसके  विरुद्ध  उन्होंने  शिकावतत

 की  और  पुलिस  स्टेशन  में  भी  दर्ज  लेकिन  इस  मामले  में  किसी  भी  व्यक्त

 को  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  इस  प्रकार  की  घटनाएं  नेशनल  लाइब्लेरी  में  घटित  हो  रही  हैं  बहां

 की  सभी  विकास  गतिविधियां  रुकी  गई  माननीय  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  गम्भीरता

 से  इस  मामले  की  जांच  मैं  किसी  भी  यूनियन  का  समर्थन  नहीं  कर  रही  हूँ  क्योंकि  मेरी  दिलचस्वी

 लोगों  के  पाठकों  के  राष्ट्र  और  देश  के  लिए  है  इसलिए  मेरा  माननीय  मन्त्री  जी  से  अमुशैध

 है  कि  किसी  विशेष  संस्थान  के  चाहे  वह  कोई  भी  उन्हें  निष्यक्षता  पूर्वक  कार्य  करना

 चाहिए  और  उन्हें  अपने  कार्यों  हेतु  किसी  राजनीतिक  दल  से  सहायता  नहीं  लेनी  चाहिए  और  उन्हें  संस्थान

 के  बेहतर  हित  हेतु  कार्य  करना  यही  मेरा  निवेदन  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  ऋरवे  क्रा

 प्रयांस  करना  अन्यथा  इस  प्रकार  की  घटनाएं  संस्थान  को  खराब  कर  इस  प्रकार  के  संस्थान

 समाप्त  हो  इसलिए  मैं  एक  मुद्दे  को  सदन  में  उठाना  चाहती
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 अब  मैं  सरकार  के  साक्षरता  कार्यक्रम  पर  आती  स्थर्गीय  राजीव  गांधी  ने

 बलैकबोर्डਂ  और  साक्षरता  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  मेरे  विचार  से सरकार  को  ब्लैक  बोर्डਂ

 कार्यक्रम  को  व्यापक  रूप  से  अपनाना  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि  वे  राज्य  कौन  से

 हैं  जो  इस  कार्यक्रम  हेतु  प्रदान  किये  गये  अनुदानों  का  उचित  उपयोग  कर  रहे  हैं  और  वे  राज्य  कौन

 से  हैं  जो इसका  उचित  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही  राशि  का  समुचित

 प्रयोग  संचार  माध्यमों  और  सरकार  द्वारा  निगरानी  व्यवस्था  के  अभाव  के  कारण  नहीं  हो  रहा  उस

 धन  का  उचित  प्रयोग  नहीं  हो  रहा  मैंने  कई  स्थानों  का  दौरा  किया  मैंने  वहां  देखा  कि  ऑपरेशन

 ब्लैकबोर्ड  के  नाम  पर  कई  स्थानों  पर  तो  ब्लैकबोर्ड  तक  नहीं  ऐसी  स्थिति  वहां  देखने  को

 मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  वह  ब्लैकबोर्ड  के  बिना  किस  प्रकार  पढ़ाते  मेरा  विचार  सरकार

 को  इस  कार्यक्रम  की  निगरानी  रखनी  चाहिए  और  इस  कार्यक्रमों  का  मूल्यांकन  भी  अवश्य  किया  जाना

 जहां  तक  साक्षरता  कार्यक्रम  का  सम्बम्ध  है  मैं  अपनी  सरकार  को  मुबारक  बाद  देती  हमार

 सरकार  साक्षरता  कार्यक्रम  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  भरपूर  प्रयास  कर  रही  है  और  कई  राज्यों  ने  तो

 शतप्रतिशत  साक्षरता  को  भी  प्राप्त  कर  लिया

 महोदया  मैं  उन  तीनों  पुस्तकों  के  बारे  में  बताना  चाहती  हूँ  जो  साक्षरता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 पढ़ाई  जाती  यदि  माननीय  मन्त्री  महोदय  चाहें  तो  मैं  उन्हें  भी  यह  पुस्तकें  दे  सकती  मेरे  विचार

 में  सरकार  को  रामकृष्ण  मिशन  जैसे  कुछ  प्रतिष्ठित  संगठनों  के  माध्यम  से  साक्षरता  कार्यक्रम  चलाने

 मैं  दूसरे  राज्यों  के  बारे  में  नहीं  जानती  और  अन्य  राज्यों  के  सदस्य  अपने  राज्यों  के  बारे  में

 स्वयं  ही  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  मेरे  राज्य  में  साक्षरता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  क्‍या  हो  रहा

 मेरे  राज्य  पश्चिमी  बंगाल  में  साक्षसरता  कार्यक्रम  के  नाम  इस  कार्यक्रम  का  राजनीतिकरण  किया

 जा  रहा  में  इस  पुस्तक  में  दिये  गये  पाठ  में  से  कुछ  बताना  चाहती  हूँ  जो  कि  साक्षरता  कार्यक्रम

 के  अर्न्तगत  हमारे  राज्य  में  पढ़ाई  जाती  यह  पुस्तक  बंगाली  भाषा  में  है  और  मैं  जानती  हूं  कि  यहां

 के  अधिकांश  सदस्य  बंगाली  भाषा  नहीं  समझते  हैं  इसलिए  मैं  उस  पुस्तक  के  कुछ  भागों  का  अंग्रेजी

 अनुवाद  प्रस्तुत  करती  हूँ  इसमें  कहा  गया  है  :  देश  की  राजधानी  दिल्ली  है  यदि  यह  मांग  आम

 जनता  का  राज्य  द्वारा  की  जाती  तो  सरकार  हमारी  मांगों  को  स्वीकार  नहीं  करना  वे  इस  देश

 पर  राज्य  कर  रहे  वे  हमारी  मांग  को  स्वीकार  नहीं  करना  वे  हमें  कुछ  भी  नहीं  दे  रहे

 क्योंकि  वे  स्वार्थ  हैं  वह  इस  पर  कुछ  सुनने  को  तैयार  नहीं

 साक्षरता  कार्यक्रम  के  अर्न्ततत  वह  यह  सब  बातें  पढ़ा  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  वे  पश्चिम

 बंगाल  के  आशिक्षित  लोगों  का  मन  परिवर्तित  कर  रहे  एक  अन्य  स्थान  में  हथौड़ा  और  दराती  का

 उल्लेख  किया  उनका  चुनाव  चिन्ह  हथौड़ा  और  दराती  है  और  वह  लोगों  को  इस  प्रकार  से  बता

 रहे  हैं  कि यदि  आप  जीवित  रहना  चाहते  हो  तो  हथौड़ा  और  दराती  अर्थात  हमारी  पार्टी  को  मजबूत
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 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  मैं  समझता  हूं  और  सभी  प्रकार  के  पशु  भी  यहां  पाये  जाते

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  यदि  आप  चाहते  हैं  तो  मैं  इसे  चुनाव  आयोग  को  भेज  दूंगी  जे  बहुत

 प्रसन्‍त  होंगे  और  वह  तुम्हें  पुरस्कार  भी  इस  प्रकार  का  साक्षरता  कार्यक्रम  पश्चिमी  बंगाल  में  चल

 श्री  सैफुहीन  चौधरी  :  हथौड़ा  और  दरांती  मजदूर  और  किसानों  का  प्रतीक

 ममता  बनर्जी  :  मैं  मजदूर  और  किसानों  का  विरोध  नहीं  करती  लेकिन  आप  बच्चों

 का  और  अशिक्षित  लोगों  का  बलात  मत  प्रवर्तन  कर  रहे  हैं  तांकि  वह  आपको  मत  दे  इस  प्रकार

 के  राजनीतिकरण  के  कारण  साक्षरता  कार्यक्रम  स्तर  का  घट  गया

 इससे  पहले  पूरे  देश  में  साक्षरता  स्तर  पर  पश्चिमी  बंगाल  क्रा  दूसरा  स्थान  था  लेकिन

 अब  देश  में  हमारा  स्थान  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  साक्षरता  कार्यक्रम  को  राजनैतिक

 कार्यक्रम  नहीं  बनाना  हमें  अपने  लोगों  को  शिक्षित  करना  चाहिए  हमें  सभी  को  शिक्षित  करना

 हमें  प्रत्येक  व्यक्ति  एक  व्यक्ति  को  पढ़ाने  के  सिद्धान्त  का  पालन  करना  हमें  इस  प्रकार

 की  राजनीतिक  शिक्षा  के  स्थान  पर  लोगों  को  उचित  शिक्षा  प्रदान  करनी  लेकिन  हर

 व्यक्ति  प्रमाण  पर  निर्भर  करता  :  /  ,

 प्रमाण  में  आप  देखेंगे  कि  अधिकारियों  ने  बताया  है  कि  यहां  शतप्रतिशत  साक्षरता  यदि  आप

 वहां  पर  राज्य  सरकार  और  सम्बन्धित  एजेन्सी  को  सूचित  किये  बिना  नमूना  सर्वेक्षण  कराते  हैं  तो  आप

 को  पता  चलेगा  कि  वहां  पर  साक्षरता  की  दर  कितनी  वे  बुर्दबान  में  साक्षरता  का  शतप्रतिशत  दावा

 करते  यदि  आप  निगोम  औशुगोम  गांव  या  पूरवा  स्थली  का  दौरा  करेंगे  तो आपको  पता  चलेगा

 कि  यह  एक  ढोंग  मात्र

 इसलिए  मैं  समझती  हूँ  कि  इस  मामले  को  सदन  को  उठाना  मेरा  नैतिक  दायित्व  है  ताकि  केन्द्र

 सरकार  को  पता  चल  सके  कि  शिक्षा  के  नाम  पर  क्या  हो  रहा  मेरे  राज्य  में  उन्होंने  किसी  भी  मॉडल

 स्कूल  को  खोलने  की  इजाजत  नहीं  दी  इसमें  क्या  कठिनाई  है  ?  सरकारी  स्कूलों  में  कक्षा  एक

 से  पांच  में  अंग्रेजी  विषय  नहीं  पढ़ाया  जाता  है  उन्होंने  पिछले  17  वर्षों  में  इस  प्रणाली  को  बदल  दिया

 है  अब  तो  आम  लोगों  को  अपने  बच्चों  को  अंग्रेजी  माध्यम  के  स्कूलों  में  भेजना  आरम्भ  कर  दिया

 इसलिए  अब  उस  राज्य  में  कई  अंग्रेजी  माध्यम  के  स्कूल  खुल  गये  यदि  कोई  अभिभावक  अपने

 बच्चे  को  अंग्रेजी  माध्यम  के  स्कूल  में  भेजना  चाहता  है  तो अधिकतर  मामलों  में  उन्हें  प्रत्येक  सीट  के

 लिए  30,000  से  एक  लाख  रु०  तक  अनुदान  राशि  देनी  पड़ती  है  यह  ऐसा  करने  के  लिए  मजबूर

 होते  हैं  क्योंकि  वह  जानते  हैं  कि  उनके  बच्चों  को  अंग्रेजी  पढ़नी  ही  अन्यथा  वह  शिक्षा  कौ

 प्रतियोगिता  में  भाग  नहीं  ले  इस  प्रकार  की  स्थिति

 312



 12  1916  की  पांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारो

 मैं  नहीं  जानती  कि  हमारी  राज्य  सरकार  ने  मॉडल  स्कूलों  नवोदय  विद्यालयों  को  खोलने  की

 अनुमति  क्‍यों  नहीं  दी  यदि  राज्य  सरकार  ने  नवोदय  विद्यालयों  को  खोलने  की  अनुमति  दे  दी  होती

 तो  कम  से  कम  50  से  60  स्कूल  खुल  गये  होते  और  50,000  से  60,000  बच्चों  को  उन  स्कूलों

 में  पढ़ने  का अवसर  मिल  गया  केवल  राजनीति  के  कारण  वह  इन  स्कूलों  को  खोलने  की  अनुमति

 भही  देते  मेरा  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  बात  की  छान  बीन  करें  ताकि  हमारे

 राज्य  में  नवोदय  विद्यालय  खोले  जा  स्वर्गीय  राजीव  गांधी  जी  ऐसे  व्यक्ति  थे  जो  चाहते  थे  कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  से अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रतिभाशाली  बच्चे  आगे  वह

 इन  मॉडल  विद्यालयों  के  माध्यम  से  उचित  शिक्षा  प्राप्त

 मैं  अनुसूचित  जातियों  और  अल्पसंख्यकों  को  शिक्षा  के  संबंध  में  एक  अन्य  मुद्दे  को  उठा  रही

 मैं  कुछ  अल्पसंख्यक  लोगों  से  उन्होंने  बताया  कि  हमारे  राज्य  में  150  मदरसा  स्कालों  में

 सरकार  से  मान्यता  प्रदान  करने  के  लिए  कहा  है  लेकिन  आज  तक  किसी  एक  भी  मदरसा  स्कूल  को

 मान्यता  नहीं  दी  गई  पश्चिमी  बंगाल  में  एक  उर्दू  अकादमी  को  स्थापना  की  जानी  मैं  नहीं  जानता

 उसकी  नींव  रखी  गई  पश्चिमी  बंगाल  में  एक  उर्दू  अकादमी  स्थापित  करने  में  कितना  समय

 चुनाव  के  समय  में  वह  अल्पसंख्यकों  से  कहेंगे  कि उनका  दल  अल्पसंख्यकों  के  लिए  कई  काम  कर

 रहा  है  लेकिन  यह  शर्म  की  बात  है  कि  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  में  एक  थी  मदरसा  को  मान्यता  प्रदान

 महीं  की  है  और  एक  उर्दू  अकादमी  भी  स्थापित  नहीं  की

 अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  15  सूत्रीय  कार्यक्रम  हैं  लेकिन  राज्य  सरकार  ने  किसी  भी

 सूत्र  को  कार्यान्वित  नहीं  किया

 श्री  सैयद  मसूदल  हुसैन  :  आपकी  पश्चिमी  बंगाल  में  मदरसा  बोर्ड

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  एक  छोटे  से  क्षेत्र  में  बह  प्राथमिक  स्कूल  की  तरह  ही  एक  मदरसा

 खोलना  चाहते  वहां  लगभग  400  मदरसे  हैं  जिन्हें  अभी  मान्यता  दी  जानी  आप  अल्पसंख्यकों

 को  भी  शिक्षा  प्रदान  कर  रहे  कुछ  क्षेत्रों  में  तो  40  प्रतिशत  मुसलमान  आबादी  है  और  हमें  उनकी

 शिक्षा  व्यवस्था  को  भी  देखना

 श्री  सैफुददीन  चौधरी  :  आप  उन्हें  मदरसे  तक  ही  शोभित
 न  उन्हें  साधारण  स्कूलों  में

 भी  जाने  उन्हें  अपने  दायरे  से  बाहर  आने  मदरसा  शिक्षा  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता

 अल्पसंख्यकों  के  बच्चे  मदरसे  में  लेकिन  उस  प्रणाली  का  भी  सुधार  कई  वर्षों  से  नहीं

 किया  गया  हमें  इस  समस्या  को  नए  सिरे  से  देखना

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  यदि  कुछ  लोग  आम  स्कलों  में  पढ़ना  चाहते  हमें  कोई  आपत्ति

 भहीं  हम  उन्हें  प्रोत्साहन  देते  लेकिन  उर्दू  भाषा  को  मान्यता  नहीं  दी  जानी  उसे  किसी  सरकारी आए  थे

 स्कूल  में  नहीं  पढ़ाया  जाता  आपको  यह  समझना  होगा  कि  उर्दू  भाषा  हर  संस्था  में  नहीं  उपलब्ध
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 मैं  भाषा  के  बारे  में  बात  कर  रही

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बेठ  .....  ....

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  कृपया  मुझे  स्पष्ट  करने  दीजिए

 सभापति  महोदया  :  अब  आप  समाप्त  करने  का  प्रयास  कीजिए  .....

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  जब  वे  लगातार  कमेन्‍्ट्री  कर  रहे  हैं  तो  मैं  अपना  भाषण  कैसे  पूरा
 कर  सकती  हूं  ?

 मैं  चाहती  हूं  कि  हमारे  राज्य  में  कुछ  आदर्श  स्कूल  अवश्य  खोले  केन्द्रीय  स्कूल  और

 नवोदय  स्कूल  की  भांति  कुछ  नए  स्कूल  खोले  जाएं  ताकि  स्कूल  में  सभी  लोग  आ  इसके

 साथ  आपको  यह  बात  समझनी  चाहिए  कि  उर्दू  भाषी  लोग  चाहते  हैं  कि  मदरसे  खोले  जाएं  क्योंकि

 वे  अपनी  भाषा  सीखना  चाहते

 श्री  अहमद  :  माननीय  सदस्यों  को  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  से  अनुरोध  करना

 चाहिए  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  में  अल्प  संख्यकों  की  दशा  के  बारे  सही  स्थिति  को

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  इसीलिए  मैं  यह  प्रश्न  उठा  रही  उन  लोगों  के  लिए  वहां  कोई

 समस्या  नहीं  है  जो  सामान्य  शिक्षा  ग्रहण  करना  चाहते  लेकिन  मैं  उर्दू  भाषी  लोगों  की  समस्या  के

 बारे  में  बात  कर  रही  कई  उर्दू  भाषी  लोग  कलकत्ता  से  लगे  क्षेत्रों  में  भी  रहते  वे  बंग़ाली  भी

 नहीं  जानते  वे  हिन्दी  जानते  आपको  भाषाई  समस्या  भी  समझनी  इसीलिए  मैं  इस  मुद्दे

 को  उठा  रही  सरकार  को  यह  मामला  राज्य  सरकार  के.साथ  उठाना

 सभापति  महोदय  :  अभी  अन्य  कई  सदस्यों  को  बोलना  कृपया  समाप्त

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  मैं  अन्य  चीजों  के  बारे  में  विस्तार  पूर्वक  बोलने  नहीं  जा  रही

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  उर्दू  भाषा  को  पश्चिमी  बंगाल  की  माध्यमिक  परीक्षाओं

 में  एक  माध्यम  के  रूप  में  लेने  की  अनुमति

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अभी  व्यवधान  न  उत्पन्न

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  मैं  आपका  बचाव  चाहती  काफी  सदस्य  मुझे  बोलने  नहीं  दे  रहे

 लेकिन  मेरी  आवाज  मेरी  जनता  के  लिए  मैं  अकेली  लेकिन  में  इन  लोगों  से  लड़  सकती

 हूँ  क्योंकि  मेरी  आवाज  औरों  से  ज्यादा  बुलन्द

 मैं  यह  मुद्दा  सदन  में  उठाना  चाहती  यदि  मेरी  सूचना  गलत  है  तो  मंत्रालय  वहां  एक  दल

 भेज  सकता  है  जो  राज्य  सरकार  तथा  सम्बद्ध  एजेन्सी  को  बताए  बिना  सीधे  लोगों  से  सम्पर्क  कर  पूछताछ

 कर  सकता  वे  लोगों  से  पूछ  सकते  हैं  कि  क्या  मैं  जानती  हूं  कि  यह  मुस्लिम  संस्था  कलकत्ता

 में  एक  महत्वपूर्ण  संस्था  है  और  आप  भी  इस  मुस्लिम  संस्था  के  बारे  में  जानते

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अब  समाप्त
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 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  मैं  इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  को  उठाना  चाहती  श्रीमती  बसवा  राजेश्वरी

 पहले  ही  इस  मुद्दे  पर  बोल  चुकी  मैं  ज्यादा  विस्तार  से  नहीं  बोलना  चाहती

 जहां  तक  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  तथा  राज्य  महिला  आयोगों  का  सम्बन्ध  निश्चय  सरकार

 ने  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  स्थापित  किया  था  और  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  राज्य  महिला  आयोग  स्थापित

 किए  हमारी  राज्य  सरकार  ने  भी  यह  आयोग  गठित  किया  मैं  महसूस  करती  हैं  कि  आधारभूत

 सुविधाओं  के  अभाव  तथा  आयोग  और  प्रशासन  के  बीच  सम्प्रेषण  की  कमी  के  कारण  यह  आयोग

 समुचित  ढंग  से  अपना  कार्य  करने  में  असमर्थ  इसलिए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  थह  मामले

 पर  आगे  गम्भीरतापूर्वक  कार्यवाही  करें  ताकि  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  और  राज्य  महिला  आयोग  समुयित

 ढंग  से  कार्य  कर  मैं  नहीं  जानती  कि  यह  सच  है  या  नहीं  कि  आयोग  के  छः  सदस्यों  में  से  दो

 पहले  ही  त्यागपत्र  दे  चुके  यदि  यह  सच  है  तो  आप  बताइए  कि  जिस  आयोग  के  में  से  दो

 सदस्य  पहले  ही  त्यागपत्र  दे  चुके  हों  वह  अपना  कार्य  कैसे  कर  सकता  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  बाल  लिकास '
 बंसवा  :  एक  ने  पहले  ही  त्यागपत्र  दे  दिया  है  ओर  दूसरे  ने  त्यागपत्र

 पुस्तुत  कर  दिया

 कुमारी  ममता  जमर्जी  :  इन  परिस्थितियों  इस  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  की  क्या  दशा

 यह  एक  बहुत  उच्च  तथा  महत्वपूर्ण  संस्था  इस  निकाय  के  सदस्यों  को  महिलाओं  की  शिकायतों

 पर  ध्यान  देना  चाहिए  मैंने  कई  बार  देखा  है  कि  राष्ट्रीय  भहिला  आयोग  के  सदस्य  पूछताछ  के

 लिए  क॒छ  राज्यों  में  लेकिन  प्रशासन  उनकी  बात  ही  नहीं  सुन  रहा  यहां  तक  कि  थे  लोगों

 से  मिलने  में  भी  सक्षम  नहीं  यदि  ऐसा  ही  रहा  तो  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  अथवा  राज्य  महिला

 आयोगों  की  कोई  कीमत  नहीं  रह  हमारे  यहां  भी  राज्य  महिला  आयोग  आयोग  के  सदस्य

 मेरी  पार्टी  के  न  होकर  उनकी  पार्टी  के  वे  अल्पना  बनर्जी  नाम  की  एक  महिला  से  मिलना  चाहते

 यहां  तक  कि  हस्पताल  के  अधीक्षक  ने  भी  राज्य  महिला  आयोग  की  महिला  सदस्यों  को  पीड़ितों

 से  मिलने  की  इजाजत  नहीं  तब  वे  खुद  अधीक्षक  से  मिली  और  कहा  :  लोग  राज्य  महिला

 आयोग  के  सदस्य  यदि  हमें  उनसे  नहीं  मिलने  दिया  जाता  है  तो  हम  पीड़ितों  के  बारे  में  जानकारी

 कैसे  प्राप्त  करेंगे  ?  यह  कया  है
 ?”'  सब  कुछ  इस  तरह  से  घटित  हो  रहा  अतएव  मेरा  अनुरोध

 है  कि  सरकार  का  मामला  गृह  मंत्रालय  के  साथ  भी

 उसके  लिंग  सुप्राहीकर  कार्यक्रम  चल  रहा  कुछ  राज्य  इसे  क्रियान्यित  करने  की

 कोशिश  कर  रहे  तो  कुछ  इसका  क्रियान्वयन  नहीं  कर  रहे  उसके  महिलाओं  पर  अत्याचार

 का  मामला  यदि  किसी  महिला  पर  कोई  अत्याचार  होता  है  तो  लोग  कहते  हैं  कि  यह  कानून  और

 व्यवस्था  का  प्रश्न  है  और  इसे  गृह  मंत्रालय  लेकिन  मामले  का  तथ्य  यह  है  कि  इस  आयोग

 का  गठन  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  ने  किया  संप्रेषण  की  कमी  के  कारण  वे  अपने  कार्य
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 करने  में  सक्षम  नहीं  मैं  नहीं  जानती  हूं  कि  कारण  क्या  हैं  ?  मंत्रालय  ब्यौरों  का  पता  लगा  सकता

 मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  वह  मामले  की  गंभीरता  से  जांच  मैं  युवा  मामलों

 और  खेलकूद  के  बारे  में  भी  बोलना  सरकार  द्वारा  इस  विभाग  को  अत्यधिक  महत्व  दिया  जाना

 चाहिए  क्योंकि  हमारे  युवक  काफी  प्रतिभाशाली  खिलाड़ी  उन्हें  इस  विभाग  के  जरिए  अबसर  मिलने

 चाहिए  यदि  हम  चरित्र  निर्माण  कार्यक्रम  शुरू  करना  चाहते  हैं  तो इस  विभाग  को  यह  कार्यक्रम  विकसित

 करने  के  और  अधिक  धन  प्राप्त  होना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती  मैं  आपको  यह  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद

 देतो  मैं  विपक्षी  दलों  के  अपने  मित्रों  का  भी  धन्यवाद  करना  चाहुंगी  क्योंकि  उन्होंने  मुझे  इन  मुद्दों

 पर  बोलने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 प्रेम  धूमल  :  सभापति  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  मांगों

 पर  चर्चा  हो  रही  मैं  पिछले  कई  दिनों  से  तलाश  करता  रहा  हूं  कि  मानव  संसाधन  मंत्रालय  को

 जो  स्थाई  समिति  बनी  उसकी  रिपोर्ट  कहां  जब  मैंने  उस  स्थाई  समिति  के  सदस्यों  से  पता

 तो  मुझे  बताया  गया  कि  समिति  ने  तो  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  लेकिन  मंत्रालय  ने  उसे  अभी  बितरित

 नहीं  किया  स्थाई  समिति  द्वारा  बहुत  महत्वपूर्ण  योगदान  मंत्रालय  के  कार्यकलाप  के  सम्बन्ध  में

 रिपोर्ट  में  दिया  जाता  उसी  प्रकार  इस  मंत्रालय  की  स्थाई  समिति  ने  भी  बहुत  मेहनत  करके  अपनी

 रिपोर्ट  मंत्रालय  को  दी  जो  अभी  तक  वितरित  नहीं  इसका  कया  कारण है  मंत्री  जी

 जब  अपने  विभाग  की  मांगों  पर  चर्चा  का  जबाब  दें  तो  उसमें  बताने  का  कष्ट  मेरे  पास  मई  1993

 यानी  एक  वर्ष  पूर्व  की  रिपोर्ट  बहुत  बड़ा  विभाग  मंत्री  महोदय  भी  चुस्त  मगर

 पता  नहीं  किन  कारणों  से  इस  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  अभी  तक  नहीं

 शत  प्रतिशत  साक्षरता  लाने  के  शिक्षा  प्रणाली  में  गुणवत्ता  के  आधार  पर  सुधार

 आना  चाहिए  और  संविधान  की  धारा  45  के  तहत  6  वर्ष  से  लेकर  14  वर्ष  तक  की  आयु  वर्ग  के

 बच्यों  को  निशुल्क  शिक्षा  प्राप्त  इसका  संविधान  में  प्रावधान  है  और  हर  पार्टी  और  दल  तथा

 हर  सरकार  घोषणा  भी  करती  वायदा  भी  करती  परन्तु  यह  कार्य  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  इस

 वायदे  को  पूरा  करना

 चूंकि  मेरे  पास  गत  वर्ष  की  रिपोर्ट  मैं  उसी  में  से  कुछ  उद्धृत  करना  चाहता  आपरेशन

 ब्लैक  बोर्ड  की  चर्चा  करते  हुए  दो-तीन  महत्वपूर्ण  मुद्दों  की  ओर  ध्यान  दिलाया  गया

 “1.  लड़के-लड़कियों  के  लिए  एक  प्रांगण  में  और अलग-अलग  शौचालथों  सहित  सभी  मौसम

 में  प्रयोग  किया  जाने  बाला  कम  से  कम  दो  कमरे  जाला  एक

 2.  प्रत्येक  विद्यालय  में  कम  से  कम  दो  अध्यापक  उनमें  से  एक  महिला  अध्यापक  और

 3  कार्य  अनुभवों  क ेउपकरण  सहित  आवश्यक  पठन  सामग्रियों
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 का

 मुख्य  तौर  से  इन  तीन  बातों  पर  बल  दिया  गया  है  और  कमेटी  अपनी  रिपोर्ट  में  कहती  है  कि

 महिला  अध्यापिकाएं  अधिक  योग्य  पाई  गई  वे  पढ़ाई  के  लिए  पुरुषों  की  तुलना  में  सहयोगी  उपकरणों

 का  अधिक  बार  प्रयोग  करती  हैं  और  इससे  ब्लैक  बोर्ड  के  इस  महत्वपूर्ण  प्रबन्ध  का  औचित्य  सिद्ध

 होता  कमेटी  ने  अपनी  रिकरमैंडेशन  में  यह  भी  कहा  यह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  कम

 से  कम  50  प्रतिशत  महिला  अध्यापिकाएं  लगाई

 इस  वर्ष  की  रिपोर्ट  तो आई  नहीं  पिछला  वर्ष  तो  पूरा  बीत  मैं  चाहूंगा  जब  मंत्री  महोदय

 उत्तर  दें  तो  कमेटी  ने  उस  रिपोर्ट  के आधार  पर  जो  अनुशंसाएं  दी  उस  पर  क्या  कदम  उठाए  गए

 यह  क्या  सचमुच  में  महिला  अध्यापिकाओं  की  संख्या  पहले  से  ज्यादा  बढ़ाई  गई  है  ?

 अभी  पश्चिम  बंगाल  के  एक  माननीय  सदस्य  प्रौढ़  शिक्षा  के  बारे  में  कह  रहे  मैं  स्वयं  इस

 बारे  में  पूरी  तरह  कभी  नहीं  समझ  मैं  गांव  से  आता  इसके  पीछे  भावना  जरूर  अच्छी  रही

 होगी  कि  सब  साक्षर  हों  लेकिन  इसपर  बहुत  धन  व्यय  किया  जा  रहा  उसके  परिणामस्वरूप  लोगों

 को  हम  कितना  शिक्षित  कर  पाए  मैं  चाहूंगा  कि  मानव  संसाधन  मंत्री  इसका  मूल्यांकन  अवश्य

 गांवों  में  आम  तौर  पर  चर्चा  में  लोग  प्रौढ़  शिक्षा  को  फ्रौड  शिक्षा  का  नाम  देते  जो  बात  ममता  जी

 ने  बिल्कुल  सत्य  मेरा  भी  अनुभव  कई  जगह  तो  मैंने  व्यक्तिगत  तौर  पर  देखा  कि  जब

 कोई  व्यक्ति  परीक्षा  लेने  के लिए  आता  है  कितनी  शिक्षा  हुई  तो  लोगों  को  पकड़कर  लाया  जाता  है

 कि  आज  वहां  पर  परीक्षा  होनी  तुमको  खाना  भी  दिया  जिन  संस्थाओं  ने  जिम्मा  लिया

 है  कि  हम  प्रौढ़  शिक्षा  थे  संस्थाएं  सांस्कृतिक  कार्यक्रम  करती  गाने  सुनाए  जाते

 अपने  प्रदेश  में  मैं  एक  जगह  वहां  बहुत  बड़ा  पंचायत  सम्मेलन  वहां  ब्लॉक  समिति

 के  सदस्य  ने  भाषण  में  कहा  कि  बुजुर्ग  लोग  पढ़ें  न  प्रौढ़  शिक्षा  हो  न  हो  लेकिन  पत्थर  और  चट्टान

 सब  पढ़  चट्टानों  पर  लिखा  पत्थरों  पर  लिखा  बसों  में  लिखा  मैंने  पंचायत  के  लोगों

 से  पूछा  कि  क्‍या  बात  क्या  आप  पढ़ाते  भी  हैं  ?  कहने  लगे  कि  कया  लोग  आने  के  लिए  तैयार

 ही  नहीं  हैं  और  कुछ  लोगों  को  आरग्यूमैंट  होता  है  कि  60-65  साल  की  उप्र  में  जोर लगाकर  आप

 मात्र  हस्ताक्षर  करना  सिखा  देते  हैं  तो कहां  तक  शिक्षित  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  प्राथमिक  शिक्षा

 पर  बल

 मैं  एक  स्कूल  में  गया  जो  पहाड़ौ  पर  वहां  पर  पांच  कक्षाएं  हैं  और  एकमात्र  महिला  अध्यापिका

 मैंने  उनसे  पूछा  कि  आप  कैसे  पढ़ाती  कहने  जब  मैं  एक  कक्षा  में  जाती  हूं  तो  दूसरी  कक्षा

 के  लोग  शोर  मचाने  लगते  हैं  और  दूसरी  कक्षा  में  जाती  हूं  तो  पहली  कक्षा  के  शोर  मचाते  आप

 स्वयं  अनुमान  लगा  सकते  है  कि  एक  अध्यापिका  पांच  कक्षाओं  को  क्‍या  पढ़ाती  मैं  हरा  खात

 पर  बल  देना  चाहंगा  कि  आप  प्राथमिक  शिक्षा  पर  अधिक  अध्यापक

 जैसे  ममता  जी  ने  ब्लैक  बोर्ड  नहीं  बैठने  के  लिए  टाट  नहीं  चौक  नहीं
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 मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  यह  काम  प्रदेश  सरकार  पर  ज्योदा  निर्भर  आप  निर्देश  दें  और  उसके  आधार

 पर  सुधार  कनकरैन्ट  सबजैक्ट  होने  के  नाते  आप  उसपर  हस्तक्षेप  भी  मैं  समझता  हूं  कि  यदि

 प्राथमिक  शिक्षा  सही  हो  जाएगी  तो  एक  बेस  बन  जाएगा  और  उसके  आधर  पर  बच्चा  अच्छा  निकल

 सकता

 अभी  कुछ  महीने  पहले  दिल्ली  में  लिए  शिक्षाਂ  का  सम्मलेन  नौ  देशों  ने  उसमें

 भाग  ये  वे  देश  हैं  जहां  95  करोड़  अशिक्षित  लोग  इन्हीं  दैशों  के  मैं  उनके  आंकड़े  देश्व

 रहा  95  करोड़  की  आबादी  में  भी  दो-तिहाई  महिलाएं  हैं  और  महिलाओं  में  अशिक्षित  होने  के

 कारण  जो  अनुमान  लगाया  गया  उसके  अनुसार  जिन  देशों  में  महिलाओं  की  शिक्षा  की  दर  ऊंची

 उसमें  उच्च  आर्थिक  जन्म  दर  में  कमी  शिशुओं  तथा  माताओं  की  प्रसव  काल  में  मृत्यु

 दर  बहुत  कम  उन  देशों  में  पुरुषों  और  महिलाओं  की  आयु  में  औसतन  काफी  अधिक  अन्तर

 भारत  में  ही  वे  महिलायें  जिन्होंने  हाई  स्कूल  तक  शिक्षा  प्राप्त  की  अशिक्षित  महिलाओं  के  मुकाबले

 में  डेढ़  गुना  ज्यादा  कमाती  वे  हाई  स्कूल  तक  पढ़ी  हैं  तब  भी  डेढ़  गुना  उनकी  इनकम  ज्यादा

 मैं  चाहंगा  कि  महिला  शिक्षा  पर  बल  दिया

 इससे  जुड़ा  हुआ  दूसरा  एक  प्रश्न  आपने  घोषणा  कर  रखी  है  कि  सभ्‌  दौ  हजार  तक  सब

 को  शिक्षित  कर  इसके  लिये  बहुत  अधिक  धन  की  आवश्यकता  धन  कहां  से  आयेगा  ?

 इसके  बारे  में  इस  सम्मेलन  ने  एक  प्रस्ताव  पास  कि  दो  हजार  तक  सथ  कौ  शिक्षा  देने  के  लिये

 विकसित  देश  धन  यूरोपीय  संघ  ने  भारत  को  600  करोड़  रुपये  मुहैय्या  कराने  को  देखने

 में  तो  यह  बहुत  बड़ी  सहायता  है  लेकिन  वास्तव  में  यह  एक  ऋण  इनकी  शत्तीं  में  एके  शर्त  यहँ

 है  कि  जितना  धन  हम  दे  रहे  इसका  1/3  उन  अधिकारियों  पर  खर्च  क्विथीं  जपिंगा  जो  अधिकारी

 यहां  काम  ऐसी  आशंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  जो  हमें  ऋण  दे  रहे  जिनकी  शर्तों  के  अनुसार

 उनको  रखना  पड़  रहा  वे  उनके  प्रतिनिधि  ही  यहां  स्वाभाविक  तौर  पर  उनकी  रुचि  अपने

 उन  स्वामियों  की  ओर  होगी  जिन्होंने  धन  दिया  शिक्षा  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  की  तरफ  उनका

 कोई  ध्यान  नहीं  इससे  बजाय  लाभ  के  नुकसान  इसलिये  भारत  में  शिक्षा  भारतीय  परिपेक्ष्य

 में  दी  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम  ऐसी  शर्तों  वाली  सहायता  स्वीकार  न

 जो  9  देश  इकटरठे  हुए  उन्होंने  घोषण  कर  दी  कि  दो  हजार  तक  सब  को  शिक्षित  कर
 लेकिन  आपको  सुन  कर  हैरानी  होगी  कि  वह  कितना  धन  खर्च  कर  रहे  हैं  ?  मेरे  पास  जो  1990  के

 आधार  पर  ग्रॉस  नैशः/ल  पोडक्ट  के  आंकड़े  उसके  हिसाब  से  जो  खर्च  शिक्षा  के ऊपर  किया  जा

 रहा  बंगाल  देश  में  मात्र  2  ब्राजील  में  4.5  चीन  में  2.3  मिस्र  में  6.7

 भारत  में  3.5  इंडोनोशिया  में  0.9  मैक्सिको  में  4.1  नाइजीरिया  में  1.7  परसैंट

 और  पाकिस्तान  में  3.4

 प्रधानमंत्री  जी  ने  घोषणा  की  है  और  मैं  मानव  संसाधन  चिकास  मंत्री  जी  को  भी  धन्यवाद  देना
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 चाहता  हूं  कि  उन्होंने  6  परसैंट  तक  राशि  को  बढ़ाने  की  घोषणा  की  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  धन

 आयंटित  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  वह  धन  अभी  नहीं  बल़्या  गया

 अंत  के  वर्षों  में  उसको  बढ़ायेंगे  तो उसका  लाभ  नहीं  मुझे  विश्वास  है  कि  आने  वाले  वर्षों  में

 मंत्री  महोदय  उस  धन  का  सदुपयोग  करेंगे  जिससे  सब  को  शिक्षा  देने  का  उद्देश्य  पूरा  हो

 एक  बात  मदरसे  के  बारे  में  कहो  शाभथद  उसमें  कन्फ्यूजन  एक  तरफ  से  कहा  गया

 कि  डेढ़  सौ  मदरसों  को  स्वीकृति  नहीं  मिल  रही  है  लेकिन  कुछ  लोग  कह  रहे  हैं  कि  स्वीकृति  मिली

 हुई  मैं  अल्पसंख्यक  शिक्षण  संस्थाओं  की  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  संविधान  में

 अल्पसंख्यक  समुदाय  को  शिक्षा  संस्थान  चलाने  की  पूरी  गारंटी  और  सुविधा  दी  गई  वह  मिलनी

 भी  चाहिये  लेकिन  कुछ  लोग  इसको  उद्योग  के  तौर  पर  चला  रहे  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  कुछ  शिक्षा

 संस्थान  ऐसे  हैं  जो  भारतीय  संस्कृति  से  जुड़ी  हुई  किसी  बात  को  मानने  से  इन्कार  करते  अगर  कोई

 बच्चा  या  विद्यार्थी  उसको  करता  है  तो  उसको  सना  देते

 इसी  संसद  में  यह  मामला  पहले  भी  उठ  चुका  बम्बई  में  विशेष  स्कूल  के  प्रधानायार्य  ने

 11  वर्षीय  जिसका  नाम  ऋतु  उसकी  की  शादी  थी  तो  उस  छोटी  बच्ची  को  मेंहदी

 लगा  वह  मेंहदी  लगाकर  स्कूल  में  आ  गई  तो  वहां  के  प्रिंसीपल  ने  उसको  निकाल  मेरे  एक

 साथी  कह  रहे  हैं  कि  रांची  और  जामनगर  में  भी  गरही  न्यायालय  भी  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर

 क्योंकि  माननीय  संविधान  में  इन  स्कूलों  को  संरक्षण  प्रदान  किया  जब  संभी  पेरेण्ट/टीचर

 एसोसिएशन  के  लोग  जाकर  सब  लोगों  ने  कशा  कि  यह  हमारी  संस्कृति  की  बात  इसकी  बड़ी

 बहन  की  शादी  थी  और  11  वर्षीय  लड़की  की  मेंहदी  लगा  दी  सभापति  आप  तो  जानते

 हैं  कि  मेंहदी  का  रंग  जरा  धीरे  उतरता  उसे  उतरने  में  काफी  समय  लगता  है  तो  प्रधानाचार्य  न ेआदेश

 उन्होंने  न्याय  दिया  कि  वह  स्कूल  में  आ  सभती  है  लेकिन  जब  तक  उसके  हाथ  से  मेंहदी  पूरी

 तौर  पर  नहीं  उतर  उसे  प्रतिदिन  75  रुपये  अर्थ  दण्ड  अदा  करना  मेंहदी  लगाने  के  लिए

 75  रुपये  डेली  फाइन  देना  जब  तक  हाथ  साफ  न  हो  तो  क्‍या  अल्पसंख्यक  दायरे  में

 यह  भी  इसमें  सरकार  कहे  कि  हम  असह.य  क्योंकि  हम  एड  नहीं  सहायता  नहीं

 तो  इसका  मतलब  है  कि  वह  जो  मर्जी  कर  लें  ?  ऐसी  बातों  में  हमें  निश्चित  तौर  पर  निर्णय  लेने  होंगे

 और  सरकार  को  सख्ती  के  साथ  उनको  स्पष्ट  करता  मैं  इतनी  ही  श्रात  मंत्री  महोदय  के  लिए

 इस  बिन्दु  पर  तो  छोड़ना  क्योंकि  मुझे  पता  है  कि  अर्जुन  सिंह  जी  के  विचार  में  यह  बात  सही

 होगी  तो  वह  खुद  हस्तक्षेप  मुझे  इस  बात  पूरा  विश्वास

 कमेटी  ने  एक  और  सुझाव  दिया  वह  आंरिएण्टेशन  प्रोग्राम  के  बारे  में  टीचर्स  जब  शिक्षा

 ग्रहण  करते  हैं  और  नौकरी  में  लग  जाते  उससे  पहले  किसी  ने  8.  50.  कर  किसी  ने  181

 कर  लिया  लेकिन  जिस  प्रकार  से  सलेबस  बढ़  तई-नई  बातें  सलेबस  में  जोड़ी  जा  रही  हैं  तो
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 अध्यापकों  के  लिए  सेवा  के  दौरान  फिर  शिक्षा  ट्रेनिंग  प्रशिक्षण  का  जो  प्रावधान  वह  अधिक

 से  अधिक  किया  जाना

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  पर  मैं  केन्द्रीय  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 केन्द्रीय  विद्यालय  योजना  को  1963-64  के  शैक्षणिक  वर्ष  में  शुरू  किया  गया  इस  योजना  के

 कुछ  उद्देश्य  जिनमें  नम्बर  वन  पर  रक्षा  कार्मिकों  समेत  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थानान्तरित  होने  वाले

 कर्मचारियों  के  बच्चों  की  शिक्षा  जरूरतों  को  पूरा  नम्बर  दो-शिक्षा  के  राष्ट्रीय  लक्ष्य  के  संदर्भ

 में  इन  विद्यालयों  को  आर्दश  विद्यालयों  के  रूप  में  विकसित  नम्बर  निकायों  के  सहयोग

 से  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  नये  प्रयोगों  को  शुरू  करना  तथा  बढ़ावा  देना  और  राष्ट्रीय  एकता  को  भावना  को

 प्रोत्साहन  इस  समिति  ने  सिफारिश  भी  की  है  कि  सरकार  को  उन  क्षेत्रों  में  केन्रीय  विद्यालय  खोलने

 की  संभावनाओं  का  पता  लगाना  जहां  पर  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  केन्द्रित

 है  और  जिनके  लिए  पर्याप्त  शिक्षा  सुविधायें  मौजूद  नहीं

 मैं  माननीय  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  का  धन्यवादी  मेरे  क्षेत्र  में  भी एक  स्कूल  का  मामला

 बहुत  दिनों  से लटका  पड़ा  कई  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  इस  दौर  में  हो  गये  लेकिन  माननीय

 अर्जुन  सिंह  जी  ने  उस  बात  को  वहां  पर  भूतपूर्ष  सैनिकों  ने  और  सब  लोगों  ने  मिलकर  सारा

 ढांचा  तैयार  किया  उसे  तो  इन्होंने  स्वीकृत  कर  दिया  और  पिछले  वर्ष  से  वहां  पढ़ाई  शुरू  हो

 वहां  से  लगातार  विभाग  को  लिखा  जा  रहा  है  कि  बच्चों  के  लिए  सैक्शंस  2-2  कर  दिये  जायें  लेकिन

 अभी  तक  उसका  कोई  सकारात्मक  उत्तर  नहीं  मिला  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  के  ध्यान

 में  यह  बात  भी  शायद  उसमें  मध्य  प्रदेश  की  लिस्ट  काफी  निकली  थी  तो  मेरे  उस  हिमाचल

 प्रदेश  की  जगह  उस  स्कूल  के  आगे  मध्य  प्रदेश  ही  लिख  दिया  गया  मेरे  प्रदेश  के  दो  ऊना

 और  बिलासपुर  में  बहुत  से  लोग  सेना  में  कार्यरत  अर्धसैनिक  बलों  में  उनकी  पोस्टिंग  लेह  लद्दाख

 में  फैमिली  पीछे
 ॥

 इन  दोनों  जिलों  में  अभी  तक  केन्द्रीय  विद्यालय  नहीं  खुले  मै ंआपसे  आग्रह  करना  चाहूंगा

 कि  आप  ऊना  और  बिलासपुर  आपके  मध्य  प्रदेश  में  भी  है और  हिमाचल  प्रदेश  में  भी

 के  लिए  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करके  वहां  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  आवश्यक  आदेश

 हमीरपुर  के  केन्द्रीय  विद्यालय  में  पिछले  दो  वर्षों  से  प्रिंसिपल  नहीं  जब  हम  देखते  हैं  कि  हमारा

 उद्देश्य  आदर्श  शिक्षा  देना  ह ैऔर  हमारे  पास  स्टाफ  की  कमी  है  और  स्कूल  की  भवन  नहीं  तो  हमारा

 उद्देश्य  कैसे  पूरा  हो  सकता  हमीरपुर  के  लिए  तो  प्रदेश  सरकार  ने  जगह  दे  रखी  है  और  इसके

 लिए  मैं  पिछले  कई  वर्षों  के लगातार  लिख  रहा  लेकिन  काम  फिर  भी  नहीं  हो  पा  रहा  मैं  माननीय

 मंत्री  जी  से  प्रार्था  करता  चाहूंगा  कि  आपके  कुशल  नेतृत्य  में  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिए  सही  आवास

 की  पढ़ाने  क ेलिए  उचित  स्थान  और  स्टाफ  की  व्यवस्था  हो  तो  समस्या  हल  हो  सकती
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 शायद  स्वतन्त्रता  के  बाद  सबसे  अधिक  अगर  कोई  क्षेत्र  पीछे  रह  गया  तो  शिक्षा  का  ही  क्षेत्र

 मैं  चाहंगा  कि  इतिहास  में  आपको  इसमें  सुधार  लाने  के  लिए  जाना  आप  कुछ  इस  तरह  का

 काम

 मैं  थोड़ा  सा  नवोदय  विद्यालय  के  बारे  में  कहता  चाहता  कमेटी  ने  ग्पोर्ट  में  इसके  चारे

 में  कहा  ग्रामीण  जनस॑ख्यां  की  दष्टि  मे  नवोदय  विद्यालय  कम  हर  जिले  में  कम  से  कम  एक

 नवोदय  विद्यालय  रवोले  नौबी  का  मे  हम  यशार्थी  को  एक  प्रदेश  मे  दसरे  प्रदेश  में  भेजते

 इसमें  भावना  यह  है  कि  सकारात्मक  योगदान  नयोदय  विद्यालय  में  पढ़ने  वाल  विद्यार्थी  में  राष्ट्र

 के  प्रति  अच्छद्री  भावना  पैदा  हो  और  राष्ट्रीयका  की  भावना  से  ओत  होकर  हर  कार्यक्रम

 शुरू  में  तो  अच्छा  होता  लेकित  बाद  गे  उसके  गूल्यांकत  की  आवश्यकता  होती  उसका  एप्रेजल्न

 होते  रहना  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  तिवेदन  करता  इन  नवोदय  विद्यालयों  से  जो  विद्याथी

 पढ़  कर  निकल  रहे  वे  किस  तरह  से  जीवन  के  क्षेत्र  में सफल  रहे  हैं  और  क्या-क्या  कर  रहे  है

 उसका  भी  मूल्याकंन  ता  अच्छा

 नेहरू  युषक  कंन्द्र  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  थाहता  जो  लोग  शिक्षा  संस्थानों  में  नहीं  पढ़ते
 नौजवान  उनके  विकास  के  लिए  इन  केन्द्रों  को  स्वोला  गया  माननीय  मंत्री  जी  स्वयं  जानते

 काफी  शिकायतें  नेहरू  युवक  केन्द्र  के  बारे  में  आ  रही  हैं  और  ये  के  अइडूडे  बन  गए

 कई  जगह  दो  दल  को  राजनीति  में  और  दल  में  गुटों  की  राजनीति  में  उलझ  कर  रह  गए  हैं  उसको

 पीछे  एक  एन्क्यायरी  हुईं  उसको  रिपोर्ट  आ  गई  मैं  चाहंगा  कि  जो  भी  दोषी  पाए  उत

 लोगों  के  ग्थिलाफ  आप  कार्यवाही

 मैं  संस्कृत  की  शिक्षा  पर  बल  देता  चाहता  अन्तर्गप्ट्रीय  स्तर  पर  यह  बात  साबित  हो  चुकी
 है  कि  कम्प्यूटर  के  लिए  सबसे  बढ़िया  भाषा  अगर  कोई  तो  तकनीकी  आधार  पर  संस्कृत  मैं

 चाहंगा  कि  सानखव  संसाधन  मत्रालय  संस्कत  शिक्षा  का  विकास  करने  के  लिए  अधिक  सिधायें  उपलब्ध

 कम  से  कम  केन्द्रीय  तथा  नतवादय  विद्यालय  में  दसत्री  तक  संस्कृत  को  अनिवार्य  विषय  के  रूप

 पढ़ाया  ऐसा  करते  से  सस्कृत  का  विकास  होगा

 अंत  में  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करना  सहिला  बिकलांगों  के  लिए  जो-जो

 सुविधाओं  की  घोषणा  होती  रहता  उतका  लाभ  बरारतब  में  उत  लोगों  तक  आप  इसको  सुनिश्चित

 डिग्री  को  रोजगार  से  अलग  करते  की  बात  हगेशा  आतो  लकिन  यह  केवल  मात्र  घोषणा  होकर

 न  रह  उनको  10+2,  जैसा  सोचा  गया  काम  के  साथ  जोड़ा  जिस  विषय  में  यच्चे  की

 रुचि  उसके  लिए  उसको  ख्िकसित  किया  फेक  यूनिवर्सिटास  की  बात  यहां  पर  आ  चुकी

 27  यूनिबर्सिटीज  की  तो  यूजीसी  ने  पिछले  साल  लिस्ट  निकाली  तब  माननीय  मंत्री  महोदय

 ने  आश्वासन  भी  दिया  था  कि  इसकी  जांच  हो  रही  अगर  जांच  पूरी  हो  गई  हो  तो  या  जो  कानूत
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 आप  लाए  थे  वह  बिल  पड़ा  हुआ  है  बह  पास  ही  नहीं  वह  जो  सजा  देने  का  जाली  विश्वविद्यालय

 चलाने  का  था  उस  कानून  को  शीघ्र  पास  कराने  के  लिये  सरकार  अपनी  तरफ  से  तेजी

 कुछ  राज्यों  से  ऐसी  शिकायतें  मिलती  हैं  कि  कुछ  शिक्षा  संस्थान  अपने  आपको  केन्द्रीय

 सैकेंड्री  एजूकेशन  बोर्ड  है उसके  साथ  सम्बद्ध  करना  चाहते  कुछ  प्रदेशों  जैसे  राजस्थान  ने  पास

 कर  दिया  कि  जो  वहां  सम्बद्ध  करना  हैं  वे  कर  लें  या  प्रदेश  के  शिक्षा  बोर्ड  से  कर  लें  हमें

 कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  कुछ  ऐसे  प्रदेश  हैं  जहां  पर  नो ऑबजेक्शन  सर्टिफिकेट  प्रदेश  की  तरफ

 से  चाहिये  और  फिर  प्रदेश  सरकार  यह  कहती  है  क्योंकि  हमारा  अपना  हो  शिक्षा  बोर्ड  है  आप  केन्द्र

 के  शिक्षा  बोर्ड  के  साथ  सम्बद्ध  क्‍यों  करमा  चाहते  आप  जिस  प्रदेश  से  आते  हैं  वहां  3-4

 विश्वविद्यालय  आप  जानते  हैं  कि अलग-अलग  विश्वविद्यालय  का  अलग-अलग  सलेबस  अगर

 एक  प्रदेश  में  भी एक  से  अधिक  विश्वविध्वालय  है  और  एक  समान  हम  सलेबस  न  लगा  सकें  तो  इस

 तरह  से  लोग  यह  चाहते  हैं  कि  जो  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  सलेबस  है  इसके  स्थान  पर  यदि  बच्चा  पढ़ेगा

 तो  राष्ट्रीय  स्तर  पर  किसी  भी  कंपीटिशन  में  वह  अच्छा  भाग  ले  सकेगा  और  इसमें  आप  उचित  समझें

 तो  अवश्य  हस्तक्षेप  इतनी  स्वतंत्रता  शिक्षा  संस्थान  को  होनी  चाहिये  कि  वे  प्रदेश  के  शिक्षा  बोर्ड

 ग्गथ  सम्बद्ध  होना  चाहते  हैं  या  केन्द्रीय  शिक्षा  बोर्ड  के  साथ  होना  चाहते  यूनिवर्सिटी  ग्रांट्स

 कर्मोशन  की  आपने  जो  रचना  की  इसमें  मैं  आपको  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  यूजीसी  का  गठन

 होता  हैं  तो  कुछ  प्रदेशों  से  ही  लोगों  को  लिया  जाता  है  मेरा  आग्रह  होगा  कि  आप  पूरे  देश  की  दृष्टि

 से  देख  सभी  प्रदेशों  को  उसमें  प्रतिनिधित्व  मिल  जो  प्रदेश  कभी  भी  रिप्रजंट  हुआ  नहीं  है

 उसको  भी  वहां  प्रतिनिधित्व  मिले  ऐसा  अवश्य  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  एवं  खेल  में  राज्यमन्त्री  तथा

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  रप्ज्य  मन्त्री  मुकुल  :  मैं  उन  सदस्यों  के  प्रति

 आभार  व्यक्त  करता  हूं  जिन्होंने  अब  तक  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  मैं  उन  सदस्यों  के  प्रति  भी  आभार

 व्यक्त  करता  हूं  जिन्होंने  युवा  कार्य  और  खेल  विभाग  के  बारे  में  कुछ  महत्त्वपूर्ण  सुझाव  दिये

 चर्चा  आरम्भ  करने  से  पहले  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  यह  आम  धारणा  है  कि  इस

 वर्ष  खेलों  के  लिए  निधियों  के  नियतन  में  कटौती  की  गई  निधियों  के  नियतन  में  की  गई  कटौती

 से  हमारे  खेल  संवर्द्धन  सम्बन्धी  प्रयासों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 यदि  हम  वर्ष  1993-94  के  लिएं  बजट  आकलन  को  देखें  तो  हमें  पता  चलता  है  कि  खेलों

 के  लिए  नियतन  62.56  करोड़  रुपये  का  था  जिसे  बाद  में  संशोधित  किया  गया  और  बढ़ाकर  76.91

 करोड़  रुपये  कर  दिया  और  इस  बर्ष  के  लिए  71.33  करोड़  रुपये  बजट  आकलन  में  दर्शाएं  गए
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 ््णणण  ध्ग

 इन  आंकड़ों  में  अन्तर  है  क्योंकि  पिछले  वर्ष  हमने  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  के  साथ  इस  प्रस्ताव

 पर  विचार  विमर्श  किया  था  कि  हम  आगामी  एशिया  खेलों  के  लिए  स्वयं  को  उचित  रूप  से  तैयार

 करना  चाहते  हमने  महसूस  किया  कि  उचित  और  प्रभावी  रूप  से  तैयारी  करने  हेतु  हमें  कुछ  अतिरिक्त

 निधियों  के  नियतन  की  आवश्यकता  भारतीय  ओलम्पिक  संघ  से  हमें  अनुरोध  खेल  संघों

 के  कई  प्रतिनिधियों  ने  भी  हमसे  उनके  अनुरोध  पर  विभाग  की  ओर  से  हमने  प्रधानमंत्री  के

 साथ  इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  उन्होंने  अगले  वर्ष  हिरोशिया  में  होते  वाले  एशियायो

 खेलों  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  उपद्ठीप  के  खिलाड़ियों  की  तैयारी  के लिए  20  करोड़  रुपये  की  एक

 मुक्त  अनुदान  की  राशि  के  नियतन  को  पहले  ही  मंजूरी  दे  दी  वे  20  करोड़  रुपये  पिछले  बर्ष

 ही  सम॑जित  कर  लिये  गए  संशोधित  आकलन  में  लगभग  दो  तिहाई  का  नियतन  कर  लिया  गया

 था  और  शेष  राशि  का-नियतन  चालू  बर्ष  में  कर  लिया  गया  है  यह  अन्तर  पाया

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  आश्वस्त  करना  चाहूंगा  कि  यद्यपि  हमारे  पास  उपलब्ध  धनराशि  बहुत

 सीमित  फिर  भी  हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  पूरा  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  खेलों  को  प्रभावी  ढंग

 से  बढ़ावा  दिया  लगभग  दो  बर्ष  वर्ष  1992  खेल  सम्बर्द्धन  हेतु  कार्य  योजना  इस  सदन

 में  प्रस्तुत  की  गई  थी  और  उसमें  से  तीन  अथवा  चार  क्षेत्र  न ेजिन  पर  हमने  अपनी  कार्यशक्ति  और

 संसाधनों  को  केन्द्रित  करने  का  निणर्य  लिया  था  ये  क्षेत्र  खेल  संवर्द्धन  में  उद्योगों  की अधिकाधिक

 भागीदारी  2.  शिक्षण  प्रक्रिया  के साथ  शारीरिक  शिक्षा  एवं  योग  शिक्षा  को  सम्मिलित  किया  जाना

 3.  उचित  और  उपयुक्त  वात्तावरण  का  निर्माण  और  4.  खेल  उपकरणों  को  सरलता  से  उपलब्ध  कराया

 यहां  मुझे  बताते  हुए  हर्ष  हो  रहा  है  कि  पिछले  वर्ष  बजट  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करते  हुए  माननीय

 वित्त  मंत्री  जी  न ेआयकर  अधिनियम  को  संशोधित  किया  था  और  अब  अधिनियम  की  धारा  35

 के  अर्न्तगत  उद्योगों  द्वारा  खेलों  को  बढ़ावा  देने  वाली  परियोजनाओं  में  किये  गए  निवेश  पर  100

 प्रतिशत  छूट  पिछले  वर्ष  के  जब  यह  संशोधन  किया  गया  था  तब  कुछ  प्रस्ताव  आए

 थे  और  उनके  लिए  मंजूरी  दे  दी  गयी  एक  प्रस्ताव  लाला  राम  गुप्ता  धमार्थ  न्यास  द्वारा  आगरा  में

 खेल  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  के  लिए  आया  जिसकी  लागत  लगभग  75  लाख  रुपये

 बतायी  गयी  दूसरा  प्रस्ताव  कोचीन  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  स्टेडियम  के  निर्माण  केन्द्र  हेतु  बहुत्तर  कोचीन

 विकास  प्राधिकरण  परियोजना  का  जिसके  लिए  लगभग  10  करोड़  रुपये  की  लागत  बतायी  गयी

 और  तीसरा  प्रस्ताव  जलपाईगुड़ी  में  बैडमिन्टन  अकादमी  की  स्थापना  के  लिए  इनडोर  बैडमिंटन

 एसोसिएशन  परियोजना  के  बारे  में  इन  तीन  प्रस्ताओों  को  पिछले  वर्ष  के  दौरान  मंजूरी  दी

 गई  हमने  अपनी  ओर  से  उद्योगपतियों  के  कई  प्रतिनिधियों  से  भेंट  की  मैंने  स्थयं  बंगलौर

 कलकत्ता  हैदराबाद  और  कई  अन्य  स्थानों  पर  भारतीय  उद्योग  संघ  के  सदस्यों  के  साथ  भेंट  की  थी

 हम  उद्योग  पतियों  को  अधिक  से  अधिक  इस  तथ्य  से  अवगत  कराने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  कि  खेल
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 संवर्द्धन  में  उनके  अधिकाधिक  भागीदारी  की  आवश्यकता  इससे  न  केवल  स्थना  +  हो  बढ़ावा

 मिलेगा  बल्कि  इससे  उद्योगों  को  भी  लाभ

 दूसरा  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  जिसका  मैंने  वर्णन  किया  है  वह  शिक्षण  प्रक्रिया  में  शारीरिक  शिक्षा

 एवं  योग  शिक्षा  को  सम्मिलित  करने  सम्बन्धित  इस  वर्ष  के  आरम्भ  में  माननीय  अर्जुन  सिंह  जी

 ने  महसूस  किया  था  कि  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  इस  विशेष  पहलू  को  अभी  तक  उचित  रूप

 से  क्रियान्खित  नहीं  किया  गया  है  उन्होंने  कन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार  ब्रोर्ड  की  उप  समिति  का  गठन

 करने  का  निर्णय  किया  जो  मामले  को  छानबीन  करे  और  शिक्षण  प्रक्रिया  में  खेलों  और  शारीरिक  शिक्षा

 का  उचित  और  प्रभावी  ढंग  से  सम्मिलित  करने  के  बारे  में  सिफारिश  कर  इस  समिति  ने  मार्च

 के  पहले  सप्ताह  में  कुछ  महत्त्वपूर्ण  सिफारिशों  की  थी  उन्हें  केन्द्रीय  सलाहकर  बोर्ड  के  सन्मुख  प्रस्तुत

 किया  गया  था  और  जिसे  सदस्यों  के  स्वीकार  कर  लिया  अब  हम  इसके  बारे  में  राज्य  सरकारों

 वे  विचार  विमर्श  कर  रहे  हैं  ताकि  इन्हें  उपयुक्त  बनाया  जाए  और  यथाशीघ्र  क्रियान्वित  किया

 केद्रीय  सलाहकार  बोर्ड  समिति  ने  कुछ  क्षेत्रों  के  बारे  में  बताया  उन्होंने  कहा  है

 1.  शारीरिक  शिक्षा  और  खेलों  को  स्कूल  पाद्यचर्चा  का  अनिवार्य  भाग  बनाया  जाए  और  स्कूल

 समय  सारणी  में  प्रतिदिन  कम  से  कम  40  मिनट  इसी  के  लिए  नियत  किये

 2.  शारीरिक  शिक्षा  और  खेलों  में  बच्चों  की औसतन  भागीदारी  और  सक्षमता  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  मूल्यांकन  प्रणाली  आरम्भ  की  जानी

 3.  विषयों  को  पढ़ाने  वाले  अध्यापकों  को  सेवा  पूर्व  और  सेवा  काल  के  दौरान  भी  प्रशिक्षण

 पादयक्रमों  के  माध्यम  से  शारीरिक  शिक्षक  के  रूप  में  प्रशिक्षित  किया

 4.  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  को  चाहिए  कि  कालेजों  और  स्कूलों  में  खेल  सम्बंधी  बुनियादी

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  खेल  निधि  में  अंशदान

 5.  सभी  राज्य  सरकारों  ड्वारा  स्कूलों  और  कालेजों  को  बड़े  पैमाने  पर  खेलों  में  और  खेलकूद

 प्रतियोगिताओं  का  आयोजन  कियां  जाए  भागीदारी  बनाने  के  लिए  कार्यक्रम  बनाए

 6.  जिन  छात्रों  ने  ख्यूलकद  में  विशेष  स्थान  बनाया  हो  उन्हें  उच्चतर  शिक्षा  हेतु  प्रथेश

 के  समय  तरज़ीह  दी  जाती

 हम  प्रहसूस  करते  हैं  कि जब  तक  खेलों  और  शारीरिक  शिक्षा  को  पाद्यक्रम  का  अभिन्न  अंग

 नहीं  बनाया  जाएगा  तब  तक  देश  में  उच्च  स्तर  के  खिलाड़ी  उभर  कर  नहीं  अतः  इस  दिशा

 में  हम  काफी  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  हम  यह  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  इसको  शीघ्रातिशीघ्र  लागू  किया

 जाना  सुनिश्चित  किया  जा  आजकल  स्कूलों  और  कालेजों  में  खेल  गतिविधियां  बढ़  गई  हैं  फिर

 भी  हमें  यह  देखना  होगा  कि  खेलों  को  अनिवार्य  किया  जाए  तथा  स्कूल  और  कालेज  दोनों  स्तरों  पर

 इसे  पाद्यचर्चा  का  अभिन्न  अंग  बनाया  जाए
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 जहां  तक  देश  में  खेल  के  लिए  वातावरण  अथवा  खेलों  के  प्रति  सचेत  करने  की  बात  मुझे

 यह  बताते  हुए  प्रसन्‍तता  हो  रही  है  कि  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  आजकल  खेलों  के  बारे  में  अधिकाधिक

 कार्यक्रम  दे  रहे  पहले  हमें  केवल  क्रिकेट  अथवा  टेनिस  ही  देखने  को  मिलता  था  आजकल  हमें

 मलल्‍लखम्भ  और  कई  अन्य  खेल  देखने  को  मिलते  हैं  जो  कुछ  वर्ष  पहले  नहीं  देखने

 को  मिलते  जहाँ  तक  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  की  कार्यक्रम  सारणी  का  सम्बन्ध  है  उसमें

 तबदीलो  को  गई  है  और  मझे  विश्वास  है  कि  इससे  खेलों  के  प्रति  जागरूकता  इससे  उपर्युक्त

 वातावरण  बनेगा  जिसमें  अधिक  संख्या  में  नवयुवकों  का  खेलों  के  प्रति  रुझान

 5.23  मा  Uo

 नीतीश  कुमार  पीठासीन

 हाल  ही  में  हमनें  उच्च  कोटि  के  पुराने  खिलाड़ियों  को  पेंशन  देने  की  योजना  बनाई  जिन

 खिलाड़ियों  ने  ओलम्पिक  अथवा  एशियाई  खेलों  में  स्वर्ण  पदक  प्राप्त  किये  हैं  उन्हें  200  रु  प्रति  माह

 और  1500  रू  माहवार  पेंशन  दी  इससे  निश्चित  ही  हमारे  प्रयासों  में  मदद

 अन्य  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  खेल  उपस्करों  की  उपलब्धता  के  बारे  में  है  हमने  इस  तरह  ध्यान  दिया

 है  और  मुझे  लगता  है  कि  इस  क्षेत्र  में  हमें  कोई  समस्या  नहीं

 सभापति  स्थायी  समिति  जिसने  युवा  कार्य  एवं  खेल  विभाग  के  वजट  प्रस्तावों  की  जांच

 की  है  उसने  कई  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  की  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  विभाग

 ने  समिति  द्वारा  की  गई  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  मैं  उनमें  से  कुछ  के  बारे  में  यहां

 पर  चर्चा  करना  चाहता

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  एस०  जो  देश  में  विशालतम  युवा  संस्थान  हैं  और  जिसमें  1-1

 मिलियन  स्वयंसेवक  इस  वर्ष  अपनी  रजतजयन्ती  मना  रहा

 समिति  द्वारा  यह  महसूस  किया  गया  कि  एस«  एस०  स्कीम  के  अन्तर्गत  केवल  कुछ  स्कूल

 ही  आते  समिति  का  विचार  है  क्रि  इसमें  अधिकाधिक  स्कूलों  को  शामिल  किया  जाना

 हमने  समिति  की  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  हमारा  यह  प्रयास  है  कि  इस  योजना

 के  अन्तर्गत  अधिकाधिक  स्कूलों  को  शामिल  किया

 एक  अन्य  सिफारिश  भारत  स्काउट  और  गाइड  और  आलइण्डिया  बॉय  स्काउट  के  बारे  में  दी

 गई  हम  भारत  स्काउट  और  गाइड  को  पर्याप्त  अनुदान  और  आल  इण्डिया  बॉय  स्काउट  को  थोड़ी

 मात्रा  में  अनुदान  देते  रहे

 समिति  ने  यह  महसूस  किया  कि  हमें  अखिल  भारतीय  ब्यायज  स्काउट  की  ओर  अधिक  ध्यान

 देता  चाहिए  उन  जिन्हें  हम  क्रियान्वित  कर  रहे  का समय-समय  पर  मूल्यांकन  किया  जाना

 हम  इस  योजना  का  मूल्यांकरन  करेंगे  और  अखिल  भारतीय  ब्यावबज  स्काउट  की  ओर  अधिक

 ध्यान  देने  का  भी  प्रयास
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 अनुदानों  को  मांगें  1994-95  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी  2  मई  1994

 देश  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  युवा  शिष्टमण्डलों  की  अदला  बदली  करने  के  सम्बन्ध  में  यह

 महसूस  किया  गया  कि  उनका  चयन  करने  के  विदेशों  में  उनकी  उपलब्धि  और  उनके  द्वारा

 भाग  लेने  आदि  का  ब्यौरा  विभाग  के  विभिन्‍न  दस्तावेजों  में  बताया  जाना  हम  यह  कार्य  करेंगे

 और  इसे  विभाग  की  वार्षिक  रिपोर्ट  में  शामिल

 समिति  ने  यह  भी  महसूस  किया  कि  जहाँ  कि  जहाँ  तक  सम्भव  हो  देश-भर  में  युवा-होस्टलों

 का  समान  वितरण  किया  जाना  हमने  यह  सुझाव  भी  स्वीकार  कर  लिया  है  और  इस  सम्बन्ध

 में  हम  प्रयास  करेंगे  तथा  तथा  इन  कार्यों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  परामर्श  देगें  और  जहाँ-कहीं

 भी  नये  युवा-होस्टलों  की  स्थापना  की  जायेगी  हम  इस  ब्रात  को  ध्यान  में

 खेलकूद  के  सम्बन्ध  में  दो  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिये  गये  इनमें  से एक  सुझाव  भारतीय  खेलकूद

 प्राधिकरण  और  विभाग  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  खेलकूद  की  विभिन्‍न  योजनाओं  का  मूल्यांकन

 करने  हेतु  एक  तंत्र  का विकास  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  दिया  गया  बर्तमान  में  टाटा  कंसलटेंसी

 सर्विसिज  द्वारा  एक  स्वतंत्र  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  जो  हमारे  द्वारा  क्रियान्वित  की  जा  रही  योजनाओं

 के  विभिन्‍न  लक्ष्यों  की  इस  सम्बन्ध  में  जाँच  कर  रही  है  कि  इन  सभी  योजनाओं  का  प्रबन्धन  कैसा

 इनका  तकनीको  ब्यौरा  क्या  है और  वह  विगत  के  मूल्यांकन  और  संसाधन  क्षमता  का  भी  पूर्ण  अध्ययन

 इस  अध्ययन  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  खेलकूद  प्रतिभा  सैन्य  ब्वावज  खेलकुद

 खेलकूद  परियोजना  विकास  राष्ट्रीय  कोचिंग  योजना  और  खेलकूद  होस्टल  स्कीय  सम्बन्धी  योजनाएँ

 आती  हमें  इसकी  रिपोर्ट  लगभग  15  मई  तक  प्राप्त  हो  जायेगी  और  इसकी  रिपोर्ट  तथा  सिफारिशें

 प्राप्त  होने  के  पश्चात  हम  यह  देखेंगे  कि  इन  योजनाओं  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  हेतु  हमें  और

 क्या  प्रयास  करने

 दूसरा  सुझाव  भारतीय  खेलकूद  प्राधिकरण  के  आय  निकाय  और  शासी  निकाय  में  व्याबसाथिकों

 को  अधिक  प्रतिनिधत्व  देने  के  बारे  में  दिया  गया  हमने  यह  निर्णय  किया  है  कि  यह  कार्य  अवश्य

 किया  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए  हम  इन  निकायों  को  पुनर्गठित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तांकि

 इसमें  वब्यावसायिकों  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  जा

 मैं  अन्य  विभिन  क्षेत्रों  में नहीं  जाना  चाहता  लेकिन  अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  कुछ

 अन्य  महत्वपूर्ण  बातों  का उल्लेख  करना  चाहता  श्री  बसन्‍्त  पवार  महोदय  ने  ग्रामीण  खेलकूद  कार्यक्रमों

 का  उल्लेख  किया  हमने  इस  योजना  में  संशोधन  किया  है  और  जहाँ  तक  सम्भव  हो  सका  है  हमने

 इनके  लिए  वित्तीय  सहायता  में  वृद्धि  की  है  जो  हम  जिला  खेलकूद  प्रतियोगिता  आयोजित  करने  के

 लिए  जिला  स्तर  पर  देते

 इसी  प्रकार  से  राज्य  स्तर  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भी  वृद्धि  की  गई  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चल  रहे

 युवा  खेलकूद  क्लबों  की  सहायता  करने  हेतु  एक  नई  योजना  भी  तैयार  की  गई

 गैर-जन-जातीय  ब्लाक  को  ग्रामीण  क्षेत्र  मे ंखेलकूद  क्लब  को  लगभग  30,000  २  प्रदान
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 ee  व्यय  एप्प अनुदानों  की  मांगें  &  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी

 करेंगे  जबकि  जन-जातीय  ब्लाक  में  हम  लगभग  45,000  २  आगामी  दो  वर्षो  में  इन  खेलकूद

 क्लबों  को  प्रतिवर्ष  5000  रु»  की  अतिरिक्त  राशि  भी  प्रदान  की

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  :  कया  राज्य  सरकार  द्वारा  भी  अनुदान  की  समतुल्य  राशि  प्रदान  की

 श्री  मुकुल  वासनिक  :  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुदान  की  कोई  समतुल्य  राशि  प्रदान  नहीं  की

 यह  धन  हम  लेकिन  यह  उसो  में  से  दिया  जायेगा.जो  हमारे  पास  उपलब्ध  इसलिए

 हम  इसमें  अधिक  खेलकूद  कक्‍्लबों  को  बजाय  केवल  कुछ  ही  ग्लेलकूद  क्लबों  को  शामिल  कर

 हम  निश्चय  ही  समुचित  रूप  से  उनकी  सहायता  करेंगे  ताकि  वे  उन  क्षेत्रों  में  प्रभावी  रूप  से  कार्य  कर

 सभापति  महोदय  :  अनुदान  प्राप्त  करने  के  लिए  आपको  श्री  मुकुल  वासनिक  को

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  हम  कभी  किसी  को  नहीं  बुलाते

 श्री  झकुल  वासनिक  :  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रणाली  तैयार  कर  रहे

 हैं  कि  खेलकूद  क्लग्रों  को  समुचित  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  यह  ग्रामीण  खेलकूद  टूर्नामेंट

 से  देखा  जा  सकता  है  अथवा  इसका  पता  लगाने  के  लिए  अन्य  विभिन्न  साधन  हो  सकते  कुछ

 दिन  पहले  मैंने  प्रशिक्षकों  को  भी  प्रोत्साहन  देने  का  उल्लेख  किया  इसके  लिए  हमने  एक  नई  योजना

 आरम्भ  की  एशियाई  खेलों  में  पदक  विजेताओं  के  अच्छे  प्रदर्शन  के  लिए  उत्तरदायी  प्रशिक्षकों  को

 भी  खेलकूद  को  बढ़ावा  देने  में  उनके  योगदान  के  लिए  विशेष  नगद  इनाग  दिया

 जहां  तक  युवा  मामलों  का  संबंध  श्री  पेरुम्बुदुर  में  गांधी  राष्ट्रीय  युवा  विकास

 की  स्थापना  की  रही  पिछले  वर्ष  माननीय  प्रधानमंत्री  ने इसकी  नींव  रखो  भव्रन  निर्माण

 कार्य  चल  रहा  है  और  शीघ्र  ही  उसके  ब्यौरे  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  यह  युवा  संगठनों  के

 अनुसंधान  गतिविधियों  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  संस्थान  और  यह  इस  संबंध  में  सभी

 गतिविधियों  के  लिए  शीर्षस्थ  निकाय

 इस  वर्ष  एक  राष्ट्रीय  युवा  महोत्सव  योजना  प्रारम्भ  करने  का  भी  निर्णय  किया  गया  राष्ट्रीय

 युवा  महोत्सव  खण्ड  से  प्रारम्भ  होकर  राष्ट्रीय  स्तर  तक  और  हम  खण्ड  स्तर  लेकर  राष्ट्रीय  स्तर

 तक  इसे  सीधे  सहायता  प्रदान  इससे  प्रतिभावान  युवाओं  को  अवसर  मिलेगा  जो  विभिन्‍न  गतिविधियों

 में  संलग्न  हैं  चाहे  वह  संगीत  नृत्य  नाटक  हो  अथवा  अन्य  कोई  क्षेत्र  अतः  इस  वर्ष  यह

 भी  एक  महत्वपूर्ण  गतिविधि  और  यह  जारी

 यह  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  है  जिसका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  और  वह  है  राष्ट्रीय  साहसिक

 कार्य  प्रस्कार  की  स्थापना  पहले  कुछ  समस्या  होती  थी  क्योंकि  अर्जुन  अवार्ड  खेलों

 के  लिए  था  और  साहसिक  कार्यों  के  लिए  इसे  प्राप्त  करना  कठिन  होता-था  क्योंकि  राष्ट्रीयस्तर  पर

 उनके  कार्यों  को  उचित  रूप  से  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  जाती  हमने  राष्ट्रीय  साहसिक
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 कार्य  अवार्ड  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  किया  जो  अर्जन  अथाई  परी  घाव  होगा  और  हम  शीघ्र  ही

 राष्ट्रीय  साहसिक  कार्य  अवार्ड  प्रदान  करने  के  लिए  पहला  कार्यक्रम  शुरू  कर  रहै  राष्ट्रीय  युवा
 कार्य  से  संबंधित  एक  समिति  का  भी  गठन  किया  गया  है  जिसमें  विभिन्‍न  युवा  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  राजनैतिक  उल्पसंख्यकों  अवुधूत्रित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  प्रतिनिधि  होंगे  तथा

 इस  समिति  का  सभापतित्व  प्रधान  मंत्री  करेंगे  और  यह  युवा  कार्यक्रमों  के  क्रियान्बयन  और  यह  देखने

 के  लिए  कि  हम  युवा  लोगों  की  क्षमता  का  उपयोग  कर  ब्रिभिनत्र  अधवा  अधिक  गतिविधियां  करने

 की  आवश्यकता  पर  चर्चा

 यह  अवसर  प्रदान  किये  जाने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मैं  साननीच  सदस्यों  से

 यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  के  लिए  अपना  समर्थन

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  मैं  एक  स्सप्टोकरण  चाहती  हूँ  ?  जहाँ  तक  नेहरू  युवक  केन्द्रों

 का  सम्बन्ध  मर  पश्चिम  बंगाल  में  कई  जिल्नों  में  जिला  संयोजकों  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई

 ।  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  कुछ  जिलों  में  इन  कैसद्री  के  कार्य  न्िष्मादत  को  स्पष्ट  नहीं  किया  गया

 है  और  स्थानाय  लोगों  तथा  स्थानीय  संस्थाओं  से  इनका  कौई  सम्यन्ध  नहीं  क्या  सरकार  को

 इसकी  जानकारी

 कक

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  सभापति  मैं  चाहता  हूं  कि  माननौीच  प्रंत्री  जौ  मी  हम

 प्रश्न  पर  भी  विचार  करें  कि  ख्विलाड़ियों  के  लिये  केन्द्रीय  नौकरियों  में  जो  कोटा  निश्चित  वह  कौष्टा

 पिछले  3-4  सालों  से  पूरा  नहीं  क्रिया  जा  रहा  पहले  ही  काफो  कम  कोटा  खिलाड़ियों  के  लिये

 15  साल  पहले  जो  फिक्स  किया  गया  आज  भी  हत्तना  हो  क्‍या  इस  कोरे  को  बढ़ाने  के

 बारे  में  मंत्री  जी  विचार  करेंगे  ?
 ह

 श्री  मुकुल  वासनिक  :  पश्चिम  बंगाल  में  नेहरू  शुवक  केन्द्रों  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  मैं  यह

 उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  कि  जहाँ  कहीं  भी  रिक्त  पद  उन्हें  हम  शीघ्र  ही

 दूसरा  प्रश्न  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के कार्यकरण  को  स्पष्ट  किये  जाने  को  जारे  में  ककापा  गधा

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  कि  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  जिला  नलैकरा

 की  आध्यक्षता  में  जिला  संगठन  सलाहकर  समितियाँ  गठित  को  गई  हैं  और  भेहरक्ू  ध्रचत्ष  कर्रों  क्रग

 किये  जाने  बाले  प्रमुख  कार्यों  पर  सामान्यतया  इस  सलाहकार  समिति  में  चर्चा  की  जाती  है  ऋ्रवा  लो

 कतिपय  स्वैच्छिक  संगठनों  को  प्रतिनिधि  और  कुछ  गैर  सरकारी  पदस्थ  भी  इसालिए  मेरे  खिचार

 से  नेहरू  युवक  केन्द्रों  के  कार्यों  में  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिसे  छिपाया  जाये

 *कार्यवाही  बृतान्त  में  शामिल  नहीं न  नहीं  किया
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 सभापति  महोदय  नीतौश  :  पाणिग्रही  ऐसे  नहीं  चर्चा  का  फाईनल

 उक्तर  मंत्री  जी  आप  अपने  प्वाइंट्स  को  जहत  में  रखिये  और  जब  आपको  मौका  मिले  तो  आप

 उनको  मैंने  एक  एक्सैप्शन  एलाब  किया  तो  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  ऐसा  ही

 आप  काफी  तजुर्बेकार  माननीय  सदस्य  आप  अभी  सीट  पर  बैठिये  और  मिनिस्टर  से  मिल्लकर  जात

 भी  कर  सकते  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  के  भाषण  के  अलावा  कुछ  भ्री  रिकॉर्ड  में  नहीं

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  ?  सभापत्ति  सबसे  पहले  मैं  समय  देने  के

 लिये  आपका  धन्यवाद  करता  हूँ  कि  आपने  मुझ  गानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  मांगों  पर  बोलते

 का  अवसर  शिक्षा  का  एक  गहत्वपूर्ण  विषय  है  लेकिन  यह  राज्य  सरकारों  का  विषय  भी  माना

 जाता  हमारे  आजाद  देश  में  शिक्षा  के  महत्व  को  अभी  तक  नहीं  समझा  गया  बल्कि  पश्चिमी  मॉडल

 को  अपनाकर  हम  लोग  चल  रहे  हैं  जबकि  हमारा  सामाजिक  ढांचा  दूसरे  देशों  की  तुलना  में  बिल्कल

 भिन्न  उसमें  काफी  फर्क  हमारी  आवश्यकताएं  दूसरे  किस्म  को  न  तो  हमारे  यहां  प्राथमिक

 शिक्षा  पर  समुचित  ध्यान  दिया  गया  और  न  माध्यमिक  शिक्षा  पर  साक्षततता  कम  होने  का  यही  कारण

 है  क्योंकि  हमने  सभी  इस  और  ध्यात  नहीं

 आज़
 स्थिति  यह  है  कि  देश  में  शिक्षा  का  स्तर  लगातार  गिरता  जा  रहा  शिक्षा  के  जरिये

 हम  अपने  देश  के  सामाजिक  ढांचे  को  बदल  सकते  हम  अपना  सामाजिक  उत्थान  कर  सकते  हे
 '

 और  हर  चीज  में  भागोदार  बन  सकते  हैं  परन्तु  आज  हम  बहुत  हो  पिछड़े  हुये  हैं  और  खासकर  पिछड़ी

 जातियों  के  लोग  इमसे  ज़्यादा  प्रभावित  हो  रहें

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  शिक्षा

 को  व्यापारिक  विषय  बता  दिया  गया  है  और  आभिजात्य  वर्ग  के  लोग  निजी  विद्याल्तयों  को  तेजी  से

 खोल  रहे  हैं  और  इसे  उद्योग  का  दर्जा  दिया  जा  रहा  यही  कारण  है  कि  देश  में  पब्लिक  स्कूल

 तेजी  से  खुलते  जा  रहे  हैं  यानी  पेर्ग  दो  और  शिक्षा

 जहां  तक  मेडिकल  कॉलेजों  में  प्रवेश  पाते  का  रांबंध  आजकल  यह  प्रथा  हमारे  देश  में  काफी

 तेजी  से  बढ़ती  जा  रही  है  कि  चंदे  के  नाम  पर  गोटी  रकमें  देकर  आप  मनझानी  डिग्रियां  हासिल  कर

 सकते  हमारी  वर्तमान  व्यवस्था  में  जितनी  स्वामियां  आयो  सरकार  कौ  उन  सब  को  जानकारी

 सभापति  दूसरी  ब्रात  गुझे  यह  कहता  है  कि  मैडीकल  और  इंजीमिबरिंग  की  शिक्षा  पर

 यह  सरकार  बहुत  खर्च  करती  है  और  प्रार्थमक  तथा  माध्यमिक  शिक्षा  पर  बहुत  कम  खर्च  करती  है।|

 प्राथमिक  और  माध्यमिक  विद्यालयों  में  विद्यार्थियों  कौ  बैठने  की  भी  जगह  उपलछ्ध  नहीं  वे

 खुले  आकाश  के  नीचे  या  पेड़ों  की  छांव  में  चलते  हैं  और  दूसरों  ओर  क्र  सरकार  उच्च  शिक्षा

 अनाप-शनाप  यार्च  करती



 #<॥  0.  ४  धधतं  1994-95  ++  अज्प  उााक्यककध्ा७आ
 अनुदाना  का  माग  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारो

 2  मई  1994
 गांवों  में  जो  विद्यालय  हैं  उनमें  तो  गांव  के  बड़े  लोगों  के  बच्चे  भी  जाना  पसन्द  नहीं  करते

 उनमें  तो  वही  बच्चे  जाते  हैं  जो  गांव  से  बाहर  नहीं  निकल  पाते  आज  के  युग  के  लड़के  तो  जहां

 अच्छे  भवन  ओर  उपस्कर  होते  हैं  वहां  जाना  पसन्द  करते  यही  कारण  है  कि  गांव  के  जो  शुशहाल

 लोग  हैं  वे  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  ज्यादा  पैसा  खर्च  करो  और  अच्छी  पढ़ाई  यही  कारण

 है  कि  वे  अपने  बच्चों  को  गांवों  के  स्कूलों  में  पढ़ने  के  लिए  नहीं  भेजते  हैं  बल्कि  शहरों  के  अच्छे

 स्कूलों  में  पढ़ने  के  लिए  भेजते

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  वर्तमान  शिक्षा  मंत्री  बहुत  योग्य  एवं  समझदार

 यदि  शिक्षा  में  इनके  समय  में  सुधार  नहीं  हुआ  तो  फिर  कभी  सुधार  नहीं  देश  के  प्रति  इनकी

 आपार  निष्ठा  है  और  देश  की  भी  इनमें  बहुत  आस्था  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  निवेदन  है

 कि  शिक्षा  में  सुधार  होना  चाहिए  और  शिक्षा  की  दोहरी  नीति  समाप्त  होनी  सिर्फ  एक  ही  प्रकार

 की  शिक्षा  चलनी

 महोदय  प्रारंभिक  काल  में  भी  -  क्षेत्र  एवं  स्थान  का  बंधन  नहीं  लेकिन  अब  तो  हमें

 दूसरी  ही  स्थिति  देखने  को  मिल  रही  अभी  हमारे  एक  मित्र  बोल  थे  कि  प्रौढ़  शिक्षा  केबल

 कागजों  पर  ही  चला  रहे  यही  सही  बात  चाहे  प्रौढ़  शिक्षा  हो  या  कोई  दूसरी  सचाई  यह  है  कि

 हम  इस  पर  बहुत  खर्च  कर  रहे  पानी  की  तरह  प्रैसा  खर्च  कर  रहे  लेकिन  हमें  अपेक्षित  परिणामਂ

 देखने  को  नहीं  मिले  पैसा  बेकार  रहा  जितने  अधिकारी  इसं  कार्य  के  लिए  रखे  गए  हैं  वे

 सब  ऐसे  भ्रष्टाचार  के  समुद्र  में  डूबे  हुए  हैं  कि  सारा  पैसा  उन्हीं  लोगों  को  बंट  जाता  यह  सरकार

 इसकी  मानिटरिंग  क्‍यों  नहीं  करती  ?  यहां  से  बिहार  के
 एक-दो

 गांवों  मे ंआदमी  भेजकर  वास्तविकता

 का  पता  क्‍यों  नहीं  लगाती  ?  यदि  ऐसा  किया  तो  पता  चलेगा  कि  जो  करोड़ों  रुपया  सरकार  प्रौढ़

 शिक्षा  के  नाम  पर  बहा  रही  वह  बेकार  रहा  सरकार  को  केवल  खर्च  करने  से  ही  मतलब

 नहीं  रहना  उसे  देखना  चाहिए  कि  जो  पैसा  वह  खर्च  कर  रही  है  वह  सही  ढंग  से  खर्च  हो

 रहा  है  कि  चाहे  राज्य  सरकार  हो  और  चाहे  केन्द्र  सरकार  हो  पैसे  का  सही  उपयोग  होना

 सभापति  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  जहानाबाद  में  अभी  सैकड़ों  ऐसे  गांव  हैं  जहां  एक  भी  विद्यालय

 नहीं  आपने  संविधान  में  यह  लिख  दिया  कि  6  वर्ष  से  वर्ष  तक  की  आयु  के  सभी  बच्चों  को

 मुफ्त  और  अनिवार्य  शिक्षा  लेकिन  जब  विद्यालय  ही  नहीं  तो उनको  शिक्षा  कैसे

 अनिवार्य  शिक्षा  के)क्यां  मायने  रह  जाते-हैं  ?  इसलिए  बुनियादी  चीज  को  भी  देखना  आपने  बुनियादी

 चीज  को  छोड़े  दिया  हमारे  यहां  600  से  हजार  की  आबादी  के  कई  गांव  हैं  जहां  कोई  स्कूल

 नहीं  तो  वहां  के  बच्चों  क ेलिए  आपकी  अनिवार्य  शिक्षा  के  कया  मायने  हैं  ?  वहां  के  लड़कों  को

 क्या  समझ  में  आएगा  ?  क्या  वहां  के  लोगों  की  यह  धारणा  नहीं  बनेगी  कि  हम  बार-बार  कहते  हैं

 और  हमारी  बात  न  केन्द्र  सरकार  और  न  राज्य  कोई  भी  नहीं  सुनती  हम  अपने  बच्चों  को

 कैसे  पढ़ा  सकते  हैं  ?  संविधान  आपने  बना  लेकिन  आप  लोगों  के  नजदीक  स्कूलों  को  नहीं  ला

 बल
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 वे  6  वर्ष  के  बच्चे  अभी  तक  अपनी  कमाई  पर  अपने  मां-बाप  को  जिन्दा  रखे  हुए

 यह  आपने  भी  देखा  किसी  के  घर  पर  गए  हों  तो  पता  होगा  कि  उनके  यहां  पर  5-6

 साल  के  बच्चे  काम  करते  जहां  पर  बस  आदि  बनाने  के  कारखाने  होते  वहां  पर  भी  बच्चे  काम

 करते  जहां  कालीन  बनते  वहां  भी  छोटे-छोटे  बच्चों  से काम  लिया  जाता  संविधान  सिर्फ

 नाम  का  इसी  सदन  में  2-2  बार  कानून  में  संशोधन  हम  पूछना  चाहते  हैं  कि  उससे  क्या  लाभ

 आपने  सिर्फ  कानून  बना  दिया  कि  छोटे  बच्चों  से  कार्य  लेने  पर  संगीन  अपराध  माना

 मैं  कल  एक  अफसर  के  पास  उनके  वहां  भी  साल  का  बच्चा  चाय  लेकर

 मैंने  सोचा  कि  संविधान  बना  हुआ  है  लेकिन  फिर  भी  यह  अपराध  हो  रहा  आप  उन  बच्चों  के

 पढ़ने  की  कैसे  व्यवस्था  करेंगे  ?  मेरा  सुझाव  है  कि  उन  सब  बच्चों  का  सर्वे  करवाइए  और  इसके  बाद

 उसी  तरह  से  उनको  शिक्षा  कौन  से  माता-पिता  नहीं  चाहेंगे  कि  उनके  बच्चे  अफसर  उनको

 अच्छी  शिक्षा  ऐसे  बच्चे  अनुसूचित  जाति  पिछड़े  वर्ग  के

 आपने  सलेबस  में  इतनी  ज्यादा  किताबें  दे  दी  हैं  कि  थे  उन  किताबों  को  भी  नहीं  खरीद

 आप  राज्य  सरकारों  को  जो  पैसा  देते  उसपर  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  वह  पैसा  सही  खर्च  हुआ

 है  या

 आप  औपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  को  बात  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  राज्य  में  चाहे  किसी

 की  सरकार  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  वहां  काम  हो  रहा  है  या  यदि  सरकार  काम  नहीं

 करती  है  तो  इस  बारे  में  आपको  पूछना  मेरा  सुझाव  आप  हर  जगह  जहां  500-1000

 की  आबादी  हैं  वहां  सबसे  पहले  विद्यालय  प्राथमिक  विद्यालय  में  कंम  से  कम  तीन  कमरे

 होने  चाहिएं  और  माध्यमिक  विद्यालय  में  कमरे  होने  बच्चों  के  पढ़ने  की  सारी  सामग्री  उपलब्ध

 होनी
 है

 हमारे  बिहार  के  शिक्षण  संस्थाओं  में  शैक्षणिक  कुव्यबस्था  की  नयी  प्रणाली  विकसित  की  गई

 है  अर्थात  जो  लड़का  मैट्रिक  पास  उसे  सौ  रुपये  महीना  देकर  अध्यापक  अपनी  जगह  पर  पढ़ाने

 के  लिए  भेज  देते  इसके  ऐसी  शिक्षण  संस्थाएं  प्रशासनिक  बचाब  के  लिए  100  रुपया

 इंसपैक्टर  को  भी  देते  लड़का  वहीं  पढ़ता  है  लेकिन  दूसय  काम  शिक्षक  करता  यह  एक  नया

 रास्ता  निकला  है  और  भ्रष्टाचार  का  माहौल  बनता  जा.रहा  भ्रष्टाचार  के  माहौल  से  देश  को

 बचाने  के  लिये  कड़े  कदम  उठाने  के  आर्वैश्यकता  है.जिससें  देश  को  बचाया  जा

 आज  हमारा  देश  शिक्षण  संस्थाओं  में  व्याप्त  अराजकता  के  बहुत  संकट  में  आप  पूरे  मामले

 की  जांच  हर  विद्यालय  में  भवन  बनाने  का  प्रबन्ध  करें  और  मांस्टरों  को  समय  पर  नियुक्त  करने

 की  व्यवस्था  यही  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 डा०  एस«  पी०  यादव  :  माननीय  सभापति  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा  हो  रही  सन्‌  1985  में  इस  मंत्रालय  की  स्थापना  हुई  जिन  उद्देश्यों
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 को  लेकर  इस  मंत्रालय  की  स्थापना  की  गई  वह  पूरे  नहीं  हो  पाये  महिला  बाल

 संस्कृति  और  युवा  कार्यक्रमों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिये  इस  मंत्रालय  की  स्थापना  की  गई

 दसवों  लोक  सभा  के  आप  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  कांग्रेस  के  अन्दर  पायी  जाने  जाली  कमियों

 को  दुर  करने  के  लिये  आप  प्रयत्नशोल  शिक्षा  जगत  में  पाये  जाने  वाले  अनियमितताओं

 और  कमियों  की  ओर  आप  भी  ध्यान  आज  शिक्षा  राज्य  का  विषय  बन  कर  रह  गया  शिक्षा

 को  समवर्ती  सूची  में  रखा  जाये  और  इसे  केन्द्रीय  विपय  बनाया  जाये  ताकि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  एक  समान

 शिक्षा  हो

 उत्तर  प्रदेश  में  हम  देखते  हैं  कि  प्राइमरी  जूनियर  हाई  स्कूल  की  एजुकेशन  और  सेकेण्डरी

 एजुकेशन  दूसरे  प्रदेशों  स ेअलग  सब  प्रदेशों  का अलग-अलग  सैलेबस  हम  आजादी  के  बाद

 एक  समान  शिक्षा  अभी  तक  दे  नहीं  पाये  इसके  कारण  अनियमिततायें  चल  रही  प्राइमरी  एजुकेशन

 और  जूनियर  हाई  सकल  की  एजुकेशन  वास्तविकता  से  बहुत  परे  आज  दो  प्रकार  की  शिक्षा  है-एक

 शहरों  को  प्राइमरी  एजुकेशन  और  दूसरी  गांवों  की  प्राइमरी  जो  शहरी  प्राइमरी  एजुकेशन

 उसमें  रोजाना  हम  लोग  पता  नहीं  कितनी  चिट्ठियां  आपको  लिखते  हैं  ?  एक  बच्चे  का  एडमिशन  सैंट्रल

 स्कूल  में  या  किसी  दूसरे  स्कूल  में  कराने  के  लिये  आपके  लिगते  रहते  आप  बच्चों  के  एडमिशन

 को  ठयवरथा  आज  तक  नहीं  कर  पाये  हें-चाहे  वह  बच्चा  दिल्ली  में  रहता  लखनऊ  या

 दूसरे  किसी  शहर  में  रहता  बहुत  भयंकर  प्राबलम  एडमिशन  की  बहुत  से  सांसदों  की  चिद्लिया

 आपके  पास  इस  सम्बन्ध  में  पहुंचतों  पिछले  साल  से  आपने  यह  सिस्टम  बना  दिया  है  कि  दो

 रिक्गर्देशस्स  की  एक  सांसद  कर  सकता  ऐसे  में  ब्रांकी  के  लाग  कहां  जायें  ?  कितने  ही  लोग  हम

 से  एप्रोच  करते  रहते  वे  परेशान  रहते  आप  पढ़ाने  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  तो  ऐसी  बात

 करना  भी  छोड़  दें  कि  लोग  शिक्षित

 देहात  में  जो  ग्रामीण  अंचलों  के  स्कूल  उनकी  तरफ  कभी  आपने  देखा  अगर  वहां  पर

 300  बच्चे  हैं  तो  वहां  पर  1-2  टीचर  उनके  बैठने  के  लिए  टाट-पट्टी  नहीं  पढ़ने  के  लिए  स्कूल

 भवन  नहीं  मैं  आपको  बड़े  र्खेद  के  साथ  बताना  चाहता  हूं  कि  मुरादाबाद  में  पिछले  साल  एक  तिमंजिले

 स्कूल  ब्रिल्डिग  की  तीसरी  मंजिल  की  छत  गिर  तीसरी  मंजिल  की  छत  गिरने  से  दूसरी  मंजिल

 गिरी  और  दूसरी  मंजिल  की  छत  भिरने  से  पहली  मंजिल  गिर  उस  स्कूल  में  400  लड़के  और

 लड़कियां  मलब्रे  में  दबकर  मर  बहुत  बड़ा  बहुत  बड़ी  त्रासदी  उस  स्कूल  के  अन्दर  मुरादाबाद

 में  उस  स्कूल  के  मैनेजर  को  गिरफ्तार  किया  गया  लेकिन  गिरफ्तार  करने  के  बाद  अगले  दिन  ही

 वह  जमानत  पर  आ  उन  बच्चों  के  पेरेण्ट्स  से  जिनके  छोटे-छोटे  बच्चे  स्कूल  में  दबकर

 मर  राजेश  पायलट  जी  वहां  गये  थे  और  उन्होंते  एक  दो  बच्चों  को  लाकर  यहां  मैडीकल  इंस्टीट्यूट

 में  एडमिट  कराया  उसके  बाद  भी  वहां  करीब-करौब  4000  बच्चों  की  मौत  जब  वहां  से  मलबे

 को  लोग  हटा  रहे  थे  ताकि  यहां  से  बच्चों  को  लाशों  को  निकाला  जा  सके  तो  पुलिस  ने  वहां  उनपर
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 लाठी  चार्ज  किया  कि  तुम  यहाँ  हिन्दू  मुसलमान  के  झगड़े  भड़काने  का  काम  कर  रहे  हो  और  तुप  मलबे

 से  दूर  एक  छोटी  सी  बच्ची  जो  पिलर्स  के  बीच  में  आ  गई  उस  बच्ची  को  एक  छोटा  सा

 छेद  दिखाई  दिया  तो  उसने  पास  में  किसी  आदमी  को  कहा  कि  अंकल  मुझे  पानी  चाहिए  तो  एक  गिलास

 में  उसको  पानी  दिया  उन  पिलर्स  को  वहां  स ेकाटकर  हटाया  गया  तो  बच्ची  वहां  से  +जन्दा  निकली  ।

 किस  तरह  की  दुर्दशाऐँ  ग्रामीण  अंचलों  में  छोटे-छोटे  कस्बों  में  उनका  झोई  भी  अंदाजा

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  को  नहीं  है  और  प्रदेश  सरकार  को  भी  नहीं  मैं  देख  रहा  यहां  पर  1989

 से  हूं  लेकिन  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  डिमाण्ड्स  पर  कोई  चर्चा  नहीं  पहली  बार  यह

 चर्चा  हो  रही  जब  चर्चा  ही  नहीं  होगी  तो  सांसदों  को  समस्याऐं  कहने  का  मौका  भी  ४  ३हां  से

 मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  प्राइमरी  स्कूल  जो  ग्रामीण  अंचलों  में  टाट  पट्टी
 और  भवन  की  समस्या  वहां  एडमीशन  की  समस्या  इन  समस्याओं  की  आप  ज।नकारी  लीजिए

 और  उनको  दूर  करने  का  कष्ट  मैं  एक  बात  और  कहता  चाहता  हूं  कि  हमारी  प्र  हमरी  एजुकेशन

 और  सैकेण्डरी  एजुकेशन  पर  राजनीति  का  बड़ा  भारी  प्रभाव  हो  गया  आप  इसकी  सह्ठी  मानकर

 चलिए  कि  ग्रामीण  अंचल  के  स्कूलों  में  अगर  तीन  शिक्षक  है  तो  उनमें  से  केवल  एक  पढ़ाने  जाता

 है  और  दो  हाजिरी  लगाकर  चले  जाते  हैं  या  आते  ही  नहीं  क्योंकि  उनको  राजनैतिक  संरक्षण  रहता

 आप  एक  सर्वे  कराइये  और  ग्रामीण  अंचल  और  शहरी  अंचल  के  लोगों  से  जानकारी  जीजिए  कि

 आपकी  समसयाऐं  क्‍या  हैं  तो  कितने  ही  पेरेण्ट्स  दिल्ली  में  आ  जायेंगे  कि  हमारे  बच्चों  का  एडमीशन

 नहीं  जब  एडमीश्न  ही  नहीं  होगा  तो  शिक्षा  कहां  से  थह  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है

 कि  प्रत्येक  बच्चे  के  लिए  पढ़ाई  की  व्यवस्था

 मैं  एक  और  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हमारे  साथी  लोग  अभी  कह  रहे  थे  कि

 शिक्षा  केन्द्रीय  लिस्ट  पर  है  या  कन्करेंट  लिस्ट  पर  मैं  आपसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  सन्‌  1991-92

 में  जब  उत्तर  प्रदेश  में  8)?  की  सरकार  थी  ता  उन्होंने  नकल  विरोधी  अध्यादेश  लागू  किया  मैं

 y

 समझता  हूं  कि  वह  अध्यादेश  उन्होंने  इसलिए  लाग्‌  किया  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  में  धुआंधार  नकल

 की  प्रव॒त्ति  चल  रही  शायद  मंत्री  जी  आपके  संज्ञान  में  नहीं  होगा  कि  फार्म  भरने  से  लेकर  परीक्षा

 तक  और  परीक्षा  से  आगे  कापी  जांचने  तक  ठेके  हुआ  करते  उनमें  मैनेजमंट  और  प्रिंसीपल  दोनों

 सम्मिलित  रहते  उस  को  दूर  करने  के  लिए  BIP  को  सरकार  ने  नकल  विरोधी  अध्यादेश  लागू  किया

 मैते  सदन  के  अच्दर  उस  अध्यादेश  का  ग्वागत  किया  था  लेकिन  साथ-साथ  मैंने  यह  भी  कहा

 था  कि  काश  कुछ  शिक्षात्रिदों  को  पूछकर  इस  अध्यादेश  में  एक  फार्मूला  बनाया  जाता  ताकि  15-16

 साल  के  बच्चों  को  जेल  नहीं  जाना  लड़के-लड़कियों  को  जेल  नहीं  जाना  पड़ता

 मात्र  उस  कालेज  के  को  सजा  दी  जातों  यह  कर  दिया  जाना  चाहिए  जिस  कालेज

 के  अन्दर  नकल  मास  कॉपिंग  उस  कालेज  के  प्रिंसिपल  को  6  महीने  की  सजा
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 अनुदानों  की
 मांगें

 1994-95  मानव  संसाधन  विकास
 मंऋलय

 द्वारा  जारी  2  मई  1994

 मैं  जानता  हूँ  अगर  प्रिंसिपल  नहीं  तो किसी  कालेज  के  अन्दर  नकल  नहीं  हो  सकती  अगर

 एक  व्यक्ति  सही  हो  तो  पूरा  कालेज  ठीक  हो

 यह  उत्तर  प्रदेश  का  दुर्भाग्य  है  कि  अभी  1993  में  फिर  चुनाव

 सभापति  महोदय  :  यादव  आपका  भाषण  कल  जारी  रहेगा

 6.00  मे  प०

 तत्पश्यात  लोक॑  सभा  की  बैठक  3  1994/13  1916

 को  11.00  जजे  तक  के  लिए  स्थागित
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